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 127 श्री  विश्वेश्र  राव  राजे  तथा  श्री  वसंत  संसद  सदस्यों  की  रिहाई  के  बारे  में  सुचना
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 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  कार्यकरण  के  बारे  में  याचिका  135
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 के  के
 लिये

 एुक  समान
 नीति  बनाने  की

 श्री  एडुआर्डो  फेलीरों  e  च  135
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 क  कोयले  को  कमी  के  कारण  यात्री  गाडियों  का  बन्द  किया  नाना  ्

 121.  श्री  RYSTaTa  पटेल  :
 कया  रेल  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  f  विवरण  सभा  पटा

 पर  रखने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  इस  समय  कोयले  की  कमी  के  कारण  कुल  कितनी  यात्री  गाड़ियों  का  चलना  बन्द  क

 दिया  गया  है  और  क्या  उनकी  राज्यवार  और  जोनवार  सूची  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  |

 क्या  यह  सच  है  कि  इनमें  से  अधिकांश  गाड़ियां  बे  यात्नी  गाड़ियां  हैं  जो  छोटे  स्टेशनों  पर  रुक

 हैं  और  यदि
 तो

 ऐसा  करने
 के

 क्या  कारण  हैं  और
 ऐसी

 कुल  गाड़ियों  में  यात्री  site  एक्सप्रेस
 ।  अलग  अलग  संख्या  क्या  है  ;

 क्या  बन्द  की  गई  गाड़ियों  में  आगरा  फोर्टे  कोटा  यात्री  गाड़ी  भी  एक  है  जिसके  न  चलने  से  बी

 पड़ने  वाले  अनेक  स्टेशनों  पर  दिन  के  समय  कोई  यात्री  गाड़ी  उपलब्ध  नहीं  है  और  यदि  तो  उस

 कारण है  ;  और

 क्या  उपरोक्त  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  बन्द  की  गई  गाड़ियों  ठो  पि

 ह  स  चलाने  का  है  और  यदि  तो  कब  तक  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 द  रेल  मंत्री  aa  :  और  :  एक  विंवरण  सभा-पटल  पर  रख  दया

 जसमें रह  की  गयी  गाड़ियों  की  जोनवार  संख्या  बतायी  गयी  रद्द  की  गयी  गाड़ियों की  वार  सुर

 घनत्व ८ लों  द्वारा  नहीं  बनायी  जाती
 ।

 गाड़ियों
 को

 रद्द  करते
 विभिन्न  खण्डों

 पर  .  यातायात

 ल्यांकन  किया  जाता  केवल  वे
 ही

 गाड़ियां  रद
 की

 जाती  हैं  जिनमें  कम  यात्री  यात्रा  करते
 i  और  जा

 बैकल्पिक  सेवाएं  उपलब्ध  होती  ताकि  यात्नियों  को  कम  से  कम  असुविधा  a

 83/84  सवारी  जिसे  कोयले की  कमी  के  कारण te  कर  गया  आगरा  फो

 के  बीच  21-7-78  से  आंशिक  रूप  से  और  अपने  सम्पूर्ण  चालन-क्षेत्र
 पर  30-10-78

 प  से  चला  दी  गयी

 ह  क  सरि  ा  की  nat  srr  ए  a mi  है  naa
 ए

 त  स्थिति  में  an

 होते ही  उ  चला  दिया  जायेगा ।
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 बडी  लाईन  सीटर  लाईन
 रलव  जोड

 एक्सप्रेस  सवारी  सवारी

 पुर्वोत्तर  सीमा

 50  54

 दक्षिण-मध्य

 दक्षिण-पुर्व  ee  9

 15  17
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 जोड़  78  126  213

 श्री  सीठालाल  पटल :  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  के  और  भाग  में  बतलाया है  कि

 को  रद  करते  समय  विभिन्न  खण्डों  पर  यातायात  के  घनत्व  का  मूल्यांकन  किया  जाता  केवल  वे

 ही  गाड़ियां  रह  टकी  जाती  हैं  जिन  में  कम  यात्री  यात्रा  करते  यह  बात  बिलकुल  गलत  छोटे  स्टेशनों
 पर  सुबह  से  शाम  तक  कोई  गाड़ी  नहीं  मिलती  विशेषकर  उन  गाड़ियों  को  बन्द  किया  गया  है  जो  iat

 के  छोटे  स्टेशनों  पर  रुकती  आप  के  विवरण  के  अनुसार  जिन  213  गाड़ियों  को  बन्द  किया  गया

 उन  में  केवल
 9

 गाड़ियां  ऐसी  हूँ
 जो

 एक्सप्रेस  न्  बाकी  गाड़ियां  सब  छोटे  स्टेशनों  पर  चलने  वाली  बंद
 आप  एक्सप्रेस  गाड़ियों  को  क्यों  नहीं  रोकते  बजाय  छोटे  स्टेशनों  पर  चलने  वाली  गाड़ियों  के  ?  इस  से

 छोटे  स्टेशनों  से  जो  यात्री  सफर  करते  उनको  ही  सारा  नुकसान  होता  आप  बड़े  आदमियों  की  गाड़ियां

 क्यों  नहीं  बंद  करतें  ?

 प्रो ०
 मधु  दंडवते

 :
 यहां  बड़े  और  छोटे  का  सवाल  नहीं  अगर  ट्रंक  रूट  मेन  रूट  पर

 गाड़ियां  बंद  करनी  शुरु  कर  देंगे  तो  ot  कमोडिटीज  का  यातायात  होता  कोल  स्टील  का  यातायात्न

 होता  है  वह  यातायात  बंद  हो  जाएगा  और  जो  स्टील  हैं  या  और  इंडस्ट्रीज  उनको  तकलीफ

 हो  जाएगी
 और  इस

 से  बेरोजगारी  हो  इन
 सब  बातों

 का
 ख्याल  कर  के  जहां  यातायात  कम  है

 डेंसिटी  कम  वहां  हम  यह  करते  हैं  जिस  से  कि  कम  से  कम  लोगों  को  असुविधा

 मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूँ
 कि

 एनर्जी  मिनिस्ट्री  ने  हमें  बताया  है  कि  जनवरी  तक  स्टीम

 कोल  की  सप्लाई--जो  कम  हुई  है-ठीक  हो  जाएगी  और  उस  के  बाद  जो  गाड़ियां  बंद  हुई  है  वे  सब  शुरू
 हो  जाएगी  ।

 श्री  मीठालाल  पटेल
 :  आप  एक्सप्रेस  गाड़ियों  को  कोयले  की  कमी  की  वजह  से  डीजल  इंजन  से  चला

 रहे  आप  उन  गाड़ियों  में  डीजल  इंजन  बढ़ाते  जा  रहे  हैं  क्योंकि  डीजल  इंजन  की  काफी  संख्या  आपके

 पास  कोयले  की  कमी  की  वजह  से
 जो

 गाड़ियां
 आप

 बंद  कर  ae  हैं  क्या  उनको  डीजल  इंजन  से  चलाने
 की  व्यवस्था  करेंग े?

 दूसरे  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ये  जो  213  गाड़ियां  आपने  बंद  कर  रखी  क्या  आपकी  धारणा
 इन

 गाड़ियों
 को

 स्थायी  रूप  से  बंद  करने  की  नहीं  कोयले  की  कमी  तो  बहाना  मात्र  कोयला  विभाग

 माप  से  कहता  है  कि  वेगनों  की  कमी  के  कारण  वह  कोयला  पर्याप्त  रूप  से  नहीं  भेज  रहा  है  और  आप

 कहते  हैं  कि  कोयला  नहीं  मिल  रहा

 मधु  दंडवते
 :

 डीजल  इंजनों  के  बारे  में  मैं  कई  मर्तबा  इस  सदन  में  बत  चुका  हूं  कि  डीजल

 की  कमी  होने  के  कारण  हम  लोगों
 को  प्राथमिकता  तय  करनी  पड़ती  है  ।

 माल  का  यातायात  महत्त्वपूर्ण
 है  क्योंकि  उसका  ताल्लुक  इंडस्ट्रीज  से  होता  है

 ।
 मैं  फिर  से  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  पास  8,263

 स्टीम  इंजन  1,900  डीजल  इंजन  है  और  844
 इलेक्ट्रिक  इंजन  हम  ने  इन  का  बटवारा  इस  प्रकार

 से  किया  परसेंट  पेसेंजर  ट्रेफिक  स्टीम  से  चलता  20  परसेठ  डीजल  इंजन  से  चलता है  बौर

 2
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 20
 परेंट  इलेक्ट्रिक  टें  से  चलता

 a
 तक

 गुड्स
 ट्रैफिक

 का
 ताल्लुक  वह

 22  oe
 हम  तगो को

 स्टीम  इंजन  से  चलाना  पड़ता  54  परसेंट  हम  ड्रीजल  इंजन  से  च  तति  प् ष  और  24  परसेंट परसेंट  इलेक्ट्रिक a.
 a  चलाते  al

 बना  कर आखिर  में  मैं  उनको  जेसा  कि  उन्होंने  कहा  कि  हम  कोयले  कमी  का  बहाना

 बंद  कर  रहे  गाड़ियां  बंद  करने  से  हम  को  क्या  फायदा  हम  तो  सचमुच  में  ज्यादा  आमदनी

 वाहते  ज्यादा  यातायात  चाहते  हैं  और  ज्यादा  पैसेंजस  चाहते

 x
 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  आवश्यक  नहीं  कि  उत्तर  प्रश्न  के  समान  लम्बा

 प्रो०  मधु
 दंडवते

 १  उन्होंने  प्रश्न  पूछा  ti  वह  बैठ  आज  स्थिति  यह  है  कि  हमें  प्रतिदिन
 4000

 टन
 भाल  मिल  रहा  जैसे  ही  इसकी  gfe  की  जाती  है  हम  गाड़ियां  ga:  चालू कर  देंगे

 श्र  मोहम्मद शफी  ऊर्जा  मंत्रालय  तथा  रेल  मंत्रालय  में  झगड़ा  चल  रहा  ऊर्जा  मंत्रालय

 का  केथन  है  कि  उनके  पास  पर्याप्त  कोयल  रेलवे  वालों  का  कथन  है  कि  उन्हें  माल  नहीं  मिला  ।

 अध्यक्ष  ge  घिरोधी  बाते  हैं  ।

 श्री  सोहम्मद  कुरेशी :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना
 चाहता

 हूं  कि  9  रेलवे  जोनों  की  प्रत्येक  जोन

 हिसाब  से  कोयले  की  सामान्य  मांग  कितनी  प्रत्येक  रेलवे  में  कितने दिन  का  स्टॉक  रखा  जाता है  ?
 आज  स्टॉक  की  क्या  स्थिति  है  ?.  ः

 a
 Me मधु  दंडवते  :  इन्होंने  विशिष्ट  प्रश्न  पूछा है  और मे  विशिष्ट उत्तर  दंगा  मैं  प्रति  लिए

 देनिक  उपलब्धि  तथा  कमी  दर्शाता  मैं  कोयले  का  विवरण  aval  में  दे  रहा
 स  ee

 मास  बड़ी  प्रतिदिन का  कमी

 माल  डिब्बों  लदान

 आवश्यकता
 1001  ि

 1600  1533  67

 1600  1463  137

 212 1600  1388

 जुलाई  1600  1466  134

 125 अगस्त  1600  1475

 सितम्बर  क  1600  1412  188

 अक्तूबर
 से  ज्यादा  )  «  1600  1349  251

 8  नवम्बर  तक  मांग  1800  aaa  थी  जबकि  प्रतिदिन  उपलब्धि  1471  वैगन  थी  ।  कमी  कम  होती

 जा  रही  जनवरी  तक  सव  टीक  हो  जायेगा  ।

 श्री  डो०  एन  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  कोयलें  की  कमी  के  कारण  बहुत  सी  गाड़ियां  बन्द

 करनी  पड़ी  उनका  तो  खर्चा  बराबर  लगता  ही  होगा  ।  मैं  जाननां  चाहता  हूं कि  इन  गाड़ियों के  बन्द

 होने  से  कितना  लास  हुआ  है  और  ard  में  कैसे  वह  इसको  मेक  अप

 Ste Ag dead : मधु  दंडवते  :  पिछले  दिनों  जो  न् उ  कंसल  हुई  हैं  इसकी  वजह  से
 2.9

 करोड़  का  नुकसान  हुआ
 |  उम्मीद मैं  बता  चुका  हूं  कि  टोटल  213  am  जिस  में  एक्सप्रैस  और  पैसेंजर  भी  हैं  बन्द  करनी  पड़ी  है

 हैं  कि  जनवरी  तक  शायद  सब  ठीक  हो  जाए  क्योंकि  एनर्जी  मिनिस्टर  ने  इसका  आश्वासन  दिया  उन  में

 और हम  में  कोई  झगड़ा  नहीं  21  wera  कहा  है  कि  कोल  एवैलेबल  लेकिन  वह  wa  कोल ए  स्टीम

 कोल के  ब  में  एनर्जी  मिनिस्टर  ने  भी  माना  है  कि  उसकी  कमी  आज  ऐसी  है  कि  24.0  ड्जु

 का  स्टाक  fam  हमारे  पास  है  ।
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 कच्चे  गैस  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  भंडार

 *  122.  श्री  मनोरंजन  क्या  रसायन  और  उवरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कच्चे  गैस  तथा  अन्य  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  संसाधनों  एवं  उपलब्ध  भंडारों

 के  बारे  में  हाल  में  कोई  मूल्यांकन  किया  है  ;

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 देश  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  संबंध  में  किस  सीमा  तक  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  वाला  और

 आत्मनिभंरता  प्राप्त  करने  के  लियें  किन  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 रसायन  शौर  उर्वरक  भंत्री  हेमवती  नन्दन

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  और  आयल  इंडिया  fa  feat  1-1-1978  कीं

 यथास्थिति  के  अनुसार  तेल  तथा  गैस  क्षेत्रों  के  बकाया  प्राप्त  करने  योग्य  भंडारों  से  संबंधित  सूचना  निम्न

 तल
 ~

 गस

 fe  zi
 घन

 मीटरों

 तेल  तथा  प्राकृतिक गैस  आयोग  e  क  275,00  184.00

 आयल  इंडिया  fate  की  e  “33,46  53.98

 और  पिछले कुछ  वर्षों  के  दौरान  देश  में  तेल  के  देशीय  उत्पादन  में  यद्यपि  बद्धि हुई

 वहां  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  भी  बढ़ी  जिसके  परिणामस्वरूप  इस  उत्पाद  के  देशीय  उत्पादन और  खपत

 में  अभी  भी  पर्याप्त  अन्तराल  विद्यमान  है  ।

 देशीय  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अतिरिक्त  तेल  तथा  गैस  के  भंडारों  ar

 पता  लगाने  के  लिए  तटवर्ती  और  अपतटीय  दोनों  प्रकार  के  स्थानों  पर  सधन  प्रयास  किये  जा  रहे

 ऐसी  परिकल्पना  है  कि  लगभग  36.  37  मिलियन  Moca  कच्चे  तेल  की  प्रत्याशित  आवश्यकता  की

 अपेक्षा  वर्ष  1982-83  तक  इस  तेल  का  देशीय  उत्पादन
 लगभग  is  मिलीयन  मी०  टन

 हो
 जायेगा  ।

 इस  उत्पाद  के  बारे  में  आत्मनिभंरता  जहां  प्राप्त  करना  सरकार  का  निरन्तर  लक्ष्य  रहा  और

 रिक्त  हाइड्रोकाबेंन  के  भंडारों  का  पता  लगाने  के  लिए  सघन  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  वहां  यह  कह  पाना  कठिन

 है  कि  इस  लक्ष्य  को  कब  तक  प्राप्त करने  को  संभावना

 श्री  मनोरंजन  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  ब्यौरा  नहीं  दिया  है  ।  उन्होंने  कहा
 कि  कुछ  वर्षों  के  दौरान  देश  में  तेल  के  देशीय  उत्पादन  में  वृद्धि हुई  वहां  पेट्रोलियम  उत्पादों

 की  खपत  बढ़ी  जिसके  परिणाम  स्वरूप  उत्पाद  के  देशीय  उत्पादन  और  खपत  में  अभी  भी  पर्याप्त

 अन्तर  विद्यमान  है  (1  उन्होंने यह  नहीं  बताया  कि  कमी  कितनी है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  उन्होंने  बता  दिया  है  |

 श्री  भक्त  अपने  उत्तर  के  पहले  भाग  में  उन्होंने  बताया  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान

 तेल  के  देशीय  उत्पादन  में  यद्यपि  वृद्धि  हुई  वहां  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  भी  है  जिसकें  कारण
 उत्पादन  और  खपत  में  बहुत  अन्तर  है  ।  कितना  अंतर  है  यह  उन्होंने  नहीं  बताया  ।  अन्दमान  तथा  निकोबार

 हीप  समूह  तथा  देश  के  अन्य  स्थानों  में  कमी  पूरी  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  वे  पिछलें

 5-6  वर्ष  से  कार्य  कर  रहें  मुझे  पता  चला  है  कि  अब  इसमें  कमी  हुई  अतएव  मैं  मंत्री  adler  से

 स्पष्ट  रूप  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  कितनी  कमी  हुई  है  और  उसे  qa  करने  के  लिए  क्या  ् कार्यवाह्दी  की  जा

 रही

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :
 वर्ष  1977-78  के  दौरान  हम  विभिन्न  अर्थात च्  तथा

 प्राकृतिक  गैस  आयल  इण्डिया  लिमिटेड  तथा  उनके  अन्य  क्षेत्रों  से  120  लाख  कच्चे  तेल  का
 मांग  2  करोड़  80  qa  टन

 होगी
 |  इस  प्रकार अन्तर  1  करोड़  60  लाख  टन  का  होगा ।
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 वर्ष  1979-80 के  दौरान  हमारा  उत्पादन  131.48  लाख  za  होगा  जबकि  1980-81  में  149.45

 लाख  टन  1981-82  में  कुल  उत्पादन  179.4  लाख  टन  होगा  और  1981-82  में  मांग  351.8

 लाख  टन  होगी  जबकि  उत्पादन  180  लाख  टन  होगा  और  मांग  379.4  लाख  टन  होगी  ।

 अब  माननीय  सदस्य  ने  पुछा  है  कि  अधिक  तेल  की  खोज  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 हम  सौराष्ट्र  से  अन्दमान  तक  तेल  की  खोज  प्रत्येक  बिसिन  में  व्यापक  रूप  से  कर  रहे  हैं  ताकि  afer

 तेल  की  प्राप्ति की  जा  सके  ॥

 श्री  मनोरंजन  भक्त ह उ  हम  सब  जानते  हैं  कि  खाना  बनाने  के  लिये  प्रयोग  में  लायी  जाने  वाली  गैस  की

 पुरे  देश  में  बेहद  कमी  है  और  हमने  देखा  हाल  ही  में  असम  गया  कि  भारी  मात्रा  में  प्राकृतिक

 गैस  निरम्तर  जलाई  जा  रही  क्या  सरकार  उस  गैस  को  जलाने  के  स्थान  पर  देशवासियों  को  देने  की
 चेष्टा  करेगी  ?

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  तेल  के  निर्माण  की  प्रक्रिया  में  संबद्ध  गैस  भी  पैदा  होती  कुछ  क्षेत्रों  में

 उसका  उपयोग  हो  रहा  है  तथा  अन्यों  में  यह  प्रकाशित  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  इस  गैस  का

 उपयोग  करने  के  लिए  sara  संयंत्र  लगाया  जाये  तथा  नामरूप  उर्वेरक  की  क्षमता  को  600  मीटरी za  बढ़ाया

 जाये  |  एल०  पी०  Ho  को  गैस  से  निकालने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा

 थ्री  यादवेन्द्र  मंत्री  महोदय  द्वारा  अभी  अभी  दी  गई  जामकारी  के  अनुसार  पेट्रोलियम  उत्पादों  में

 कम  निरन्तर  बनी  हुई  है  जिसका  हमारे  उद्योग  तथा  कृषि  पर  प्रभाव  पढ़ता  मैं  चाहता  हूं  कि

 qt  ब्राजील  तथा  मैक्सीको  से
 तेल  तथा

 उत्पादों
 के

 आयात
 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कयोंकि

 संकट  के  कारण  ईरान से  आयल
 में

 कमी
 आयेगी

 ।
 इसलिए

 कमी  पुरी

 अध्यक्ष  महोदय  :  पिछले  सप्ताह  यही  प्रश्न  पूछा  गया  था  तथा  इसका  उत्तर  fear  गया  था  ।  उन्होंने

 इराक  तथा  ईरान  से  प्राप्त  कर  लिया  मैं  समझता  हूं  इसें  दुबारा  नहीं  yer  जाना  चाहिए  ।

 श्री  थादवेन्द्र  दत्त  :  क्या  देश  में  तेल  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  ब्राजील
 से

 उनका  आयात  करने  के  लिए  मंत्री  महोदय  तैयार  हैं  ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  9.0  में  इस  सुझाव  के  लिए  माननीय  सदस्य  को  धन्यवाद  देता  हम  इसे  और  निकटਂ

 से  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  Teg  यदि  कोई  कठिनाई  हुई  तो  हम  विश्व  के  किसी  भी  भाग  से  अपने  जरुरत

 पुरी  कर  सकते  है ं।

 श्री  विनोद  भाई  बी०  शेठ :  प्रोलियम  उत्पादक  निर्यात  कर्ता  देशों  का  संगठण के  तेल  के  मूल्य  वद्ध  की

 चेतावनी  तथा  मध्य  प्रदेश  तथा  अन्य  स्थानों  पर  कोयले  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मंत्री  महोदय

 भूगोलीय  क्षेत्र  गुजरात  तथा  बम्बई  हाई  के  तटीय  तथा  तटदूर  क्षेत्रों  को  अग्रता  देंगे  क्योंकि  सभी

 औद्योगिक  क्रियाकलाप  इसी  उर्जा  पर  निरभर  करते  हैं  तथा  क्या  मंत्री  महोदय  सभा  को  विश्वास  दिलायेंगे  कि

 महाराष्ट्र  और  गुजरात  में  तेल  तथा  गैस  की  सप्लाई  के  बारे  में  अलग  अलग  मानदण्ड  रखे  गये

 श्री  एस०  एन.०  बहुगुणा  :  मैं  निःसंकोच  रूप  से  कह  सकता  हूं  कि  तेल  तथा  तेल  उत्पादों  के  संभरण
 के

 मामले  में  किसी  राज्य  से  भेदभाव  नहीं  बरता  war  जहां  तक  तेल  की  व्यापक  खोज  का  प्रश्न  है  मैं

 पहले  ही  बता  चुका  हूं  fe  कच्छ  की  खाड़ी  में  अर्थात्  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  अन्डमान  से  बम्बई  हाई  तक  इस  पर

 हम  विस्तृत  रूप  से  ध्यान  दे  रहें

 बोरिक  एसिड  का  मलय

 के  123.  श्री  मुख्तियार fag  सलिक  :
 श्री  जी०  बनतवाला

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बो  ऐसिड  का  उत्पादन मूल्य  50  किलो  ग्राम  की  प्रत्येक  बोरी  के  लिए  लगभग  235

 रुपये  है  ।
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 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  इस  उत्पाद का  बाजार  मूल्य  50  किलोग्राम की  प्रत्येक  बोरी  के  लिए  600

 रुपये है

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  और

 बोरिक  एसिड  at  मूल्य  कम  करने  और  इसे  सस्ते  मूल्य  पर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 अथवा  करने  का  प्रस्ताव है  |

 रसायन  और  उचबरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा )  से  :  एक  विवरण  पत्न  सभा  पटल

 पर  प्रस्तुत

 विवरण

 के  निर्माताओं के  मूल्य  निम्न ह... ्  बोरेल्स  मोरारजी  ने  तकनीकी  ग्रेड  बोरिक  एसिड  पर  मूल्य  नियंत्रण नही ms  N/

 प्रकार बताए  उ उन्होंने  यह  भी  रिपोर्ट  दी  है  कि  सभी  सीधे  खरीददारों  से  ये  ही  मूल्य  लिए  जा  रहे  हैं  :--

 प्रति  टन  )

 1-11-78  से बोरिक  एसिड  1-4-77  से  23-10-77 से

 22-10-77  तक
 a

 50.00  5150.00  5830.00 )

 5750.00  5450.  00  6130.00 पाउडर  )

 ry  5950.  00  5650.  00  6330.  00 क्राइस्टल  )
 कि

 हाल  ही  में  समाचार  पत्नों  में  यह  खबर  छपी  थी  कि  50  किलो  ग्राम  बोरिक  एसिड  के  लिए  580  से  600  रुपये  तक

 मूल्य  लिया  जा  रहा  है  निर्माता को  इसके  बारे  में  बताने को  कहा  गया  है  ।
 श्री  मुख्तियार  fag  सलिक  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  सभा  पटल  रखे  गये  वक्तव्य  से  कुछ  भी  सहायता  नहीं  मिलती

 प्रशन के  चार  भाग  वक्तव्य  में  ए  क  भी  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  मंत्री  महोदय  ने  बोरिक  एसिड  का  निर्माता

 का  मूल्य ही  बताया  और  कुछ  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  में  मानता  हूं  कि  उत्तर  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 श्री  मुख्तियार सिह  सलिक  :  प्रश्न के  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  कृपया म  महोदय  से  पुरे  प्रश्न  का
 उत्तर  सभा  पटल  पर  रखें  ।

 वह  अपने  उत्तर  में  स्पष्ट  करेंगे  । अध्यक्ष  मैं  समझता  हुं  वह

 श्री  मश्तिपार  faz  सलिक  मेरा  मंत्री  महोदय  से  प्रश्न  हैं  कि  क्या  सरकार  को  बोरिक  एसिड  के  उत्पादकों  से  उंचे

 मूल्य  क  बारे  में  कोई  शिक्रायत  मिली  है  ?  निर्माता  के  मलय  में  तथा  उपभोक्ता  के  मलय  में  कितना  अंतर है
 ?

 शी  हेमवती  नंदन  बहुगणा  :  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  था  कि  क्या  बोरिक  एसिड  का  मूल्य  235  रु०

 मने
 इस  वात का  पुरा  पहल  पेश  कर  दिया  है  ।  बोरिक  एसिड  की  तीन  किस्में  चूरा  तथा  डली  ।  मैंने  बताया  कि

 यह  मूल्य  हमारे  नहों  हैं  ।  मूल्य  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  इसलिए  मूल्य  निर्माता  द्वारा  निर्धारित  किया  जाता  है  जो  कि  ऐसी

 वस्तुओं  के  समान  किया  जाता  है  जिनपर  कोई  मूल्य  निमंत्रण  नही ंहै
 ।  बोरिक  एसिड  के  प्रति  50  किलो के  थैले  का  मूल्य

 580  से  600  रुपए  समाचार  में  छपा  है  इस  बारे  में  निर्माताओं  से  रिपोर्ट  मांगी  गई  है  ।  मेरी  कठिनाई  यह  है
 कि  बोरिक  एसिड  के  मूल्य पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  तो  इतना  ही  कर  सकता  हूं  कि  यदि  जांच  से  पता  चल

 जाता  है  कि  मलय  के  मामले  में  कोई  गड़बड़ी  है  तो  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जा  सकता  है  कि  मलय  स्थिरीकरण के  लिये

 कया  किया  जाये  ।  इस  प्रकार  वक्तव्य में  पुरा  उत्तर  आ  गया है  |

 जहां  तक  बोरिक  एसिड के  मूल्य  का  प्रश्न है  मेरे  पास  1966 से  अब  तक  के  आंकड़े  उपलब्ध  चण
 तया  डलो  वाले वो  Ch  एसिड  का  मूल्य  1966 पें  231  से  बढ़कर  1976-77 में  4550  त  1978 म  5450  रुपए
 हो  गया ।
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 उत्तर 7  1900

 श्री  मुख्तियार सिह  सलिक  :  यह  दुःख  की  बात  है  कि  अभी  भो  मंत्री  महोदय  नें  पूरी  जानकारी  नहीं दी  दुःख

 है  कि  न  तो  सरकार के  पास  जानकारी  है  और  न  ही  नियंत्रण  ।  उन्हें  केवल  समाचार  पत्नों  से  मिलता है
 ।

 मंत्री
 महोदय  को

 पत  होना  चाहिए  कि  निर्माता  का  कया  मूल्य  है  तथा  उपभोक्ता  को  किस  मूल्य  पर  माल  मिल  रहा  है  इन  सभी  बातों  को

 देखकर क्या  सरकार  इस  पर  नियंत्रण करेगी  अथवा  नहीं  ?

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा
 :

 देश  में  उपयोग  में  आने  वाले  प्रत्येक  रसायन  पर  हम  नियंत्रण  के  पक्ष  में  नहीं  हैं
 |

 चौधरी  बलवीर  सिंह  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  सरकार  प्राइस  कंट्रोल  नहीं  चाहती है  ।
 लेकिन  क्यां

 सरकार कोई  ऐसी  पालिसी  या  आर्डर  कि  कोई  कम्पनी  एक  ख़ास  से  ज्यादा  प्राफ़िट
 न

 लें  सके
 !

 श्री  हेमवती नन्दन  बहुगुणा  :  बहुत  वाजिब  राय  लेकिन  फ़िनांस  डिपार्टमेंट इनकम
 टैक्स  मशीनरी  के  ara

 श्राफ़िट्स को  रेगुलेट करता  रहता  है  ।

 श्री  धीरेन्द्रनाथ बसु
 :

 मंत्री  महोदय  ने  अभी  उत्तर  दिया  है  कि  बुराई  पाई  जायेगी  तो  मामले  पर  ध्यान दिया  जायेगा

 बाजार  भाव  उत्पादन  मूल्य  से  200 प्रतिशत अधिक  है  |  क्या  यह  कदाचार नहीं  et  उन्हें  मूल्यों पर  रोक  लगानी

 चाहिए  ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  जैसा कि  मैंने  पहले  बताया  मूल्य  नियन्त्रण  जारी  नहीं  है
 और  मंत्रालय  के

 पास  ऐसा

 कोई  संगठन  नहीं  है  तथा  हमें  मूल्य  विनियमन के  लिए  राज्य  सरकारों  अथवा  उनकी  विविध  ऐजेंसियों पर  निर्भर रहना  पड़ता

 यह  बात  सही  है  कि  मूल्य  बढ़े  है  परन्तु  वृद्धि  600  गुणी  नहीं  है  प्रति  50  किलो पर
 580

 से
 600  रुपए  लिये  जा

 रहे है  जो  कि  निर्माताओं  द्वारा  लिये  जा  रहे  मूल्यों  100  अथवा  150 प्रतिशत अधिक  हैं
 निर्माता  विक्री के  लिए

 नियुक्त  करता  है  ।  हम  निर्माता के  साथ  बात  कर  रहे  हैं  ताकि  वह  बाजार  को  अपनी  इच्छा  अनुसार न  चलाये  |

 रुसानियां के  ड्रिलिंग  रिगों  का  उपयोग  न  किया  जाना

 [  24.  श्रीमती  अहिल्या  पी०  रांगनेकर  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  1976-77 के  दौरान  उपयुक्त  स्थानो ंके  अभाव  में  तेल  और  प्राकृतिक

 गैस  आयोग  के  पश्चिमी  क्षेत्र  में  रुमानियां  के  6  अधिक  शक्ति  वाले  ड्रिलिंग  for  बेकार  पड़े  रहे  थे  ;  और

 यदि  तो  उनमें  से  कुछ  fer  को  पश्चिम  बंगाल  में  गंगा  बेसिन  क्षेत्र  में  गहन  ड्रिलिंग  कार्य  के  न  लगाये

 के  क्या  कारण हैं  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  नहीं  ।  यह  सत्य  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्रीमती  अहित्या  पी०  रांगनेकर  :.  उन्होंने  उत्तर  दिया  है  कि  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहती

 हूँ  किवर्ष  1976-77  के  दौरान  कहा  पर  और  किस  क्षेत्र  में  ये  रिग  स्थापित  किये  गये  उन्होंने  बताया  कि  वे  बेकार

 नहीं  पड़े  हुए  मैं  जनना  चाहती  हूं  कि  1976-77  के  दौरान  उनका  कहां  पर  उपयोग  किया  गया  है  |

 श्री  हेमबती  नन्दन  बहुगुणा  :  पूवीं  क्षेत्र  में  9,  पश्चिमी  क्षेत्र  में  1  ।

 ये  रिग  भिन्न  भिन्न  प्रकार  के  ये  है  रिकार्ड 3  5  सी  340 है  ।  मैं  केवल  किस्में  बता  रहा  हूं  ।  पश्चिमी
 क्षेत्र  fas  प्रकार  के  9  रिंग  पश्चिमी  पश्चिमी  क्षेत्र  अन्य  प्रकार  के  8,  पश्चिमी  क्षेत्र  2

 अन्य  प्रकार  मध्य  क्षेत्र  में  1  जवाला  मुखी  में  तत  जानिया  1,  इराक  1,  ईराण  1,  पश्चिमी  क्षेत्र  में  अन्य  प्रकार  का  1  और
 पूर्वी  क्षेत्र  में  डायमंड  हार्बर  पर  एक  और  मध्य  क्षेत्र  में  at  at  में  पूर्वी  क्षेत्र  में  जोटेला  में  1,  पश्चिमी  क्षेत्र  में  अ  न्य
 किस्म  का  पूर्वी  क्षेत्र  अन्य  किस्म  के  पूर्वी  क्षेत्र  अप्प  किस्म  का  एक  ।  इस  प्रकार  हमारे  पास  सभी  रिगे  हैं  ।

 श्रीमती  अहिल्या  पी०  मैंने  6  उच्च  शक्ति  प्राप्त  रूमानियत  रिगों  के  बारे  में  पूछा  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  उन्होंने  बताया  कि  विभिन्न  प्रकार  के  रूमानियन  रिगें  हैं  कितनी  उच्च  शक्ति  के  ,  .

 श्रीमती  अहिल्या  पी०  रांगनेकर  :  6  के  स्थान  पर  वह  15  दिखा  सकते  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय :  उच्च  शक्ति  के  रिंग  कहां  पर  स्थित  है  ?



 मौखिक  उत्तर  28  1978

 re  निधि

 श्री  चित्त
 मैं  रूमानियन fol  की  बात  बताता  उच्च  शक्ति  प्राप्त  रिगों

 के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण

 पश्चिम
 बंगाल  में  बेधन  कार्य  उतना  नहीं  हो  सका  जितना  कि  आशा  थी  ।  क्या  बकुता और  डायमंड  हाबर  में

 बेघन  कार्य  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  ब्रिपुरा  तथा  पश्चिम  बंगाल  सहित  faa  क्षेत्र  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस

 आयोग
 ने
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 रिग  लगाये  ये  मात्र  कार्यरत  हैं  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित  किये  गये  क्षेत्रों  में  ड्रिलिंग के  बारे

 में  कुछ  समस्याओं का  सामना करना  पड़ा  है  ।  बेंसिन  में  कार्य  करने  में  कुछ  कठिनाई  रही  है  परन्तु  उनपर  काबू  पा  लिया
 गया है  तथा  रिग  तेल  खोज  चार्ट  में  दर्शाई  गई  तेल  की  तह  तक  पहुंच  जायेंगे  ।

 दिल्ली  तथा  निकतवर्तों  स्टेशनों  के  बीच  चलने  वाली  रेल  गाडियों  में  जआ

 *  125.
 श्री  एस०  एस०  सोमानी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  मालूम  है
 कि  दनकौर  और  रोहतक के  बीच  चलने  वाली  स्थानीय  रेल

 गाड़ियों  में  जुआ  गुण्डागर्दी  करने  तथा  महिलाओं  को  छेड़ने  की  घटनाओं  में  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही  है  तथा

 सुरक्षा  कर्मचारी  इसे  रोकने  में  असफल हैं  ;

 यदि  तो  स्थिति का  मुकाबला  करने  के  लिये  सरकार  द्वार  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 रल  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  शिव  :  (¥  और  :  ऐसी  घटनाओं  में  कोई  विशेष  वृद्धि  नहीं

 हुई  फिर
 प्रभावित  गाड़ियो ंमें  सरकारी रेलवे  पुलिस  के  कर्मचारी तैनात  किये  जाते  हैं  और  रेलवे  सुरक्षा दल  के

 कर्मचारी
 भी  यात्रियों की  सहायता  करते  स्टेशनों पर  और  गाड़ियों में  समाज-विरोधी  तत्वों के  विरुद्ध  सरकारी  रेलवे

 रेलवे  सुरक्षा  दल  और  वाणिज्यिक  कर्मचारियों ele  a  रुप  से  छापे  भी  मारे  जाते  हैं  ।

 श्री  एस०  एस०  सोमानी :  माननीय  मन्त्री  जी  ने  जो  जवाब  दिया  है  उससे  प्रमाणित  है  कि  विशेष  वृद्धि  नहीं  हुई  है  परन्तु
 वृद्धि  हुई  है  और  जो  रिपोर्ट ेहैं  वह ह  बिल्कुल  दूसरा  पक्ष  प्रस्तुत  करती  टाइम्स  आफ  इंडिया में  16  जूलाई को  बताया
 गया था  कि  पांच  महीने के  अन्दर  41  45  डर्कटीज़ और  118  पबरीज  हुई  हैं  ।..  नई  दिल्ली ने

 1-11-78

 को  | हैं कैन ट्र्न  राबरीज़  रनिंग  हाईਂ  की  रिपोर्ट  दी  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  आर  ०पी  ०एफ०  और  जी  ०आर  ०पी  ०तो  हैं  लेकिन

 इनक  अलावा  भी  कोई  और  एजेंसी  लगाकर  कया  इस  प्रकार  की  में  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  का  प्रयास  किया  जायेगा  ?

 श्री  शिव  नारायण :  जी  ०आर०पी०  और  आर  ०पी०एफ०  दोनों ही  इस  काम  में  लगी  हुई  चेकिंग हो  रही  है  और
 घटनाय  कुछ  कम  हुई

 श्री  ze  एसक  atarit  अध्यक्ष  जहां तक  इन  के  जी०आर ०पी  ०का  सवाल  में  कवल  एक  उदाहरण

 कर
 इस  हाउस से  यह  निवेदन  करना  चाहता हं  कि  इस  देश में  जी०  आर०  पी०  किस  प्रकार  से  काम  कर  रही  है

 |  म

 माननीय मंत्री  जी  का  ध्यान  रुफ८  आइ०  आर०  सं०  340  ता०  14-11-1978 की  तरफ़  दिलाना  चाहता  एक  aes

 एकाउन्टन्ट  बम्बई से  कलकत्ता जा  रहे  उन  की  अटैची  दिल्ली  स्टेशन  पर  2  मिनट  के  गैप  में  गायब हो  उन्होंन
 जी०  आर०  पी०

 के  आदमी को  कहा  कि  आप  मेरी  मदद  कीजिये  लेकिन  उसने  मदद  करने  से  इन्कार  कर  दिया  और  कहा

 कि  यहां  ऐसा  तो
 होता  ही  रहता  उस  के  बाद  उन्होंने  उस  स ेप्रार्थना की  कि  जरा  मेरे  सामान को  देख  लीजिये

 में  ही  उस  को  तलाश  करने  की  कोशिश करता  हूं--इसके  लिये  भी  उस  ने  इन्कार  कर  दिया  ।  उस  के  बाद  जब  उन्होंने

 पुलिस  स्टेशन  में  जा  कर  एफ  ०  आइ०  आर  ०  दर्ज  करने  को  तो  उस  को  भी  दर्ज  करने  से  इन्कार  कर  दिया  ।  जब  उन्होंने

 यह  कहा कि  हमारे  क्षेत्र  के  जो  पालियामेन्ट के  मेम्बर  आप  उन  से  टेलीफोन पर  बात  करने  तब  उन्होंने  उन

 की  रिपोर्ट दर्ज  की  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  हूं  कि  जी०  आर०  पी०  को  सुधारने के  लिये  आप  ने  क्या  व्यवस्था
 की  है

 ?

 श्री शिव  नारायण  आखिर  में  उन्होंने आप  की  रिपोर्ट लाज  की  शुरू में  थोड़ा  बहाना  लेकिन  बाद  में
 रिपोर्ट  लिख ली  जिस  की  कापी  आप  के  पास  है  ।

 श्री
 के  CONTA  :  मैँ  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  जुआ  आदि  खेलने  कितने  मामले  रजिस्टर

 किये गये  है

 श्री  शिव  नारायण  :
 ः  वर्ष

 1978 में  देल्ली  के  स  पास  ने
 वाली  स्थानीय  गाड़ियों  में  जुऐ  की  किसी  मामले की  सुचना

 नहीं  दी  गई  थी  जबकि  वर्ष  1977 में  केवल  ua  ऐसें
 मामले

 की  सूचना  दी  गई  थी  जिसमें  कि  छ  :  लोगो ंको  गिरफतार  किया
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 गया  था
 तथा  उनपर  एक  मुकदमा  चलाया  गया  था  ।  वष  1978  तथा  1977  में  दिल्ली  के

 आस
 पास  चलने  वाली

 नीय  रेलों  में  गुण्डागर्दी  का  कोई  मामला  दर्ज  नहीं  किया  गया  वर्ष  1978  में  छेड़छाड़  के  मामले  दर्ज  करवाये  गये  थे  जिसके

 बारे  में  4  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  तथा  उन  पर  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  यह  मामलें  न्यायालयों  में

 विचाराधीन  हैँ  तथा  उन  पर  मुकदमें  चल  रहे  है

 श्री  गान  कुमार  शास्त्री  :  मंत्री  महोदय  ने  यदि  प्रश्न  सुन  कर  उत्तर  दिया  तो  अच्छा  होता ।  ऐसा  लगता  है  कि

 वह  पहले  से  ही  तैयारी  कर  के  उत्तर  दे  रहे  हैं  प्रश्न  यह  है  कि  आम  तौर  पर  गाड़ियों  में  ये  जितने  जूआ  खेलने  वाले

 या  चोरियां  करनेवाले  ये  लोग  भीख  मांगने  के  बहाने  या  ढोलकिया  बजाने  के  बहाने  सें  गाड़ियों  में  चढ़  जाते

 हूँ  और  लोगों  का  ध्यान  आकृष्ट  करते  इस  बीच  में  उन  के  गैंग  के  दूस  रे  लोग  चोरियां  कर  के  चले  जाते  हैं  ।  म
 भी  गाड़ियों

 में  घूमता  मैंने  देखा  हैं  जो  आरक्षित  डिब्बे  होते  उन  में  ये  लोग  घुस  कर  चोरी  करते  हैं

 कया  हमारे  रेल  मंत्नी  जी  इस  प्रकार  के  कुछ  कदम  उठायेंगे  जिस  से  ये  लोग  अपने  ग्रुप  वना  कर  आरक्षित  डिब्बों  में  घुसने

 न  पाये ं?

 श्री  शिव  नारायण  :  हम  ने  उपाय  किये  हैं  जी०  आर०  पी०  और  आर०पी०एफ०  के  लोग  तो  इस  काम  को  करेंगे

 लेकिन  मैं  पब्लिक  से  भी  अपील  करता  हूँ-जो  पैसेंन्जसं  हमारी  ट्रे्ज  में  ट्रेवल  करें  वे  भी  हमारे  अधिकारियों
 की  मदद

 करें  ।  हम  इस  गन्दगी  को  दुर  करना  चाहते  हम  गाफिल  नहीं  हैं  ।

 केरल  के  समुद्र  तट  से  दुर  तेल
 की

 खोज
 *

 129.  aft  जानें  dey  :  क्या  रसायन  और  मंत्री  यह  बताने  कि  छुपा  करेंगे  किः

 केरल के  समुद्र  तट  पर  तेल  की  खोज  करने  के  कार्य  को  फिर  से  कब  शुरू  किया  जाएगा  ;

 तेल  की  खोज  के  लिए  किये  गये  पहले  अध्ययन  के  क्या  निश्चित  निष्कर्ष  हैं  ;

 केरल  के  समद्र  तट  से  दुर  कितने  नथे  स्थलों  पर  खुदाई  का  काय  रंभ  किया  जाने  वाला  है  ;  और

 कितने  स्थलों  पर  खुदाई  पहल  से  ही  की  जा  चुकी है  ?

 रसायन  और  उर्दरक  मंत्री  (at  हेमवती  नन्दन  :  1  से  तथा  प्राकृतिक गैस  आयोग

 ने  अप्रैल/मई,  1978  के  दौरान  कोचीन के  उत्तर-पश्चिम  में  60  कि०  मी०  की  दूरी पर  अन्वेषी  थ  खुदाई  की
 थी  है

 इस  कुएं को  लगभग  1755  मीटर  की  गहराई  तक  खोदा  गया  था  |  परन्तु वहां  पर  तेल  अथवा  गैस
 नहीं

 पायी  गई
 '

 इसलिए  खुदाई  कार्य  बन्द  कर  दिया  गया  ।

 इस  अन्वेषी  कुएं  से  प्राप्त  fax  गये  आंकड़े  और  क्षेत्र  से  पहले  सें  ही  एकत्र  किये  गये  भूकम्पीय  आंकड़ों  का  तेल  तथा

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  समाकलन  एवं  उनकी  समोक्षा की  जा  रही  है  ।  अन्य  अन्वेषी  कार्यक्रम  इन  आंकड़ों  के  मुल्यांकन
 पर  दिभर  करेगा  ।

 श्री  जाज॑  मैथ्यू  :  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  ठीक  ढंग  से  नहीं  दिया  है  ।  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  केरल

 के  तट  पर  तेल  की  खोज  करने  के  कार्य  को  फिर  से  कब  शुरु  किया  जायेगा

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा :.  मूल्यांकन करने  के  बाद  ।

 श्री  जाजें  मैथ्यू  :  इसे  महीने  सें  भी  अधिक  का  समय  लग  गया  है  ।  खुदाई  का  कार्ये  अप्रैल/मई  में  आरम्भ  किया

 जिसे  अब  महीने  हो  गये  है  ।  क्या  आप  यह  नहीं  समझते  कि  विलम्ब  अकारण हो  रहा  है  ?  1755  मीटर  तक  केवल

 एक  ही  कुआं  खोदा  गया  था  |  क्या  आप  यह  नहीं  समझब्रे  कि  प्रतिवेदन  का  मूल्यांकन  करने  में  अकारण  विलम्ब  किया

 जा  रहा है  ?

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा :  में  यह  नहीं  मानता  कि  ऐसा  करने  में  किसी  प्रकार  का  विलम्ब  हुआ  है  ।  तथ्य तो  यह
 है  कि  केरल  से  समुद्री  तट  १रहमने  बहुत  बड़ी  आशाओं  के  साथ  खुदाई  का  कार्य  आरम्भ  किया  था  परन्तु  हम  जे  एक  कुर्आ

 खोद  लेने  के  भिन्न  स्थान  निर्धारण  किये  अन्य  कुओं  की  खुदाई  करना  ठीक  नहीं  समझा  |  at =  एकब्रित  करने  के  बाद

 कुछ  समय
 तो

 लगता  ही  इसलिए  मैं  नहीं  समझता कि  इसमें  किसी  प्रकार  सें  विलम्ब हुआ  है
 ।  इन  सभी  आंकड़ों

 का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  और  हमारे  वैज्ञानिक  इस  कार्य  में  लगे  हुये है  ।

 श्री  जाजें  मैथ्यू  विशेषज्ञों  की  राय  के  अनुसार  1755  मीटर  की  गहराई  तक  खुदाई  का
 किया  जाना  था  ॥

 समुद्र  तट  पर  तेल  की  खोज  के  लिए  खुदाई  कितनी  गहराई  तक  की  जाती  है  और  अन्वेषी  कुएं  कितने  गहरे  खोदे
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 जाते  कितने
 अन्वेषी  कुएं  खोदने  के  ie  किसी  क्षेत्र  विशेष  के  बारे  में  यह  घोषणा  कर  दी  जाती  है  कि  वहां  तेल

 मिलने  की  संभावना  नहीं  है  ?

 शी  हेमवती नन्दन  बहुगुणा  :  अभी  तक  हमने  यह  घोषणा  नहीं  की  है  free  aa  में  तेल  is  की  संभावना  नहीं
 है

 हमारा  खोज  कार्य  अभी  भी  चल  रहा  है  और  हम  आंकड़ों  का  पुनरीक्षण कर  रहे  है  जिससे  यह  पता  चल  सके
 कि

 क्या

 और  कुएं  मिल  सकते  है  या  नहीं  ।  यदि  आंकड़ों  के  आधार  और  कुएं  मिलने  की  संभावना  दृष्टिगोचर  तो  निश्चय
 ही  खुदाई

 की
 जायेंगी

 जहां  तक  उनके  इस  प्रश्न  का  संम्बन्ध  है  कि  कितने  कुएं  खोदने  के  तेल  की  संभावना
 न

 होने
 की

 घोषणा  कर
 दी

 जाती  इसके  बारे  में  मुझे  यहि  कहना  है  कि  इसके  बारे  में  कुछ  भी  निश्चित  रूप  से  नहीं  कहा  जा  सकता

 बार  ऐसा  भी  हुआ  है  कि  500.0  छिद्रण  करने के  बावजूद  भी  कुछ  नहीं  और  500  छिद्रण  करने  के  बाद

 जब  पहला  छिद्रण  किया  तो  उससें  वह  सब  कुछ  मिल  जाये  जो  कि  पाने  की  सतह से
 5000

 फुट  नीचे  मिल  सकता  है
 |

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  श्रीमान  जी  मेरा  प्रश्न  समूद्र  तट  पर  तेल  के  खोज  के  बारे  में  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह
 जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  समुद्र  तट  पर  तेल  की  खोज  तथा  लक्ष्यद्वीप  में  खुदाई  का  कार्य  जारी  रखा

 श्र
 हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :

 केरल  के  पश्चिमी  तट  पर  कोचीन  से  लेकर  लक्ष्यद्वीप  तक  हम  सम्पूर्ण  स्थिति  का  मुल्यांकन
 कर  रहे

 इसका  भूकम्पीय-लेखी Revco  तैयार  किया  गया  अभीतक  लक्ष्यद्वीप  में  छिद्र  करने  का  कोई  संकेत  नहीं
 मिला  है  ।

 भी  dte  वेंकटासुब्ब्या  :  क्या  तेल  के  क्षेत्र  में  arta-faa cat  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  क्या  मंत्री  महोदय  द्वारा  कूछ
 ऐसे  क्षेत्रों  का  निर्धारण  किया  गया  है  जहां  कि  हम  तेल  प्राप्त  करने  में  सफल  हो  सकते  हैं  और  क्या  केरल  ऐसे  ही  क्षेत्रों  में

 से  एक
 है

 तथा
 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूँ  कि  अन्य  ऐसे  स्थान  कौन  कौन  से  हैं  जहां  कि  तेल  के  काणिज्यक  उत्पादन  की

 संभावना  है  ?

 श्री  हेमबती  नन्दन  बहुगुणा  :  गोदावरी  ह... बसन  भी  इन  में  से  एक  है  और  स्पष्ट  है  fara  प्रदेश में  खुदाई
 का  कार्य

 किया  जा  रहा  है  और  नारासराइपेट
 नामक  स्थान

 पर
 भी  खुदाई  की  जा  रही  है  ।

 महानगरों  सें  उपनगरीय  यातायात

 *  131.  प्रो ७  पी०  site  सावलंकर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  पता  है  कि  सभी  महानगरीय  क्षेत्रों  और  विशेषकर  बम्बई  में  उपनगरीय  दैनिक  यातायात
 रोत्तर  अत्याधिक  और  भीड़-भाड़  वाला  हो  रहा

 यदि  तो  सरकार  उक्त  गाड़ियों  के  दैनिक  यात्रियों  को  राहत  और  सुरक्षा  तथा  आराम  प्रदान  करने  के  लिये

 किन्हीं  अल्पावधि  और  दीर्घावधि  उपायों  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  देनिक  यात्रियों  ने  अपना  असन्तोष  प्रकट  किया  और  हाल  के  महीनों  में  बम्बई  की  उप-नगरीय  रेलगाड़ी
 सेवाओं  के  मध्य  और  पश्टचिमी  क्षेत्रों  में  रेल  सम्पत्ति  को  क्षतिग्रस्त  भी  कर  दिया  और  यदि  तो  aeara at  मुख्य  बातें

 क्या  और

 ऐसी  घटनाओं  से  निपटने  के  लिये  सरकार  ने
 क्या  कार्यवाही की  है

 ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (att  शिव  :  (  2  )  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 गया |

 विवरण

 WaeTAy  ये
 से  जी  हां  ।  अपेक्षित  सुविधाओं  की  उप

 SEP CANTL  न  अतिरिक्त  उपनगरीय  गाड़ियां  at -
 मान  गाडियों  का  चालन  क्षेत्र  वढ़ाने  तथा  उनमें  अधिक  डिब्बे  जोड़ने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  1978-7

 के  दौरान
 कलकत्ता  क्षेत्र  में  छत्तीस  और  दिल्ली  क्षेत्र  में  तीन  उपनगरीय  गाड़ियां  चलायी  गयी  हैं  तथा  वर्तमान  पन्द्र हू

 गाड़ियों  के  चालन  क्षेत्र  भी  बढ़ाये  गये  हैं
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 1900  )  मौखिक  उत्तर
 क

 समाप्त

 कलकत्ता  क्षेत्र  में  शेष  आठ  कार  यूनिटों  में  डिब्बे  बढ़ाकर  नौ  कार  यूनिट  करने  तथा  अतिरिक्त  गाड़ियां  भी  चलाने

 के  प्रस्तावों  पर  कारंवाई  की  जा  रही  है
 ।

 मद्रास  बिजलीकरण  हो  जाने  पर  1979  के  बाद  किसी  समय

 गुम्मिडिपुंडि  और  मद्रास-तिसुवल्लूर खण्डों  पर  बिजली  गाड़ियां  चलाने  का  प्रस्ताव है  मद्र  स  क्षेत्र  के  लिए
 एक  अलग

 उपनगरीय  टर्मिनल  बनाने  का  भी  विचार  है  ।

 कलकत्ता  डम-डम  और  टालीगंज  के  बीच  भूगत  र  लवे  लाइन  निर्माणाधीन  है  तथा  डम-डम-बारासात  खण्ड  पर

 दोहरी  लाइन  बिछाने  का  काम  भी  1979-80
 के

 निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  जा  रहा  है  ।

 बम्बई  क्षेत्र
 8-4-77

 सें  पश्चिम  रेलवे  पर
 21

 अतिरिक्त  गाड़ियां  चलायी गयी  हैं  पश्चिम  रेलवे  पर
 1977

 की
 समय  सारिणी से  सुबह  के  व्यस्त  समय  गाड़ियों की

 संख्या  61.0  से  बढ़ाकर  80  तथा  श।म  के  व्यस्त  समय  50
 से  बढ़ाकर  60  कर  दी  गयी  है  ।  गाड़ियों  के  फेरों  का  अन्तराल  भी  तीन  मिनट  से  घटाकर  2.5

 कर  fear  गया  है  तथा  गाड़ियों
 की  संख्या  धीरे-धीरे और  भी  बढ़ानी  है  ताकिਂ  फेरों  का  अन्तराल  घटाकर  दो  मिनट  किया  जा  सक े|  लेकिन  ऐसा  बिजली
 गाड़ियों  के  स्टाक  की  उपलब्धता  सहायक  सुविधाओं  के

 पूरा
 बिजली  सप्लाई  की  व्यवस्था  में  आनुषंगिक  कार

 शेड  आदि  की  व्यवस्था के  अनुरुप  ही  किया  इसी  प्रकार  मध्य  रेलवे  क्रमिक  गाड़ियों  क ेबीच  समय  का  अन्तराल

 धीरे-धीरे  कम  करने  के  लिए  अतिरिक्त  क्षमता  पैदा  की  जा  रही
 प्रथम  चरण  में  यह  अन्तराल  छः  fats  से  घटाकर

 पांच  मिनट  किया  जायेगा  तथा  तीसरे  और
 अन्तिम

 चरण  में
 3

 मिनट  कर  दिया
 जायेगा

 ।  बम्बई  क्षेत्र  में  दोहरी  लाइन  वाली
 बिजलीकृत  प्रणाली  का  एक  अतिरिक्त  गलियारा  बनाने  का  भी  विचार  है  ।

 जी  हां  ।  हाल  बम्बई  उपनगरीय  खंड  में  गाड़ियों के  फेल  हो  देर  सें  चलने  तथा  प्लेटफार्म  बदल  दिये

 जाने  के  कारण  दैनिक  यात्रियों  के  प्रदर्शन  के  कुछ  मामले  हुए  हैं  |  उपनगरीय  बदल  प्लेटफार्म  बदलਂ  दिये  जाने  के  कारण
 26-5-78  की  बम्बई  वी०  टी०

 पर  दैनिक  यात्रियों  द्वारा  प्रदशन  किया  गया  था  ।  30-5-78 को  बांद्रा  जाने  वाले या
 ने  हाबंर  शाखा के  वडाला  रोड  स्टेशन  पर  रेलपथ  के  ऊपर  लगभग  आधा  घटे  तक  धरना  दिया  |

 वे  मानखुददं जाने  वाली
 गाड़ी  को  बांद्रा की  ओर  मोड़ने  की  सांग  कर  रहे  31-5-78 को  कुर्ला  में  तथा  1-6-78 को  चैम्बूर  में  हुल्लड़बाजी  हुई
 थी

 ।  इसका  कारण  मानखुद  जाने  वाली  गाड़ी  का  कुर्ला में  समापन  कर  दिया
 जाना  12-6-78 को  दैनिक  यात्रियों  द्वारा

 डोम्बिवली  स्टेशन  पर  हुल्लड़बाजी  की  गयी
 |

 इसका  कारण  बिजली  गिर  जाने  के  फलस्वरूप बिजली  की  सप्लाई  में
 बाधा  उत्पन्न  होने  के  कारण  स्थानीय  गाड़ी  का  देर  से  चलना  था  ।  19-10-78 को  बम्बई  वी०  Zfo  में  कुछ  दैनिक  यात्रियों

 और  रेल
 कर्मचारियों

 के
 बीच  झगड़ा  हो  जाने

 के
 कारण  19. 45  बजे  से  21.  00  बजे  तक  उपनगरीय  गाड़ियां

 निलम्बित कर  दी  गयी  थीं  ।

 एक  उच्च  स्तरीय  अध्ययन  दल  नें  मध्य  रेलवे  की  उपनगरीय  से  वा
 का

 अध्ययन  किया  है  और  कुछ  सुझाव  दिये

 हैं जिनके  सम्बन्ध  में  कारंवाई  की  जा  रही  है  उपनगरीय  रेल  उपयोगकर्ता  परामशं  समिति  की  एक  विशेष  बैठक  भी  बुलायीਂ

 गयी
 थी

 और  उसके  सदस्यों  की  स्थिति  से  अवगत  किया  गया  था
 ।  उपनगरीय  गाड़ियों के  रह  किये  समय  पालन  न  करने

 के  विभिन्न  कारणों  के  सम्बन्ध  में  जनता  को  शिक्षित  करने  के  लिए  सहयोग  प्राप्त  करने  क  लिए  रेल  प्रशासम  द्वारा
 प्रेस  सम्वाददाताओं को  भी  आमंत्रित  किया  गया  है  |

 प्रो०  पी०  जी०
 मावलंकर

 :
 अध्यक्ष  जो  विवरण  सभा  पटलਂ  रखा  गया  है  उसमें  निश्चय

 व्यापक  तथा  संतोषजनक  ब्यौरा  दिया  गया  है  क्योंकि  उससे  यह  तो  पता  चलता  है  कि  रेलवे  प्रशासन  इस  चारों  महानगरों  की
 समस्याओं के  प्रती  पुर्णतया  जागरुक  है  ।

 में  उनसे  विशेष  रूप  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  चारों  उपनगरों  तथा  विशेष  रूप

 से  बम्बई  नगर  में  चलने  वाली  अनेक  नगरीय  रेल  गाड़ियां  कुशल  तथा  सुचारू  रूप  से  नहीं  चल
 रही  है  तथा  वह  बहुत  पुरानी

 हो  गई  है  अतः  कया  सरकार  द्वारा  गाडियों  की  संख्या  बढ़ाने  के  सथ  पुरानी  गाड़ियों  के  स्थान  पर  नई  गाडियां लगाने

 के  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ताकि  यात्नियों  की  बढ़ती  हुई  भीड़  को  कम  किया  जा  सके  तथा  इसके  साथ  ही  सुबह
 तथा  शाम  को  जब  कि  यात्रियों  की  भीड़  अधिक  रहती  के  समय  यात्रियों  को  सुविधा  दिलाई  जा  सके  ?

 श्री  शिव  नारायण
 :

 हम  पुरानी  गाड़ियों  के  स्थान  पर  नई  गाड़ियां  लगाने  का  प्रयत्न  कर  रहे
 श्री  दिनेन  भट्टाचार्य :  कब  तक  हो  जायेंगा  ?

 | ह  शिव  पैसा  चाहियें  दादा  ।

 आने
 जाने  की  सुबह  शाम  की  दिक्कत  का  माननीय  सदस्य  ने  जिक्र  किया  है  ।

 यह  सही  शिकायत  है  ।  इसका  भी
 हम  हिसाब  किताब  कर  रहे  है  ।
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 मौखिक  उत्तर  28  1978

 प्रो०  पी ०  जी ०  मावलंकर  :  परन्तु  मेरे  प्रश्न  के  पहले  भाग  का  उत्तर  नही  दिया  गया  उन्होंने  यह  नहीं  बताया  कि

 पुरानी  गाड़ियों  के  स्थान  पर  नई  गाड़ियां  चलाने  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंनें  बताया  कि  वह  उसके  लिए  प्रयत्न  कर  रहे  है  ।

 प्रो  पी०  जी०  नात्रलंकर  :  उन्होंने  ऐसा  नहीं  कहा  है  ।

 प्रो०  सध च्छ  दण्डवत  :  माननीय  सदस्प  महोदय  ने  विशेष  रुप  से  नगरीय  गाड़ियों  के  बारे  में  प्रश्न  उठाया  है  ।  उनका  कहना

 ठीक  हमारी  कठिनाई  यही  है  कि  सेन्ट्रल  रेलवे  के
 40  प्रतिशत  डिब्बों  में  जो  मोटर  कम्प्रेसर  लगे  है  वह  निर्यातित

 सामान  से  बने  है  ।  इनके  डिजाइन  पुराने  हो  गये  है  और  इसलिए  उसके  मूल  निर्माता  उनका  निर्माण  नहीं  चाहते

 इसलिए हम  ऐसे  फालतू  पर्जों ५  का  आयात  करने  का  प्रयत्त  कर  रहे  जो  कि  उपलब्ध  है  ।  इस  बीच  हमने  स्वदेशी  निर्माताओं

 को  यह  आदेश  दे  दिये  है ंकि  वहू  यथासमय  उन  सभी  quit  को  बदल  दें  ताकि  हम  उसके  फलस्वरूप  नगरीय  रेल-गाड़ियों

 की  कार्यकुशलता में  वृद्धि  की  जा  सके  |

 sito  पी०  site  सावलंकर  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में  यात्रियों  |  द्वारा  पश्चिम  रेलवे  तथा  मध्य  रेलवे  के  विभिन्न

 स्टेशनों  यात्रियों  द्वारा  किये  गये  हिसक  प्रदर्शनों  का  उल्लेख भी  किया  है  ।  यद्यपि  det  महोदय  ने  अपनें  उत्तर  के  भाग

 (=)  में  कुछ  ऐसे  उपायों  का  उल्लेख  भी  किया  है  जिनके  फलस्वरूप  लोगों  को  इसके  बारे  में  शिक्षा  दी  जा  सकती  फिर  भी

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  प्लेटफार्मो  पर  की  जानें  वाली  प्रतीक्षा  को  घटा  कर  कम  से  कम  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 की

 जा  रही  है  क्योंकि  अक्सर  ऐसा  होता  है  कि  बम्बई  स्टेशन  पर  सुबह  तथा  शाम  को  जो  लाखों  यात्री  होतें  हैं  वह  या  अपने

 अपने  कार्यालयों  को  चले  जाते  हैं  या  फिर  घर  वापिस  चले  जाते  है  ।  दिन  भर  के  परिश्रम  के  बाद  वह  थके  हुए  होते  हैं

 तथा  उस  समय  यदि  किसी  कारणवश  और  विलम्ब  हो  जाता  है  तो  तनाव  बढ़  जाता  वह  हिंसक  हो  जाते  है  ।  अतः

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  प्रतीक्षा  के  समय  को  कम  से  कम  करने  के  लिए  क्या  करने जा  रही  ताकि  तनाव  अधिक

 न  बढ़े  क्योंकि  यदि  एक  बार  तनाव  बढ़  जाये  तो  फिर  उससे  हिसा  ही  जन्म  लेती  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  मेरी
 बात  पुरी  तरह  समझ  गये  हूँ  तथा  वह  स्टेशनों  पर  प्रतीक्षा  का  समय  कम  करने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  की  जानकारी

 aq

 प्रो०  मधु  दण्डबते
 :

 जहां  तक  पश्चिमी  रेलवे  की  नगरीय  रेलों  का  सम्बन्ध  हम  रेलों  की  आनाजानी  के  समय  को
 3  मिनट से  घटाकर  2.5  मिनट कर  रहे  जहां तक  मध्य  रेलवे  की  नगरीय  रेलों  का  सम्बन्ध  उनकी  आनाजानी के  समय

 को  भी  6  मिनट  से  घटाकर  5  मिनट  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  हमारी  कठिनाई  केवल  यही  है  कि  जंक्शन  मीटर

 तथा  कम्पेस्ट से  सम्बद्ध  नया  सामान  उपलब्ध  नहीं  है  ।  ज्यों  ही  हमें  यह  सामान  उपलब्ध  हो  हम  इसमें  सुधार  करना
 आरम्भ  कर  देंगे

 प्रो०  पी ०  जो ०  सावलंकर  :  इन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  बताया  ही  है  कि  गाड़ियों  की  आनाजानी  के  समय  में  वृद्धि  की  जा  रही  है  |

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  प्रैस  नामक  पत्निका  में  अनेक  लेख  लिखें  गये  है  |  मुझे  मालूम  नहीं  कि  इन्होंने

 उन्हें  पढा  है  या  नहीं  ।  वित्तीय  संसाधनों  के  इलावा  अनेक  ऐसी  समस्यायें  भी  है  जिन्हें  कि  मनोवैज्ञानिक  ढंग  से  तथा  मानवीय

 स्तर  पर  सुलझाया जा  सकता  है  ॥

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  जेसा  कि  मैंनें  उन्हें  पहले  भी  गाड़ियों  के  आनाजानी  समय  की  बीच  के  अन्तराल  को

 कम  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  अतिरिक्त  जहां  तक  मानवीय  प्रयत्नों  का  सम्बन्ध  हमने  दादर  स्टेशन  पर  ऐसी  व्यवस्था

 की  है  कि  ड्राईवर  शीघ्र  ही  स्टाफ  के
 दो

 सदस्यों  को  यह
 दे

 दे  कि  कम्पेटर  या  टंक्शन  मोटर  काम  नहीं  कर  रही  है  ताकि

 वह  वी०टी०  स्टेशन  को  सुचित  कर  सके  क्योंकि  जब  गाड़ी  प्लेटफार्म  संख्या  1  पर  तो  लोगों  को  यह  सूचना  दी  जा  सके
 कि  वह  दूसरे  प्लेटफार्म  पर  चले  जाये  ।  यदि  मनोवैज्ञानिक  पहलू  को  समझ  लिया  तो  सारी  समस्यायें  समाप्त  हो  जायेंगी  ।

 श्री  आर०  क०  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  जिन  पर्जों  का  उल्लेख  उन्होंने  किया  क्या

 उन्हें  बदलने  का  कोई  चरणबद्ध  कार्यक्रम  बनाया  जा  रहा  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते
 :

 हम  ने  सामान  के  आयात  के  लिए  आदेश  पहले  ही  दे  दिया  है  और  हमें  आशा  है  कि  जनवरी  में
 हमें  इन  पुर्जों  की  खेप  मिल  जाने  की  संभावना  है  ।  परन्तु  जहां  तक  उन्हें  बदलने  का  सवाल  उन्हें  पूर्णतया  देशी  पुर्जों  से

 ही  बदला  जायेगा  ।
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 मौखिक  उत्तर 7  1900

 rr  ae

 श्रीमती  मृणाल  गोरे
 :

 अध्यक्ष  महीं  मैं  जानती  हूं
 कि

 मंत्री  महोदय  ने  दबाव  में  कहा  है  और  यह  बात  सही है  कि

 सैंट्रल  रेलवे  में  जो  इंस्टांस गये
 6  महीनें  में  वेस्टने|रेलवे  में  नहीं  लेकिन  मैं  उनसे  जानना  चाहती  हूँ  कि  क्या

 वे  जानते  है ंकि  1980  तक  वैस्ट  रेलवे  में  कोई  नये  4a  नहीं  आ
 रहे  हैं  और

 अगर  इसी  प्रकार  से  चलेगा  तो  teed

 रेलवे  की  परिस्थिति  भी  बहुत  खराब  हो  जायेगी  ?

 सबबंन  रेलवे  यूजर्स  कंसल्टेटिव  कमेटी  में  पिछले  महीने  एक  राय
 से

 प्रस्ताव  पारित  हुआ  कि  वैस्टने  रैलवे  में  जो  रेज

 की  मांग  वह  पुरी  करने  के  लिये  कदम  उठायें  मैं  जानना  चाहती  हूँ  कि  क्या  मंत्री  महोदय  इसके  बारे  में  कोई  आश्वासन

 दे  सकते  अगर  tan  कम  मंन्युफेक्चर  हो  रहे  हैं  तो  क्या  वह  इम्पोर्ट  करेगें  जिससे  ated  रेलवे  को  भी  इसमें  प्रेफरेंस

 मिल  सक े?  क्या  इस  बारे  में  वह  कुछ  कांयेंवाही  करेंगे
 ?

 प्रो ०  ay  दंडवते  :  माननीया  सदस्या  ated  रेलवे  के  सबबंन,में  रहने  वाली  महिला  है  इसलिए[उनको  seed  रेलवे  की

 ज्यादा  फिक्र  है  यह  मैं  जानता  यह  भी  मुझे  जानकारी  है
 fa  वहां  के  सबबेन

 पेसेन्जर्सਂ  एसोसियेशन  ने  एक  राय  से  मांग

 की  है  कि  1980  तक  उनको  tay  दिये  अगर  उससे  पहले  मिल  सकें  तो  ठीक  होगा  लेकिन  कम-से-कम  1980  तक  भी

 हो  जायें  तो  ठीक  होगा  ।  आगे  इस  प्रकार  की  तकलीफ  वेस्टर्न  रेलवे  में  न  हो  जाये  इसालये  satay  का  इंतजाम  करने

 की  कोशिश  ऐसा  में  आश्वासन  देंता  हूं  ।

 दिल्लो  में  गेस  के  सिलेंडरों  का  फटना

 क  133  श्री  कचरू  लाल  हेमराज  जेन  :

 श्रीमती  मोहसिना  :

 कया  रसायन  और  sate  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कोटला  मुबारकपुर  नई  दिल्ली  में  10  1978 को  घरेलू  गैस  के  सिलेंडरों  से

 ad  एक  ट्रक  में  रखे  सिलेंडर  फट  गये  थे  और  उक्त  क्षेत्र  की  जनता  में  aga  आतंक  फैल  गया  था  ;

 गैस  सिलडर  फटने  के  क्या  कारण  और

 उसके  परिणामस्वरूप  जान  तथा  माल  की  कितनी  हानि  हुई  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  इंडियन  कार्पोरिशन के  शक्र

 बस्ती  स्थित  बाटलिंग  संयंत्र से  दिनांक  10  1978  को  एक  ट्रक  में  घरेलू  खाना  पकाने  की  गैस  के

 250  सिलेंडर  लाये  जा  रहे  थे  ।  ये  सिलेंडर  ary  पार्क  कोटला  मुबारकपुर  नई  दिल्ली  में  वितरण  एजेंट  को  भेजे  जाने  थे  ।

 ट्रक  में  आग  लग  गयी  जिसके  परिणामस्वरूप  बहुत  बड़ी  संख्या  में  सिलेंडर  फट  गये
 ।

 विस्फोटक  आगरा  gait  इस  आग  और  विस्फोट  की  असली  वजह  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 प्रारंभिक  जांच  पड़ताल  से  ऐसा  प्रतित  होता  है  कि  गैस  से  सिलेंडरों  से  निकल  रही  गस  के  कारण  आग  लगी  ।  इन

 सिलेंडर  ं  में  आग  किसी  बाहरी  संसाधान  से  लगी  जिसते  इस  ट्रक  में  जिसमें  ये  सिलेंडर  लाए  जा  रहें  थे  आग  को  बाहर

 से  लगायी  जाने  की  संभावना है  ।

 सम्पत्ति  की  कूल  अनुमानित  क्षति  लगभग  1.5  लाख  रूपये  है  ।  इस  क्षति  में  आग  से  क्षति-ग्रस्त

 टक  की  लागत,उत्पाद  की  हानि  और  वितरक  के  गोदाम  में  हुई  आंशिक  क्षति  शामिल  है  ।  इसमें  किसी  व्यक्ति  की  मृत्यु  नहीं

 हुई  |

 के  र  एजन्ट  को  जो  गैस श्री  कचरूलाल  हेमराज  जैन  :  प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया  है  कि  कोटला  मुबारकपुर
 सिलैंडर  जा  रहे  थे  तो  जिस  ट्रक  में  वह  सिलैंडर  थे  उसमें  गोदाम  से  5  मीटर  की  दूरी  पर  आग  लग  गई  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूँ  कि  जिन  एजेन्टों  को  यह  गैस  सिलैंडर  जा  रहे  क्या  उनके  पास  अ  थो  राइज्ड  गोदाम  हैं  जिनको  कि  पास  किया

 है  ?  एक  अखबार  में  लिखा  है  कि  उनके  पास  अथोराइज्ड  गौदाम  नहीं  है  और  ऐसी  जगह  गोदाम  बना  हुआ  है  जहां  कि

 जन-साधारण  रहते  हैं  और  अन-:आथोराइज्ड  गोदाम  में  गैस  सिलैंडर  रखे  जातें  हैं  ।  क्या  इसकी  जांच  कराकर  वहां
 के  जन-जीवन  को  सुरक्षित  करने  की  व्यवस्था  करेंगे  ?

 शी
 हेमवती  नन्दन  बहुगुणा

 :
 एजेन्ट  ने  यह  गोदाम  कोटला  मुबारकपुर में  1975 में  बनाया  था  और  उस  समय

 उसने  चीफ  कन्ट्रोल
 आफ

 नागपुर  की  इजाजत  से  बनाया  था  ।  साथ  ही  उस  समय  आस-पास कोई  र  नहीं
 थे  जो

 कि  बाद  में  बन  गये  इसलिये  ag  बात  सही  है  कि  आज  उसके  चारों  तरफ  घर  बहुत  सारे  हो  गये  लेकिन  यहं  गोदाम

 उसके पास  ज्ञाप्ते  का  बना  हुआ  मौजूद  यह  भी  प्रामाणिक  बात  है  ।
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 मौखिक  उत्त  28  1978

 श्री  कचरूलाल  हेंसराज  जैन  :  विवेक  गैस  सर्विस  और  ज्वाला  गेस  कंपनी  के  पास  क्या  अथोराइज्ड गोदाम  हैं
 ?

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  जी  हां
 ।

 पश्चिम  बंगाल  में  बाद  सें  क्षतिग्रस्त  रेल  मार्ग

 *  134.  site  दिलीप  aad

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  देश  में  हाल  ही  की
 बढ़

 के  परिणामस्वरूप  रे
 मार्ग  का  बहुत  बड़ा  हिस्सा  क्षतिग्रस्त  हुआ

 यदि  तो  इस  क्षति  के  आंकड़े क्या

 केवल  पश्चिम  बंगाल  में  कितनी  क्षति  हुई  है  ,

 इसकी  मरम्मत  करने  में  सरकार  को  कितना  समय  और

 (#)  इसके  लिये  पहले  कितना  राशि  खर्चे  की  जा  चुकी  है  और  आगे  कितनी  राशि  की  आवश्यकता है  ?

 रेल  मंत्री  (ste  wea  दंडवते )  जी  हां  ।

 से  (=)  :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है
 |

 विवरण

 बाढ़
 के  कारण  हुई  हानि  के  बारे  में  राज्य-वार  सूचना  समेकित

 नहीं
 की

 बल्कि  रेलवे-वार  जाती  है

 हाल  की  बाढ़  (  1-9-78 से
 31-10  -78)  तक

 के
 कारण  रेलवे-वार हुई  कुल  वास्तविक हानि  आमदनी

 से  हुई  हानि  को  का  अनुमान  नीचे  दिया  गया
 है  :---

 (aiae
 लाख  रुपयों  में  )

 ्
 रलव  वास्तविक हा

 मध्य  1.52

 442,  00

 उत्तर  183.94

 47.0 38.0
 पूर्वोत्तर

 पूर्वोत्तर  सीमा

 दक्षिण  0.55

 दक्षिण  मध्य

 दक्षिण  a  305.00

 पश्चिम

 SUIS  980.39  10  करोड़  रुपय े)
 ह

 अभूतपूर्व  तथा  अत्यधिक  विनाशकारी  बाढ़  से  हुई  तोड़-फोड़  के  कुछ  गेर  महत्वपूर्ण  शाखा  लाइनों  या
 ae

 और  उत्तर  रेलों  क  छोटी  लाइन  खण्डों  और  दक्षिण  पुर्व  रेलवे  के  हवड़ा-खड़गपुर  खण्ड  पर  कुलगछिया और  TTR ST  के

 बीच  तीसरी  लाइन  को  छोड़कर  अन्य  सभी  खण्डों  पर  लाइनों
 को

 फिर  से  बिछाने  का  काम  पहले  ही  पूरा  हो  चुका  है  और

 उन  पर  यातायात  आरम्भ  हो  गया  शेष  लाइनों
 को

 फिर  से  बिछाने  का  काम  आगामी  दो  महीनों  के  आस-पास  की

 अवधि  में  पुरा  हो  जाने  की  आशा  है
 |

 लाइनों  को  फिर  से  बिछाने  के  कार्य  की  लागत  लगभग
 10  करोड़रपये  तक  आनें  की

 प्रत्याशा

 हाल  की  बाढ़  के  कारण  लाइनों  को  फिर  से  बिछाने  क
 ि
 ं गया  व्यय  लगभग  3.6  करोड़  रुपये

 भविष्य  में  किया  जाने  वाला  अपेक्षित  व्यय  लगभग 6.4  करोड़  रुपये  ॥
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 लिखित  उत्तर 1900

 श्री  दिलीप  चक्रबर्ती  :  an  विशेषकर  उपनगरीय  गाडयों के अनियमित के  अनियमित  और  अपर्याप्त संख्या  में  चलने

 और  राजनीति  का  हस्तक्षेप  के  कारण  यात्रियों  में  बड़ा  असंतोष  जसा  कि  हाल  ही  की  हावड़ा  की  बेठक  में  अनुभव

 हुआ
 +  ?

 Silo  मदु  दंडवते  :  गलती  से  वें  प्रशन  संख्या  127 का  अनुपूरक प्रश्न  पुछ  रहे  हैं  ।

 श्री  दिलीप  चक्रवर्ती  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  उपनगरीय  गाड़ियों  के  डिब्बों  आदि  की  खराब  हालत  का  पता  हैं
 ?  क्या

 वेਂ  उन्हें  बदलने  जा  रहे  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  प्रश्न  बाढ़ों  के  बारे  में  है  ।

 श्री  कया  मंत्री  महोदय  बाढ  तियंत्रण  में  सिचाई  विभाग  से  सहयोग  करेंगे  क्योंकि  दोनों  को  ही  बाढ़ों

 बड़ी  हानि  होती है

 अध्यक्ष  मदो दय  इस  प्रश्न  से  यह  सवाल  पदा  नहीं  होता ।

 श्री  सौगत  राय  :  कया  मंत्री  महोदय  बाढ़  से  क्षतिग्रस्त  रेलवे  लाइनों  की  मरम्मत  की  प्रगति  से  संतुष्ट  क्योंकि  मैंने

 देखा  है  कि  इसमें  बड़ा  समय  लगता  है  ।  बाढ़  27  सितम्बर  को  थाई  थी  और  हाबड़ा  और  खड़गपुर  के  बीच  की  लाइन  7  नवम्बर

 को  खोली  गई  तथा  दो  गाड़ियां  अभी  नहीं  चल  रही  थी  ।
 15  नवम्बर  से  ही  वे  नियमित  चलीं

 ।  इतना  अधिक  फि

 होने  का  क्या  कारण  है  ?

 प्रो०  wa  दंडवते  :  उन्होंने  स्वधा  विपरीत  तक  दिया  हे  ।  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  और  राज्य  के

 नीतिक  दलों  ने  निर्धारित  तिथि  सें  पहले  काम  पुरा  करने  के  लिए  रेलवे  को  बधाई  दी  है  ।

 श्री  त्रिदिव  चौघरी  :  इसके  लिए  रेलवे  निश्चय  ही  बधाई  की  पात्र  है  ।  कया वे  जानते  हैं  कुछ  लाइनें  बड़ी  अस्थाई  तौर

 पर  चालू  की  गई  हें  और  कुछ  लाइनों  पर  अब  गाड़ियां  नियमित  नहीं  चल  रही  हैं--विशेषकर रेलवें
 सियालदय और  लालगोला  सेक्शन  में  ?  क्या  वे  इस  और  ध्यान  देंगे  ?

 Sto मघ  दंडवते  :  यह  एक  सुझाव  A  इस  ओर  ध्यान  दूंगा  |

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :  मंत्री  महोदय  यह  जानते  हैं  कि  प्रति  ae  अथवा  हर  तीसरे  वर्ष  जब  भी  थोड़ी  सी  वर्षा  होती

 है  हावड़ा  के  दक्षिण-पूर्व और  पूर्वी  दोनों  सेक्शन  पानी  सें  इतने  भर  जाते  हैं  कि  कई  fea  तक  गाड़ियां  प्लेटफार्म  पर  नहीं
 श  जिनके  कारण  याप्रियों  को  बड़ी  कठिनाई  हुई  |  क्या  वें  इस  भोर  ध्यान  दें  |?

 घ्रो०  मधु  दंडवते  :  पिछलें  सितम्बर  और  अक्तूबर  में  जो  टूट  फूट  हुई  बैसी  पिछले  100  वर्षों  में  कभी  नहीं  हुई  थी  ।

 हमने  बाढ़  के  स्तर  की  विशेष  जांच  भी  की  है  ।  हम  ऐसी  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  कि  भारी  वर्षा  के  दौरान  फिर  ऐसा  न  हो  ।

 re  een

 प्रशनों  के  लिखित  उत्तर

 राज्यों  में  कोटनाशक  के  कारखाने

 *  126.  श्री के०  राममति  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  राज्यों  के  नाम  हैं  जिन्होंने  कीटनाशक  औषध  बनाने  वाले  कारखानों  की  स्थापना के  लिए  हिन्दुस्तान

 इन्सेवटीसाइडस लि०  के  साथ  सहयोग  करार  किया  है

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टीसाइडस  लि०  द्वारा  किन  स्थानों  पर  ऐसें  कारखाने  स्थापित  किए

 क्या  हिन्दुस्थान  इन्सेक्टिसाइडस लिमिटेड  के  ऐसे  कारखानों  की  स्थापना  के  मामलें  में  विदेशी  सरकारों  से  भी

 तचीत की है की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी प्रस्तावों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 रसायन और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  agTT)  और  (a) :  धी
 तका  हिन्दुस्तान

 इनसे

 क्टीसाइडस  के  साथ  किसी  भी  राज्य  ने  सहयोग  करार  नहीं  लिया  है
 तथापि  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टीसाइडस  ने  सरकार  को

 दो  प्रस्ताव  भेजें  राज्य  कृषि  उद्योग  आन्ध्र  कर्नाटक और  तमिल  नाडू  के  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  सें  ary
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 की

 कोवूर में  एक  26  प्रतिशत  गा  मा  Xo Uqo  सी०  प्लांट  स्थापित  करने  के  बारे  में  और  दूसरा  उत्तर  प्रदेश  में  मुरादाबाद

 उत्तर  प्रदेश  औद्योगिक  विकास  निगम  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में  एक  पैस्टीसाइडस  समूह  स्थापित  करने

 के  बारे में  ।

 नहीं  ।
 /

 )  प्रश्न नहीं  उठता  |

 1978  के  दौरान  रेलवे  की  आय

 *127.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  अल्लूरी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ata  सें  अगस्त  ,  1978  तक  अनुमानित  आय  की  तुलना  में  रेल  की  वास्तविक शाय  कितनी  और

 अनुमानित  तथा  वास्तविक  आय  में  यदि  कोई  अन्तर  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  आय  में  सुधार

 करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रेल  सत्री  (Sito  1978  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिए  निर्धारित

 झामदनी  के  समानुपातिक  लक्ष्य  की  तुलना  में  78  को  समाप्त होने  वाली  अवधि की  alae  की  स्थिति  नीचे

 की  तालिका में  दी  गयी  है  १2--

 करोड़  रुपयों में  )

 wy  —  शगिस्त  झप्रैल-अगस्त  कालम 1  और  2
 1978-79  के  बीच  कमी-बेशी 1978-79
 ्  लक्ष्य

 आमदनी

 279  90  284  22  +4  .  32

 69
 ~~

 अन्य  कोचिंग  34  v4  58  “0  -1t

 586  UU  546  04  39  .  96

 17  51
 साटा  eS  RSD  ND  See

 19  22  +1  71.0

 जोड़  918,  10  884.  06  .04

 en

 उपर्यक्त  तालिका  सें  देखा  जा  सकता  है  कि  78  को  समाप्त होने  वाली  सें  संबंधित  बजट  समानुपात

 की  तुलना  में
 34.  04  करोड़  रुपये  की  कमी  आयी  है  ।

 झामदनी  में  कमी  माल  के  लदान  में  कमी  होने  के  कारण  हुई  ।  थद्यपि  बजट  समानुपात की  अपेक्षा  यात्री

 यातायात सें  आमदनी  (4.32  करोड़  Eo )  फुटकर  आमदनी  (1.71  करोड़  अधिक हुई हुई  तथापि  अन्य

 कोचिंग  के  अंतर्गत  आमदनी  में  0.  11  करोड़  रु०  की  मामूली  गिरावट  आने  के  अलावा  माल  यातायात से  होने  वाली

 39.  96  करोड़  रुपये  कम  हुई  ।

 बजट  समानुपात की  तुलना  78  के  अंत
 तक  राजस्व  अजंक  माल  का  प्रारम्भिक लदान  74,  6  लाख  मीटरिक

 टन  कम  होने  के  कारण  माल  यातायात  सें  qed A wit ge Z| में  कमी  हुई  है  ।

 आमदनी में  कमी  के  कारण

 (a)  माल  यातायात  के  अंतर्गत  कम  थामदनी  मुख्यतः  निम्न  कारणों  से  हुई :

 (i)  कच्चे  कोयले  की  अपर्याप्त  उपलब्धता  तथा  धुलाई  कारखानों  के  काम  में  दिक्कतों  के  ढुलाई  के  लिए

 रित  लक्ष्य  की  तुलना  में  इस्पात  संयंत्रों  और  घुलाई  कारखानों  के  लिए  pret  के  लदान  में  कमी  |

 (ii)  समेकित  इस्पात  कारखानों  में  बिक्री  योग्य  इस्पात  के  उत्पादन  में  गिरावट  और  बिजली-सप्लाई

 में  व्यवधान  के  फलस्वरूप  कोयला  खानों  में  कठिनाइयों  के  कारण  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  कच्चे  माल के  लदान
 में  कमी  |
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 ula

 1900  (31F)

 (iti)  निर्यात  आडंरों  में
 कभी

 हो
 नाने  के  कार  फ. तप  के

 लिए  लौह
 ame  का  बवेक्षाइत  कम  लदान

 ।

 (iv)  निम्नलिखित के  कारण  कोयले  के  लदान  में  कमी

 अप्रैल/मई,  1978  में  सिंगर  नी  कोयला खानों  में  एक  मास  लम्बी  हड़ताल

 ईस्टनं  कोल  फाल्डस  लिमिटेड  aa)  स्टीम  कोयले  की  कम  प्राप्ति  के  कारण  लदान  में

 कमी ।

 (v)  मराठवाड़ा  आदि  में  जन  आन्दोलन  ।

 आमदानी  बढाने  के  लिए  किये  गये  उपाय

 सभी  क्षेत्रीय  रेलों  से  भाड़ेवालें  माल  का  लदान  अधिकतम  कराने  के  प्रयोजन  सें  सभी  र्लों  के  लिए  भाड़े  वाले  माल
 के-लदान लक्ष्य  को  समुचित  रूप  सें  संशोंधित  कर  दिया  गया  है  ।  महाप्रबंधकों  को  रूप  से  कहा  गया  है  कि  वेम  माल
 का  लदान  बढ़ाने  के  लिए  सभी  सम्भव  कदम  उठायें  और  माल  डिब्बों  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के  लिए  अपनी-अपनी  रेलवे
 पर  संचलन  पर  कड़ी  निगरानी  रखने  की  व्यवस्था  करें  ।

 मैसर्स  होइस्ट  फार्मस्युटिकल्स  हारा  अनलजीन  फार्मलेशनों  तथा  वोटाहेक्स्ट  का  उत्पादन

 *  128.  श्री  रामजी लाल  सुमन  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  निम्नलिखित  दर्शाने वाला  एक  विवरण

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखेगे  कि

 (#7)  होईस्ट  फार्मास्युटिकल्स  की  अनलजीन  फार्मूलिशनों  तथा  वींटाहेक्स्ट  के  उत्पादन के  लिए  लाइसेंस

 ana  कितनी  है  तथा  उनके  पत्न  की  संख्या  तथा  तारीख  क्या  है

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  कम्पनी  को  कौनसी  तथा  कितनी  और  कितने  मूल्य  की  कच्ची  सामਂ

 प्रियों  की  सम्प्लाई की  गई

 क्या  ऐसी  कम्पनी  सामग्रियां  जारी  करने  के  बारे  में  कोई  सामान्य  अथवा  विशिष्ट  निदेश  जारी  किए  गए

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  कम्पनी  की  खपत  प्राप्त  हुई  कच्ची  सामग्री  की  मात्रा  से  अधिक  क्यों  है
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमबती  नन्दन  agro)  :  मसस  हैकस्ट  फार्मास्यूटिकल्स  के

 विभिन्न  फार्मूलेशनों  जिनमें  बल्क  एनलजिन  भी  शामिल  के  नाम  और  लाइसेंस  शुदा  क्षमता  संख्या

 ar  तिथि  के  ब्यौरे  में  दर्शाये  गए  जहां  तक  faeterae  का  संबंध  को  इस  फार्मूलेशन

 का  निर्माण करने  के  लिए  27-6-77  को  एक  सी  ०  ato  बी०  लाइसेंस  संख्या  आई०  एल०  92/79  दिया  गया  था

 जिसकी  वार्षिक  क्षमता  प्रतिवर्ष 3.  1  लाख  लिटर  ot

 वर्ष  1975-76,  1976-77  और  1977-78  के  दौरान  आई०  डी०  पी०  एल०  और  सी०  पी०  सी०

 द्वारा  Had  हैक्सट  फार्मास्यूटिकल्स  लि०  को  सप्लाई  किए  गए  सरणी  बद्ध  कच्चे  माल  का  मात्ना  और  मूल्य

 में  दिए  गए  हैं  ।

 मसस  gare  फार्मस्यूटिकल्स  लि०  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  सरणीबद्ध  कच्चे  माल  की  खपत

 के  आंकडे  कम्पनी  सें  एकत्र  किए  जा  रहे  ताकि  यह  पता  लग  सके  कि  उनके  द्वारा  इन  पदों  की  खपत  उनको  दो
 इजिग  एजेंसियों सें  प्राप्त  से  अधिक  की  गई  है  जहां  तक  हैक्स्ट  फार्मास्यूटिकल्स लि०  को  गत  3 वर्षों के  दौरान

 सारणीबद्ध  कच्चे  माल  की  सप्लाई  के  बारे  में  रसायन  और  उवंरक  मंत्रालय  द्वारा  जारी  गए  ५ े तुद ष्  का
 संबंध  कुछ  लिखित  अनुदेश  नीचे  दिए  गए  हैं

 ्  ae

 एनलजिन

 (i)  वर्ष  1975-76 के  दौरान  argo  डी०  पी०  एल०  को  समय  समय  पर  आदेश  दिए  गए  थे  कि  वे  कम्पनी  को

 एनलजिन  की  निम्नलिखित  मात्रा  तदर्थ  आधार  पर  सप्ला  ई  करें द he CN  म्यान

 क्रम  संख्या  तिथि
 ee

 1  5/26  जलाई  1975  20  टन

 2  6/8  सितम्बर  1975  20.0  ढन

 3  9  दसम्बर  1975  50  दन
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 (it)  दिनांक  5-11-76  को  आईं.डी०पी ०एल०  को  यह  आदेश जारी  किए  गए  थे
 कि  वे  |.  च् कि  को  1976-77

 के  लिए  131.2  टन  एनलजिन  की  सप्लाई  करें  और  मंत्रालय  से  आगामी  आदेश  प्राप्त  होने  तक  कम्पनी  को  वाधिक

 शाधार  पर  उतनी  ही  मात्रा  सप्लाई  करते  रहें  ।

 (tii)  दिनांक  30-4-77 को  aTgoSto  पी०  एल०  को  यह  अनुदेश  जारी  किए  ए
 कि  वे  मेंससें  ५ ह्क्स्ट  को  ज

 1977-78 के  लिए  128,  97  टन  एनलजिन  की  मात्रा  सप्लाई  करें  जो.कि  उनकी  1976-77 की  खपत  के  बराबर  था  |

 aarargacitat

 (iv)  दिनांक  28-1-77  को  आई०डी०पी०एल०  को  यह  आदेश  जारी  किए  गए  थे
 कि  वे

 मेसर्स  हेक्स्ट  को

 साइक्लीन  एच०  सी०  एल०  की  सप्लाई  बन्द  कर  क्योंकि  उनको  होस्टासाइक्लीन  ड्राइ  सिरप  के  निर्माण  के  लिए  इस

 उत्पाद  की  आवश्यकता  थी  और  उन्होंने  सी०ओग०बी०  लाइसेंस  के  लिए  आवेदन  पत्र  दिया  लेकिन  उनके  आवेदन
 '

 पन्ने  को  नामंजूर  करने  का  निर्णय  किया  गया  था |

 मद  वार्षिक  क्षमता

 1.  नवलजिन  गोलियां  30  लाख  गोलियां  प्रतिमाह  2  64/ 68  दिनांक  2-7-1 968

 2.  नवलजिन  2  मिग्रा  1.  50  लाख  2  सी०  सी०  के

 et
 5  मिग्रा  शे  60,000  प्रत्येक  5  सी०

 ato  प्रतिमाह  ।

 30  मिलि०  4,  50  0  बोतल  प्रत्येक  30.0  सी०  पी०  ] य

 प्रतिमाह  ।

 नावलजिन  इंजेक्शन  14,000  बोतलें  प्रतिवर्ष  3  दिनांक

 30  मि०  ली०  )  जिसमें उद्योग  मंत्रालय  के  30-  5-73

 के  पत्न  द्वारा  संशोधन किया  गया  था  ।

 3.  बलारगन  गोलियां  कै  6  लाख  मिलियन  गोलियां  एल/ 2 2/ 1 32/  6  3  दिनांक  [18-9-6 2.
 वर्ष  ।

 4.  बलारगन  इंजेक्शन  ह 2: 0  बरालगन  कंटोन  रसायन  और  मंत्रालय की
 बरालगन  इंजेक्शन  30  मिली०  500  किग्रा०  प्रतिवर्ष )  अधिसुचता  संख्या  3  दिनांक

 27-5-1  969,

 दिनांक  9-6-65  और

 कम  3  दिनांक  28-9-1962  |

 बरालगंन|इंजेक्शन ०  15  लाख  प्रत्येक  5  मिली०  प्र
 बर्ष  |

 5.  बरालगन  1  ७  बरालगन  feta  (drei feat  एल. 22/132/ 6 2-कम  3  दिनांक  28-9-62

 ।  एल  22/  3  दिनांक  28-11-64
 3  दिनांक  9-6-65

 और  रसायन  और  उवंरक  मंत्रालय

 अधिसूचना  संख्या  3

 दिनांक  27-5-69 ।

 6.  नवलजीन पेय  ड्राप्स  96,000  बोतलें  एल/22/57/61-कम 3 3.  दिनांक  17-12-61

 जिसमें  30-5-73 को  संशोधन  किया  गया
 था  ||

 7.  नवलजीन  क्विनाइन  खुराक  5  लाख  संख्या  [sfaae  अवापत्ति  पत्न  संख्या  (15) /  3  दिनांक

 24-9-19621
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 7  1900  (a)  लिखित  उत्तर

 अनुबन्ध-पा

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मैसर्स  हैक्स्ट  फार्मास्यूटिकल्स लि  को  सप्लाई  किए  गए  सरणीबद्ध  कच्चे  माल
 के

 ताम  और  सात्रा

 की  गई  भाला  किलोग्राम  में

 ee
 (qa  लाख  रुपयों  में  )

 लना

 1975-76  1976-77  1977-78
 सरणी  बद्ध  बल्क  ee — ee

 घ  मात्रा  मात्ना  मलय  मात्रा  मूल्य मूल्य  ी  ५
 ae

 ® स्टेट  केमिकल्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिक  को  मरू  e

 कलो  रोक्वीन  फास्फेट  ह  230  175  0.74 0.47  क क  ee

 प्रेलिनामाइड  सैक्टेट  170  1.62  435  4,15  435  4.15

 प्रेडनीसोलोन  oe  ae क  195  3.33

 विटामिन  170  0.94
 aa

 150  1.00  65  0.36

 क  on  645  0.72 ae

 क्लोमैफनिकोल  लागू  नहीं  3137  16.  46  3015  17,21

 डुंडियन  gra  एण्ड  फार्मस्पूटिकल््स  को  ai

 14710  14180  92  17 नैट्रासाइक्लीन एच०सी  ०एल  ०  95.62  14180  92.17

 745  4,84  1000  6.50  1000  50 टेट्रासाइक्लीन बेस

 स्ट्रेप्टोमाइसीन  सल्फेट  5025  23.87  5930  28,17  5930  28.  17

 चिटांमिन  पेय  66  0.39  66  0.31  140  83

 ब्रिटामिन  22  0.21  30  0.28  70  65

 एनलजीन  125000  194,13  131175  202,71  289702  00  29

 ——  «ा

 भारतीय  रेलवे  में  कार्य  करोਂ  आन्दोलन

 ध्  30.  श्री ए०  के०  राय  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनको  पता है  कि  आल  इंडिया  रेलवे  एम्प्लाइज  कान्फेडरेशन  इसी  प्रकार  के  अन्य  संगठनों  से  मिलकर

 एन०सी० सी०  आर०  एस०  की  6  सुतरी  मांगों  को  पुरा  करावे  के  लिए  25  1978  सें  भारतीय  रेलवे  में

 नुसार क्रो  आन्दोलन  चलाने  वाला  और

 यदि  तो  सामान्य  स्थिति  और  अच्छे  श्रमिक  सम्बन्ध  बनाये  रखने के  लिए  इन  लम्बे  समय  से  की  जा

 मांगों  का  बातचीत  करके  समाधान  निकालने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्री  (sto  मधु  :  और  :  रेल  प्रशासन  के  साथ  हुई  अनौपचारिक  बातचीत के  अनुसरण ~
 में  कानफेडरेशन ने  25  1978 से  शुरु  होने  वाले  काय  आन्दोलन के  आवाहन को  वापस  ले

 लिया है

 बम्बई  हाई  की  गेस  पर  आधारित  उर्वरक  संयंत्र
 कै  13  24.0  श्री  पीयूष  टिको  :  क्या  रसायन और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  हाई  को  गैस  पर  अधारित  किए  जाते  वाले  sie  संयंत्र  की  स्थापना  स्थन  के  बारे  सें  डा०  गांगुली

 वकी  अध्यक्षता  में  गठित  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशें  क्या  हैं  ;

 बया  विश्व  बैक  ने  fat  स्थल  के  संबंध  में  अपनी  प्रायंमिकता  का  संकेत  दिपा  और

 site  संयंत्र  के  लिए  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  के  स्थान  पर  बिंदेशी  को  प्राथमिकता  देने  के  क्या
 a

 कारण  हैँ
 ?
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 लिखित  उत्तर  28  नवम्बर  1978

 a

 पेट्रोलियम रसायन  और  sata  मंत्री  (ait  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  एक  विवरण-पत्र  सभा  पटल  पर

 प्रस्तुत है  ।

 नहीं  ।  विश्व  बैंक  ने  किसी  विशेष  स्थान  के  बारे  में  कोई  प्राथमिकता  नहीं  दर्शायी  है  ।

 जिस  क्षेत्र  में  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  है  उस  क्षेत्र  में  आयातित  प्रौद्योगिकी  को  प्राथमिकता  देने  का
 को

 ई

 प्रश्न नहीं  उठता ।  यद्यपि  उर्वरक  उद्योग  में  फटिलाइज़र  एण्ड  डी०  इंडिया  लि०  और  जैसी  भारतीय

 निर्यारंग  और  coastal  कम्पनियों  ने  क्षमताओं  पर्याप्त  विकास  कर  लिया  फिर  भी  कुछ  विशिष्ट  क्षेत्रों

 बड़े  पैमाने  के  उवरक  संयंत्र  के लिए  जानकारी  और  सेवाओं  के  आयात  की  अभी  भी  आवश्यकता  |  बम्बई  से  प्राप्त  होने

 वाली  गैस  के  आधार  पर  स्थापित  किए  जानें  वाले  प्रस्तावित  खाद  कारखानों  के  लिए  केवल  उस  सीमा  तक  प्रौद्योगिकी

 प्रयासी  का  आयात  किया  जाएगा  जो  देश  में  उपलब्ध  न  हों  ।

 विवरण

 डा०  ए०  कण  गांगली  की  अध्यक्षता  में  गठित  वातावरण  योजना  और  समन्वय  पर  राष्ट्रीय  समिति  के  कार्यकारी  दल

 ने  अपनी  रिपोर्ट अप्रैल  1978  के  मध्य  में  प्रस्तुत  की  थी  ।  प्रस्तावित  उवंरक  संयंत्र  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  कार्यकारी  दल

 सब  सम्मति
 सें  निम्नलिखित  fasamt rz पर  पहुंचा :

 1.  कार्यकारी दल  की  यह  रॉय  है  कि  चेनेरी और  gat स्थल  एक  बड़े  पैमाने  के  उं  रक  संयंत्र  की  स्थापना के  लिए

 बिलकूल  अनुपयुक्त  है  |

 2.  यद्यपि  रिवास  स्थल  पर  कुछ  तंकनीकी-आर्थिक  लाभ  हैं  और  यदि  सही  एइतियाती  तरीके  अपनाए  जाएं  तो

 जल  प्रदूषण  की  सम्भावनाओं को  भी  कम  किया  जा  सकता  है  लेकिन
 उपलब्ध  तथ्यों  को  देखते

 वर्ष  के

 कुछ  भाग  में  वायु  प्रदुषण  की  कुछ  समस्या  हो  सकती  है  UNE @ aaa  वनस्पतिथुक्त  अलीवांग  क्षेत्र में  एक

 स्थितियुवत  प्राकृतिक  सन्तुलन  है  ।  कार्यकारी  दल  ने.यह  भी  नोट  किया  है  कि  मंडवा  में  रहने  वाला
 आत्म-निभर  और  आर्थिक  दृष्टि सें  सम्पन्न  हैं  ।  वातावरण  संबंधी  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  पश्चात

 कार्यकारी  रीवास  में  संयंत्र  की  स्थापना  की  सिकारिश  नहीं  करता

 3.  वातावरण  संबंधी  सभी  पहलुओं  को  देखते  हुए  तारापुर  स्थल  स्वीकार्य हैं  ।

 चूंकि  महाराष्ट्र  सरकार  तारापुर  में  संयंत्र  स्थापित  करने  के  पक्ष  में  नही  इसलिए  काय  कारी  दल  से  दुबारा

 न्य  स्थलों  पर  वातावरणसबं घी अनुरोध  किया  गया  कि  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  सुझाए  गए  बभ्त्ई  के  दक्षिण  में  क

 प्रभावों की  जांच  करें  ।

 कार्यकारी  दल  ने  अपनी  दूसरी  रिपोर्ट  31-5-78  को  प्रस्तत को  और  सोगेन  वड़ावली और  दिवि-पारंगी

 स्थलों  को  उं  रक  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  अनुपयुक्त  घोषित  किया  ।  यद्यपि  कार्यकारी दल  ने  मंडवा  और  थाल-वैसठ

 को संय॑त्लों की स्थापना के al  की  स्थापना  के  लिए  अनुपयुक्त  घोषित  नहीं  लेकिन  उसने  माण्डवा  और  थाल-वैसठ के  मुकाबले  ता  रापुर
 को  संयंत्र  स्थापना  के  लिए  उचित  स्थान  ठहराया  है  ।  कार्यकारी  दल  की  दसरी  रिपोर्ट  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करने  और

 महाराष्ट्र  सरकार  से  परामशं  करने  के  भारत  सरकार  महाराष्ट्र  क ेकोलाबा  जिले  में  थालबैसठ  स्थल  पर  उं  रक

 संयंत्र  स्थापित  कर  ने  का  निणय  किया  है  ।

 विधि  आयोग  की  रिपोर्टों  पर  कार्रवाई

 *  135.  श्री  ato  पीक  त्यागी

 डा०  बसन्त  कुमार  पंडित

 और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  27  सितम्बर  1978  के  इंडियन  एक्सप्रेस

 संस्करण  )  में  प्रकाशित  समाचार  के  ATH  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 विधि  आयोग  द्वारा  1956  सें  आज  तक  प्रस्तुत  की  गई  73  रिपोर्टों  मे ंसे  3.7  रिपोर्टों पर  सरकार  दवारा

 कोई  कार्रवाई  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  उन  विषयों  जिन  पर  सरकार  ने  अभी  तक  विचार  नहीं  किया  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  को
 क्रियान्वित  करने  के  लिये  कोई  कायंवाही  की  जा  रही  है  ;  और

 यदि  तो  इन  रिपोर्टों की  उपेक्षा  करन करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?
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 1900  उत्तर

 ee

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  और  1  विधि  आयोग  ने  अब
 तक

 73  रिपोर्टे  नहीं  बल्कि  76  रिपोर्टे  प्रस्तुत की  विधि  आयोग  at  36  रिपोर्टों को  पूर्णतः  या
 क्रियान्वित  करने

 के  लिए  विधान  अधिनियमित  किए  गए  चार  रिपोर्टों  की  बाबत  कोई  कारंवाई  आवश्यक  नहीं  समझी  कुछ

 विधेयक  जो  रिपोर्टों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  qTaearira  किए  गए  लोक  सभा  का  विघटन  होने  पर  र, [1 व्यपगत  हों

 गए ।  अन्य  रिपोर्टों  पर  विचार का  कार्य  और/या  उनके  क्रियान्वप्रन  का  कार्य  विभिन्न  प्रक्रमों  पर  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 कांग्रेस  की  स्मारिका  को  विज्ञापन  देने  के  लिए  फर्मों  पर  मुकदमा  चलाया  जाना
 *  136.  श्री  one  श्रीकान्तवन  नायर  :

 श्री  वयालार  रवि  :

 क्या  न्याय  और  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यड़  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कांग्रेस  की  स्मारिकाओं  को  विज्ञापन  देकर  कम्पनी  कानून  का  उल्लंघन  करने के
 लिये  फर्मो

 के

 कारियों  के  विरुद्ध  सरकार  नें  मुकद्  दमा  चलाया  है  ;  और

 यदि  तो  मुकद्दमा  चलाने  में  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  अनेक  बार  घोषणा  की  विलम्ब  के  क्या  कारण

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (ste  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  जी  ।

 मामला  अभी  तक  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  दूवारा  जाचान्तममंत  है  ।  जांच  से  सम्बन्धित  ara
 के  परिणाम  तथा

 सम्पूर्ण  देश  के  विभिन्न  स्थानों  पर  स्थित  कम्पनियों  तथा  की  बहद  संख्या  की  दृष्टि  जांच  तक  qt  नहीं

 हो  सकी  जांच  रिपोर्ट  के  प्राप्त  होने  तथा  उसके  व  अन्य  सम्बन्धित  मामलों  की  परीक्षा  हो  जाने  के  आगे  कार्य  वाहीं
 का  निणंय  किया  जा  सकता  है  ।

 मैसर्स  रेनवेक्सी  लेबोरेट्रीज  दवारा  मूल  ओषधियों  का  उत्पादन

 137.  sre  सरोजिनी  महीषी  :  क्या  रसायन  और  sata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  tad  tarde  लबोरेट्रीज  को  आयातित  gen  ओउधियों  ते  मूल  औषधियों  का  उत्पादन  करने  की

 अनुमति  दी  गई  और

 यदि  तो  fra  शर्तों  पर  ।

 रसायन  और  उवेरक  मंत्री  हेमबती  नन्दन  :  और  :  मैससे  रैनवक्सी

 रेटरीज़  को  आयातित  सामप्रो  पर  आधारित  बल्क  औषधों  के  निर्माण  के  लिए  गत  ata  वर्षों  के  दौरान  दिए  गए  औद्योगिक

 लाइसेंसों  के  ब्यौरे  दर्शा  ने  वाला  एक  विवरण-पत्न  संलगन  है  ।

 विवरण

 ee

 ऋम  औद्योगिक  लाइसेंस  की  निर्माण की  मख्य  शत
 तिथि  और  संख्या

 ee  —  नाट

 1  सी०  आई०एल०  112(  76)  एम्पीसी  लीन  ड्राईहाईड्रेट  के  की  अनुमति  कवल

 दिनांक  17-3-76  2  वर्ष  के  लिए  दी  जाएगी

 बल्क  उत्पादन  का  30  प्रतिशत  गैर-सम्ब्ंद्ध

 निर्माताओं  को  सप्लाई किया  जाएगा

 2  सी+  argo  एल०  420(76)  1.  नाली  डिविसकएसिड  1  इन  मूल  औषधों  के  लिए  किसी  विदेशी  सहयोग

 दिनांक  25-11-76  ar  अनुमति नहीं  दी  जाएगी  ।
 2.  डिलोक्वानाईड  az  2.  बल्क  अर्थात  नालीडिक्विक  एसिड  और

 उके  फ़ामूलेंशन  डिलोक्पामाइड  के  आधात  के  लिए  दो  वर्ष

 की  अनुमति  दी  जाएगी  और  वह  भी  स्वदेशी
 उपलब्धता  के  आधार पर

 अल  लाा
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 28  नवम्बर  1978 लिखित  उत्तर

 विवरण
 ——  ——

 क्रम  ओथोगिक  ange  a  निर्माण  की  मद  मुख्य शर्तें
 संख्या  तिथि  और  संख्या

 3.  बल्क  औषधों  के  उत्पादन  का  30  प्रतिशत  अन्य

 संबद्ध  निर्माताओं को  दिया  जाएगा  ॥

 सी०झाई०  एल०  41(77)  1.  क्लोरोक्बीन  फास्फेट  1.  इथोक्सी  मैथीलीन  aotfae  ईस्टर  और
 दिनांक  माइन के  आयात  की  अनुमति  प्रथम

 ह य

 2.  सिफालोक्सिन  लिए  दी  जबकि  दूसरे
 वर्ष  कम्पनी  को

 क्लोरोक्विन  का  उत्पादन  अपने  इथोक्सी  मैथीलीन

 मैलोनिक  ईस्टर  पर  आधारीत  करना  होगा  और

 तीसरे  ad  सें  नोवोल्डियामाइन  को  अनप  स्वदेशी

 स्त्रोतों  सें  प्राप्त  क्रिया जाना  चाहिए

 2.  प-ए० डी० सी ० ए०  के  arara  को  उस  मात्रा

 तक  सीमित  किया  जाएगा  जिसको  भारतीय  ओषध

 नियंत्नक  द्वारा  प्रतिवष॑  इस  एन्टीवायोटिव्स  की

 संभावित  आवश्यकता  क  अनुसार  प्रमाणित  किया

 जाएगा  |

 3  30  प्रतिशत  बल्क  औषधों  को  गैर-संबद्ध  निर्माताओं

 को  दिया  जाएगा  और  जो  इन  बत्क  औषधों का
 निर्माण  नहीं कर  रहे  हैं  ।

 4.  प्रौद्योगिकी  क  ara  की  अनुमति  नहीं  दी

 जाएगी
 सी०  आई०एन०  445(76)  एल-डोपा  भुगतान  वाले  किसी  विदेशी  सहयोग  की  अनुमति
 दिनांक  17-12-76  नहीं  जाएगी

 सी०आई०एल०  79(77)  फैवोबारविटोन  1.  प्रौद्योगिकी  और  मशीनरी  के  आयात  की
 दिनांक  26-2-77  अनुमति  नहीं  दी

 जाएगी

 2.  30  प्रतिशत  बल्क  औषध  गैर-संबद्ध  निर्माताओं

 को  दिए  जाएंग े।

 सी०
 भाई०एल०  डोक्सीसाइक्लीन  भौर  इसके  1.  बल्क  औषधों  के  उन्त्पादन  का  30  प्रतिशत

 दिनांक  12-4-77  लवण  गैर-संबंद्व  निर्माताओं  को  दिया  जो

 इस  औषध  के  निर्माता नहीं  हैं  ।

 2  फार्मुलेशनों  के  लिए  बल्क  औषधों  के  आयात

 की  अनुमति  केवल  दो  at  के  लिए  दी  जाएगी  ॥

 सी०  झाई०  एल०  84  (78)  नाइट्राजेपाम  प्लांट  और  मशीनरी  के  आयात  की  अनुमति
 दिनांक  26-4-78  नहीं  जाएुंगी

 कच्चे  माल/मध्यवर्ती  पदार्थों  के  आयात  की

 अनुमति  नहीं  दी  जाएगी

 3  बल्क  औषधों  के  उत्पादन  का  30  प्रतिशत

 tTATZ  निर्माताओं  का  दिया  जो

 at  मद  के  निर्माता  नहीं  हैं  ।

 निकर  जमना
 4.  विदेशी  सहयोग  को  अनुमति  नहों  दी  जाएगी  ॥
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 7  ,  1900  उत्तर

 वध

 बंगलोर  के  लिए  परिक्रमा  रेलथे

 138.  stile  राजवोपाल  नायडू  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्ताटक  सरकार  नें  बंगलोर  शहर  के  लिये  परिक्रमा  रेलवे  चलाने  का  प्रस्ताव  रखा  है  ;

 यदि  तो  प्रस्तावित  रेलवें  की  लागत  क्या  और

 क्या  इस  परियोजना  के  बारे  सें  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (at  शिव  :  और  ॥  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 1-०:  1:61: we  हमदाबाद  ब्राडगेज  गाड़ियां

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  .: कनु  39.  शी  एस  रामगोपाल  ७ न्  :

 a
 क्या  सरकार  ने  दिल्ली-अहमदाबाद  मार्ग  पर  ब्राड  गेज  की  गाड़ियों  के  लिए  इनकार  कर  दिया

 स्  )  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  (sie we मधु  और  :  मीटर  लाइन  के  बड़ी  लाइन  में

 आमान-परिवतन  की  परियोजना  108  करोड़  to  की  लागत  का  एक  अनुमोदित  कार्य है  और  इसे  रेलवें

 बजट  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।  इस  परियोजना  को  छोड़  नहीं  दिया  है  वरन्  स्रोतों  की  उपलब्धता

 पर  निर्भर  करते  हुए  और  एक  समय  में  अधिक  संख्या  में  परियोजनाओं  को  शुरू  करने  की  अपेक्षा  पहले सें

 चालू  परियोजनाओं  को  पूर्ण  करने  की  हमारी  नीति  के  अनुसार  उसे  बाद  में  प्रारम्भ  किया  जायेगा
 ।

 ओषधियों  की  मूल्य  निर्धारण  नीति

 140.  डा७  मुरली  मनोहर  जोशी  :  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें कि

 क्या  सरकार  ने  औषिधियों  की  मूल्य-निर्धारण  नीति  को  अन्तिम  रूप  दें  दिया  है  और  यदि
 तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  अनेक  औषधि-कम्पनियों  ने  यह  आशंका  व्यक्त  की  है  कि  अगर
 नई  मूल्य-निर्धारण  नीति  को  क्रियान्वित  किया  जाता  है  तो  उन्हें  फार्मूलेशनों  में  भारी  हानि  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  की  जा  रही

 रसायन  और  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  )  |  नई  apa  निर्धारण  नीति

 की  मुख्य  बातें  29  माच॑  1978  को  लोक  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  किए  गए  नई  औषध  नीति  से  संबंधित
 विवरण  पत्न  में  दी  गई  हैं  ।'

 हां  ।  विभिन्न  औषध  निर्माता  संघों  और  व्यक्तिगत  निर्माताओं  से  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  हैं  जिसमें

 यह  कहा  गया  है  कि  नई  औषध  नीति  से  उन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 रसायन  और  उर्वरक  विभाग  ने  औषध  ८ उद्योग  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  विचार  fara  कियां

 था  और  उनसे  यह  कहा  गया  था  कि  वे  विशेषकर  नई  औषध  नीति  के  प्रभाव  की  जांच  करें  ।  यद्यपि  कुछ a.
 निर्माताओं  ने  अपने  आंकड़े  भेजे  न्र

 ्  जिनमें  उन्होंने  अपनी  लाभप्रदता  पर  नई  औषध  नीति  के  प्रभावों को
 दर्शाया  है  लेकिन  अधिकांश  कम्पनियों  ने  अभी  तक  भपेक्षित  आंकड़ों  के  ब्यौरे  नहीं  भेजे  नई  औषध  नीति

 के  प्रतिकूल  यदि  कोई  का  मूल्यांकन  तभी  संभव  हो  सकेगा  जब  निर्माताओं  से  पूरे  आंकडे  प्राप्त

 हो  जाएंगे  और  dies  परामशं  से  उनकी  जांच  हो  जाएगी  |
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 लिखित  उत्तार  28  1978

 फाइजर  द्वारा  प्रोटी  नैक््स  का  अधिक  उत्पादन  किया  जाना

 1186.  श्री  रामदेव  क्या  रसायन  ak  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  विधि  मंत्रालय  द्वारा दी  गई  राय  के  अनुसार  फाइजर  द्वारा  उत्पादित  प्रोटीनैक्स  औद्योगिक

 विकास  और  विनियमन  1951  के  अन्तर्गत  एक  नई  वस्तु  यदि  तो  इस  कम्पनी  को

 बचाने  वाले  निहित  हित  कौन  हैं  और  इस  बारे  में  पुरे  तथ्य  an

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  wert  का  कितना  अधिक  उत्तादन  हुआ है  और  इसके  उत्पादन के  लिए  कितना

 कच्चा माल  उपयोग  किया  गया  और  सरकारी  नीति  का  उल्लंघन  करते  हुए  ऐसा  कच्चा माल  किन-किन  सोतों  से  वसूल

 किया  गया  और

 वर्ष  1977-78  और  वर्ष  1978-79  में  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  आ ५ ९" मसस  फाइजर  को

 रिलीज़  की  गई  आक्सीटेट्रासाइक्ल्लीन  की  मात्रा  है  और  इस  बारें  में  मंत्रालय  द्वारा  आई७  डी०पी०  एल  को  जारी

 किए  गए  आशय-पत्नों  का  ब्यौरा क्या  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  ag)  :  दिनांक  1-  878  को  पूछे  गए  लोकसभा

 अतारांकित प्रश्न  संख्या  2352  के  उत्तर  में  यह  पहले  ही  बताया  गया  है  कि  मैसर्स  फाइज़र को  बिना  औद्योगिक  लाइसेंस

 प्रोटीनैक्स का  उत्पादन  करते  हुए  पाया  गया  है  और  कम्पनी  की  यह  धारणा है  कि  ये  प्रोटीन-हाइड्रोलीसेट के  निर्माण  के

 लिए  उनको  दिए  गए  आद्योगिक  लाइसेंस  के  अन्तर्यत  ऐसा  करने  के  हकदार  हैं  ।  इस  पर  सरकार  दारा
 अन्तिम  निणेय  अभी  लिया  जाना  है

 प्रोटीन  हाइड्रालीसेट  के  निर्माण  के  लिए  मैसर्स  फाइजर की  वाधिक  लाइसेंस  bi z= oc  क्षमता
 110  मीटरी

 टन  है  ।  वर्ष  1975  से  1977  के  दौरान  उनका  श्रोटीज़-हाइड्रोलीसेंट  और  प्रोटीनैक्स  का  उत्पादन  निम्न

 मकार  था

 ना

 वर्ष  प्रोटीन -
 हाइड  af  सेट  प्रोटीनेक्स

 नयनन

 1975  345.029

 1976  239.70  ~ ay  402.551

 1977  लाग  नहीं  397.603

 प्रोटीनेक्स  के  अधिक  उत्पादन  और  अन्य  संबंधित  मामलों  का  wet  उपरोक्त  पैरा  के  अनुसार

 सरकार  द्वारा  लिए  जाने  वालें  निर्णय  पर  निर्भर  है  ।

 अपेक्षित  सुचना  29-5-78  को  पूछे  गए  लोक  सभा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4760  उत्तर  में

 पहले  ही
 दी

 गई  है
 ।

 बहु-विवाह पर  रोक  लगाने  का  प्रस्ताव

 1187.  ka |  रामजो me  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ८:

 क्या  भारत  वर्ष  में  के  बहुविवाह  पर  रोक  लगाना  वांछनीय  नहीं  होगा ;.
 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस्लामी  देशों  में  एक  विवाह  पद्धति  चलती

 है  और  यदि  तों  कहां  कहां और  इन  देशों  में  एक  विवाह  पद्धति  लागू  करने  में  क्या  कठिनाइयां  और

 f
 क्या  सरकार  का  विचार  इस  राष्ट्रीय  महत्व  के  विषय  पर  राष्ट्रीय  संवाद  चलाने  का  है

 समाज  कल्याण  और संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  सरकार  के  पास  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इस  मंत्रालय  में  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  अल्जियर्स और  तुर्की  में  ag
 प्रतिषिद्ध  है  ।  पाकिस्तान  में  बहु  विवाह  पर  कुछ  निर्बंध  लगाए ae  हैं  ।  उक  x  a  सुसंगत  विधियों

 को  प्रवृत्त  करने  में  आई  कटिनाइयों  के  सम्बन्ध  में
 mre  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  1

 जी  नही ं।
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 उत्तर 7  1900  (a ) )

 area  कम्पनियों  की  औषधियों  के  मूल्यों  की  उत्पाद-वार  तुलना

 1188.  श्री  सुरेन्दर  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  ant  कीं  कृपा  करेंगे

 सरकारी  क्षेत्र  में  स्थित  एककों  के  मूल्य  अन्य  भारतीय  और  विदेशी  औषध  कम्पनियों  के  मूल्यों
 की  तुलना  में  उत्पाद-वार  कितने  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  क्षेत्र  में  स्थित  एककों  द्वारा  निमित  औषध  फार्मुलेशनों  के  मूल्य

 अन्य  की  तुलना  में  अधिक  और

 यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थित  एकक  जनता  की  कम  मूल्यों  की  आवश्यकताओं कसे

 पूरा  करते

 रसायन  ak  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  स  :  आई०
 डी०  पी०  एल०  तथा  एच०  ए०  एल०  जैसे  सरकारी  क्षेत्रीय  एककों  द्वारा  निमित  प्रमुख  फार्मुलेशनों
 के  मुल्य  अन्य  भारतीय  और  विदेशी  औषध  कम्पनियों  क  मूल्यों  की  तुलना  में  उत्पाद-वार  aia  वाला

 एक
 विवरण-पत्र  संलग्न  है  ।  इस  विवरण-पत्न  से  यह  मालूम  होता  है  कि  सरकारी  क्षेत्रीय  द्वारा a

 निर्मित  ओषध  फामूलेशनों  के  मूल्य  अन्य  यूनिटों  के  मूल्यों  से  न्यूनाधिक  अनुकुलता  से  तुलना  पाते  ह्  ह

 क गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  अधिकांश  कम्पनियों  के  मुकाबले  में  क्षेत्र  के  एकक  बल्क  औओषधों

 उत्पादन  में  प्रमुख  भाग  प्रदान  कर  रहे  है  ।  जोकि  नीचे  दिए  गए  आंकड़ों  से  देखा  जा  सकता  है  ।

 प  pee  IE
 च् (रुपये  wat

 R)
 सरकारी  क्षेत्र  में  बल्क  कुल  उत्पादन  में

 द्वारा  औषधों  का  कुल  से  सरकारी  क्षेत्र  कें

 औषधों  का  उत्पादन  उत्पादन  की
 उत्पादन

 1975-76  42.70  130  32.3

 1976-77  o  48.63  150  32.4

 1977-78  46.70  164  28.

 ण

 अतः  सरकारी  aa  की  une  ओपषधों  के  क्ष  में  महत्वपूर्ण  कार्यों  का  निष्पादन  कर  रही  है  जोकि

 पूजी  विनियोग  को  देखने  हुए  फार्मूलेशन  कार्यकलापों  की  तुलता  में  कम  लाभकारी  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  की  एककों  अच्छी  तकनीकी  को  अपना  कर  तथा  दक्षता  सुधार  करके  अपने  बल्क

 औषधों/फार्मूलेशनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  कोशिश  कर  रही  हैं  जिससे  उनके  उत्पादन  की  कीमत  में  कमी

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  rot  ozto  2877/78]

 RSA  पदार्थों  का  उत्पादन

 1189.  श्री  अमर  fag  ato  राठवा :  क्या  qatferan,  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बतान  को

 कपा  करेंगे  कि

 भारत  में  कितने  उद्योग  कीटनाशी  पदार्थों  का  उत्पादन  कर  रहे

 भारत  में  कीटनाशी  पदार्थों  का  वाधिकਂ  उत्पादन  कितना  होता  है  ;

 देश
 में  इनकी  वाधिक  आवश्यकता  कितनी  और

 इनकी  आवश्यकताओं को  पूरी  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवा ी  की  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन
 और  [  देश  में

 तकनीकी  ग्रेड  पेस्टीसाइड्स  के  निर्माण  करने  वाली  25  इकाइयां  हैं  ।  उनकी  स्थापित  क्षमता  67414.0  मीटरी
 टन  है  और  1977-78  के  दौरान  उनका  वास्तविक  उत्पादन  42,634  मीटरी  टन  था  ।
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 कृषि  और  स्वास्थ्य  विभाग  द्वारा  किए  गए  मूल्यांकन  के  अनुसार  1977-78  के  लिए  पेस्टीसा

 च्स  की  कल  अनमानित  मांग  90,832  मीटरी  टन  की  थी  ।

 आगे  और  क्षमताओं  का  23575  मीटरी  टन  तक  औद्योगिक  लाइसेंसों  तथा  20,015  मीटरी

 टन  आशय-पत्नों  द्वारा  अनमोदन किया  गया  है  ।  ये  कार्यान्वयन  के  विभिन्न  स्तरों  पर  है  ।

 जातियों  और  जन-जातियों  को  fea  गये  छोटे  ठेके

 1190.  श्री  हुकम  चंद  कछवाय  क्या  रल  मंत्री  18  1978  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  35

 के  भाग  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  अनुसूचित  जातियों  और
 र  अनुसूचित

 जन-जातियों के  व्यक्तियों  को  अब  तक  कितने  सीधे  छोटे  ठेके  दिये  गये  है  और  नई  सरकार  की  स्थापना

 के  बाद  प्रत्येक  रेल्व ेमें  आधे  यूनिट  से  अधिक  ठेके  देने  के  कितने  मामलों  में  अनुसूचित  जातियों  और

 सूचित्त  जनज।तियों  के  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता दी  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालथ  में  राज्य  मंजो  शिव  1977  से  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित

 जनजाति
 के

 व्यबितयों  को  आबंटित  गये  खान-पान/वेडिंग  के  ठेकों  की  संख्या  इस  प्रकार  है
 trate ne  sa

 ~  ~
 रलघ  आधी  यनिट  ara  यूनिट

 अधिक
 a  ate

 कोई  नहीं
 ”

 10

 पूर्वोत्तर
 कोई  नहीं

 पूर्वोत्तर  सीमा  कोई  नहीं
 दक्षिण  ” कोई  नहीं

 दक्षिण-मध्य  म

 दक्षिण  ”

 a?
 ee  gn  ND AD  न

 जोड़  31

 गत  ora  महीनों  के  दौरान  कॉंकण  रेलवे  की  श्रगति

 1191.  श्री  बापू  साहिब  पर  लेकर  बया  रल मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  पांच  महीनों  में  कोंकण  र्लव  के  ard  कितनी  प्रगति  हुई  है
 o

 गत  पांच  महीनों  में  कितनी  धनराशि  awe  की  जानी  थी  और  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  खच

 को  गई

 इस  परियोजना  पर  aq  1979-80  में  कितनी  धनराशि  खच  किये  जाने  को  सम्भावना  हैं  और

 1980  के  अन्त  तक  कितनी  प्रगति  हो  ;  और

 महाराष्ट्र  राज्य  में  कोंकण  रेलवे  लाइन  रत्नामिरी  तक  कब  पहुंचेगी
 ?

 r रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिब  और  1978-79  1  करोड़

 पक
 परिव्यय  से  आप्ता  से  रोहा  को  लाइन  का  श्रथम  रु  की  लागत  पर  1978-79  के  बजट

 मम  शामिल  गया  है  ।  निर्माण-संगठन  स्थापित  किया  गया  और  भूमि  अधिप्रहअ  का  काम  किया  जा

 रहा  है  ।  पुलों  और  ओर  सुरंगों  के  टेण्डरों  को  अन्तिम  रुप  दिया  जा  रहा  है  ।

 )  वाधिक  योजन्य  और  1979-80  के  बलट  को  अभी  अन्तिम  रुप  नहीं  दिया  मया  है
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 7  1900  लिखित
 उत्तर

 ~
 1981  में  रोहा  तक  लाइन  का  निर्माण  पुरा  होने  के  पश्चात्  ही  रलागिरि  तक  लाइन  का

 विस्तार  संभव  हो  सकेगा  ।  इस  ager  रत्नगिरि  तक  लाइन  के  बिस्तार  के  लिए  कोई  लक्ष्य  तारीख

 नहीं  दी  जा  सकती ।

 सरकारी  एजेंसियों क  माध्यम  से  आयातित  बल्क  औषधियों  का  कम्पनियों  को  दिया  जाना

 1192.  श्री  रामजी  लाल  सुमन  रसायन
 और  ब उवरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  areata  के  माध्यम  से  आयातित  कौन-कौन  सी  बल्क

 औषधियां  fo  ग्लैक्सो  और  ata  जैसी  पांच  विदेशी  और  भारत  की

 डेज  और  काडिला  जेसी  भारतीय  कम्पनियों  को  कितनी-कितनी  मात्रा  और  कितने  कितने

 मूल्य  की  सप्लाई की

 उक्त  सप्लाई  किस  आधार  पर  की  गई  और  क्यां  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  की  गई  सप्लाई  नीति
 के  अनुसार  अधिकारिता  के  अनूकुल  की  और

 क्या  इन  मामलों  में  नीति  से  भिन्न  कार्यवाही  की  गई  थी  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 > ट  द

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रों
 हेमवतों

 नन्दन  :  से  :  पांच  विदेशी

 कम्पनियों  अर्थात्  fo  ग्लैक्सी  और  तथा  पांच  भारतीय  कम्पनियों  अर्थात्
 डेज  मेडिकल  स्टार  और  कादिला  को  ago  डी०  पी०  एल०  और  सी०  सी०  द्वारा

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सप्लाई  fac  aq  सरणीबद्ध  aes  औषधों  के  मात्रा  और  मूल्य  को  दशनि

 वाला  एक  चविकरणਂ  qa  संलग्न  है  ।  ३ 3  कादिला  लेबोरेटरीज  को  छोड़कर  शेष  सभी  कम्पनियों  को  गत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  डी०  जी०
 do  डी०

 एकक  माना  गया  है
 ।

 कादिला  लैबोरेटरीज  को  लघु  उद्योग
 >

 एकक  गया  यद्यपि  उनको  1977-78  में  एफ0. सी० औओ० सी०  ओ०
 बी०  लाइसेंस  दिया  मया  था  जिससे  उनका

 स्तर  डी०  जी०  टी०  डी०  एकक  होने  से  बदल  पया  |  1978-79  में  इस  कम्पनी  को  डी०  जी०  दी०  डी०

 एकक  के  रूप  में  सरणीबद्ध  बल्क  औषधों  की  सप्लाई  की  जा  रही  है  ।

 गत  तीन  वर्षों के  दौरान  डी०  जी०  टी०  डी०  एककों  को  fret  किन्हीं  दो  anf  में  अधिकतम  खपत

 के  बराबर  अथवा  राज्य  औषध  नियंत्रक  द्वारा  बताई  गई  जो  भी  कम  क  बराबर  सरणीबद्ध

 कच्चे  माल  सप्लाई की  जा  रहीं  थी  ।  अक्तूबर  1977 में  यह  faq  किया  गया  कि  1-1-78  से

 डी०
 जी०

 lo
 डी०  एककों

 को  वर्ष  1977-78  के  दौरान  1976-77  की  सप्लाई  के  ब्राबर  अथवा  फार्मूलेशनों
 के  लिए  लाइसेंस  शुदा  क्षमता  के  अनुसार  उनकी  हकदारी  के  बराबर  जो  भी  अधिक  सरणीबद्ध  कच्चे

 माल  की  सप्लाई  की  जाएगी  1977-78  के  दौरान  विटामिन  बिटामिन  फोलिक  एसिड  और

 वो  सोडियम  जैसे  मदों  की  areit  आबंटन  पद्धति  के  अन्तर्गत  सभी  एककों  को  सप्लाई

 की  गई  ताकि  वे  अपनी  12  माह  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  सकें  ।

 गत  are  वर्षों  के  दौरान  लघु  उद्योग  एककों  की  सरणी  बद्ध  बल्क  औषधों  की  सप्लाई  निम्न  आधार  पर

 की  गई  थी

 (i)  प्रतिवर्ष  एक  करोड़  रुपये  से  कम  वसूली  वाले  लघु  उद्योग  एककों  को  गत  दो  वर्षों  की
 तम  खपत  war  30  प्रतिशत  वृद्धि  के  बराबर

 (ii)  एक  करोड़  या  उससे  अधिक  वसूली  वाले  लघु  उद्योग  एककों  को  गत  दो  वर्षों  की  अधिकतम

 जमा  विकास  के  लिए  15  प्रतिशत  के  बराबर

 (iii)  पश्चिम  बंगाल  में  स्थित  सभी  लघ  उद्योग  एककों  को  गत  दो  वर्षों की  अधिकतम  खपत  के
 अतिरिक्त  30.0  प्रतिशत

 (iv)  सभी  नए  अर्थात्  जिन  एककों  ने  संबंधित  कच्चे  माल  की  पहलें  कोई  खपत  नहीं  की

 को  150 कि  ग्रा  तक  और  पश्चिम बंगाल  में  स्थित  एककों  को  200  कि  ग्रा  तक
 ~

 तथापि  कुछ  सरणीबंद  मदों  के  मामले  में  जहां  खुराकों  की  आवश्यकता  कम  प्रारम्भ  में  कम
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 ne  ——

 a  कम  को  ware  थी  भई  ।  सत्य  ata  friaw  @  anda  मला  at

 किए  जाने  का  WAT T-Tst  प्रस्तुत  किए  जाने  पर  एकक  उतनी  ही  और  मात्रा  के  हकदार

 जात  थे
 ~

 t

 दो  कनेलाइजिंग  argo  डी०  पी०  एल०  और  सी०  पी०  सी०  दोनों  ने  यह  पुष्टि कर  दी  है  कि

 उक्त  कम्पनियों  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरणीबद्ध  बल्क  औषधों  की  सप्लाई  उपरोक्त  नीति  के  अन्तरगत  को

 थी  और  उनके  द्वारा  नीति  का  कोई  उल्लंघन  नहीं  किया  गया  था  ।

 [warera  में  रखा  गया  ।  देखिये  awa  एल०

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कर्नाटक  में  नई  रेलखे  लाइनें

 1193.  श्री  जनार्दन  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की  छठी  पंच  वर्षीय  योजना

 के  दौरान  कर्नाटक  के  पिछड़ें  क्षेत्रों  में  कितनी  नई  रेलवे  लाइनों  का  निर्माण  कार्य  करने  का  प्रस्ताव  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  छठी  योजना  के  दौरान  पिछड़े  क्षेत्रों  में  बिछायी

 चारे  गोरों  eee
 को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |

 बम्बई  alo  टी०  स्टेशन  पर  सावंजनिक  आन्दोलन

 1194.  श्री  आर७  ् | (ह  महालगी  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ato!  do  स्टेशन  पर  19  1978

 को  जनता  ने  भारी  क्रोध  का  प्रदर्शन  किया  था  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  घटना  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  मामले  की  जांच  की  गई  थी  और  क्या  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की

 क्या  के  प्रथम  शिकायतकर्ता प्रो०  पी०  टी०  शिम्पी ने  1978  के

 तीसरे  सप्ताह  में  इस  घटना  के  बारे  में  रेल  मंत्री  से  अभ्यविदन  किया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  उन्हें  जांच  के  परिणामों  से  अवगत  कराया  गया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंदी  शिव  :  और  :  जी  1910-78  को

 जानें  वाली  गाड़ी  Ho  8/19  क  बारे  में  सूचना  दी  गयी  थी  कि  वह  wien  नं०  6  से  19.00

 बजे  छूटेगी  किन्तु  ta  में  खराबी  हो  जाने  के  कारण  ,  बाद  में  यह  घोषणा  की  गयी  कि  बह  गाड़ी  19.25

 aa  प्लेटफार्म नं०  7  से  रवाना  ।  इस  पर  थाना  के  कोई  श्री०  पी०  टी०  शिम्पी  प्लेटफार्म नम्बर  बदलने
 और  साथ  ही  कथित  गाड़ी  की  करजत  को  रवानगी  में  विलम्ब  के  कारण  जानने  के  सहायक  स्टेशन

 मास्टर  के  कार्यालय  में  गये  बताये  जाते  हैं  ।  श्री  शिम्पी  द्वारा  यह  आरोप  लगाया  गया  कि  उपर्युक्त  उत्तर

 मिलने  की  बजाय  उनके  साथ  रेल  कमंचारियों  द्वारा  मार-पीट  की  गयी  और  उस  हाथापाई  में  उन्हें  मामूली

 चोटें  आयीं  ।  दूसरी  रेल  कर्मचारियों  ने  शिकायत  की  कि  श्री  शिम्पी  ने  उनके  साथ  बहुत  बुरा

 हार  किया  और  करमंचारियों  को  पाठ  पढाने  के  लिए  भीड़  को  उकसाया  ।  जब  यह  कहासुनी  चल  रही  थी

 तो  एक  अच्छी  खासी  भीड़  सहायक  स्टेशन  मास्टर  के  कार्यालय के  पास  जमा  हो  गयी  ।  बे  गाड़ी

 ट्यूबलाइटों  पर  पत्थर  फैंकने  लगे  और  इस  प्रकार  उन्होंने  अनुमानतः  30,000  रु०  की  व्यापक

 क्षति  पहुंचायी
 ।

 शहर  राजकीय  रेलवे  पुलिस  और  रेलवे  सुरक्षा  दल  मौके  पर  पहुंच  गये  और  स्थिति

 पर  काबू  पा  लिया  ।  इस  झगड़े  में  दो/तीन  व्यक्तियों  को  चोटें  आयीं  ।  19-45  बजे  से  21-00  बजे  तक

 उपनगरीय  गाड़ी  सेवाएं  रोक  दी  गयीं  ।

 राजकीय  रेलवे  पुलिस  द्वारा  दो  मामले  दर्जे  किये  गये  e—e  श्री०  शिम्पी  की  शिकायत  पर  रेल
 चारियों

 के
 विरुद्ध  भा०  दं०  स०  की  धारा  342,322  के  अधीन  अपराध  do  324/78  और  दूसरा  पुलिस

 उपनिरीक्षक  बंडोले  की  शिकायत  पर  भीड़  के  विरुद्ध  भा०  दं०  सं०  की  धारा  147,  148,  352,  332  और

 426  के  अधीन  अपराध  do  397/73  ॥

 पुलिस
 श्री  शिम्पी

 द्वारा  रेल  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  दर्ज  करायी  गयी  शिकायत  की  तफतीश  कर

 रद्दी  है
 ।

 जब
 पुलिस  तफतीश

 का  काम  पूरा  कर  लेगी  तो  उपयुक्त  कार्रवाई  की  जायगी
 |

 28



 लिखित  उत्तार 7
 अग्रह्य ग, ४

 1900  )

 और  (=)  जी  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  और  रेल  मंत्रालय  az  श्री  शिम्पी  को

 सुचित  किया  गया  है  कि  तफतीश  के  बाद  उपयुक्त  कारवाई  की  जायेगी  ।

 स्टेशन  मास्टरों  तथा  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  की  कुल  संख्या

 1195.  श्री  आर७  पी७  faqret  कपा  रेल  dat  स्टेशन  मास्टरों  तथा  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  की

 संख्या
 के  बारे  में  दिनांक 14

 1978
 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 2800
 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  लोक  सभा  पटल  पर  रखी  जानें  वाली  जानकारी  इस  बीच  कर  ली

 गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (att  शिव  :  सूचना, ग  कर  ली  गयी  है  ।  एक  विवरण
 संलग्न  है  जिसमें  रेलों  पर  स्टेशन  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  की  वास्तविक  स्वीकृत  संख्या  मंडल-वार

 और  ग्रेड-वार  दी  गयी  है  1
 r

 दिल्ली  मंडल  में  स्टेशन  स्टेशन  मास्टरों  के  जो  पद  faa  पड़े  थे  नीचे  दिये  गये  हैं  :-
 ~
 ae  संख्या

 425-640  Bo

 330-560  रु०  (Ao  qo)  15

 a  रिक्तियां  अब  भर  दी  ort  हैं  ।

 [warera  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ae  2879/78]

 औषध  फर्मों  को  कच्चे  माल  का  रिलीज  किया  जाना

 1196.  श्री  ae  :  कया
 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  मंत्री  फाइज़र  द्वारा

 के  उत्पादन  के  बारे  में  18  1978  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  212  क  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मंत्रालयीय  आदेश  उद्योग  और  आवश्यक  वस्तु
 arate  और  निर्यात  अधिनियम  के  उपबंधों  अथवा  किसी  अन्य  सॉंर्विਂ

 ae  उपबंधों  का  उल्लंघन  कर  सकता  @ s

 यदि
 तो

 वर्ष
 1976-77

 के  दौरान  औषध  फर्मों  को  सरकारी  माध्यम  से  आयात  किया
 गया  कच्चा  माल  लाइसेंस  की  गई  क्षमता  से  अधिक  किस  प्रकार  दिया  गया  था  ;

 क्या  सरकार  का  विचार
 1977

 की  नीति  से  पूर्व  आक्सी-टेट्रासाइक्लिन  के  कच्चे  माल  की

 बतिरिक्त  रिलीज  में  गड़बड़ी  करने  के  लिये
 Fad

 फाइजर  को  दंड  देने  का  और  यदि  तो  उसके  क्या

 कारण  और

 मेससे  फाइजर  की  आक्सीटेट्रासाइक्लिन  के  लिये  लाइसेंस  शुदा  क्षमता  क्या  है  और  1974-75,
 1975-76  और  1976-77  के  दौरान  उनको

 कितना  कच्चा
 माल  रिलीज  किया  गया  और  उद्योग

 और  अधिनियम  के  किन  उपबंधों  के  शन्तगंत  ?

 रसायन
 और  उर्वरक  मंत्री  हेमबती  नन्दन

 :
 और  :  डी०  जी०  Ao

 जिसमें  aad  फाइज़र  लिमिटेड  भी  कंनेलाइज्ड  कच्चे  माल  के  रिलीज  के  लिए
 रसायन और  मंत्रालय  निर्धारित  जिनका  18  जुलाई  1978  को  पुछ गए
 लोक  सभा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  212  के  उत्तर  में  उल्लेख  किया  गया  वर्ष  प्रति  ह  निर्धारित  सरकारी
 आयात  व्यापार  नियंत्रण  नीति  की  सीमा  में  है  ।  ज  1976-77  1977-78  में  भी  आयात  व्यापार

 नीतियों  द्वारा  व्यवस्था  की  गई
 कि

 डी०  जी०  टी०  डी०
 इकाईयों  आयातित

 कच्चा  माल  तथा  पुर्जों  को  पिछले
 दो

 वर्षों  में  उनके  द्वारा
 खपत

 किए  गए  आयातित  कच्चे  माल  तथा  gat  की  संप्रति  के  दावे  के  रूप

 जो  भी  उन्हें  लाभप्रद प्राप्त  करेंगे  ।

 और
 1

 फाइज़र  को  आक्सीटेट्राइसाइक्लीन  के  रिलीज  ara  स्थिति  पहले  ही  विस्तार

 में  लोक  सभा  के  निम्नलिखित  प्रश्नों  क  उत्तर  में  स्पष्ट  की  गई  है  im
 =~

 (i)  18-7-78  को  गए  अता०  प्रश्न  संख्या  212  उत्तर  म  ||
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 लिखित  ot  25  तथ  1978S

 25-7-78  को  गए  अता०  प्रश्न  सख्या  1275  क  उत्तर  ॥

 (iii)  29-8-78  को  पूछे  गए  अला०  प्रशन  संख्या  4760  के  उत्तर  में
 ।

 जहां  तक  मैससे  फाइज़र  द्वारा  अक्सीटेट्रासाइक्लीन पर  आधारित  फ़ार्मूलेशनों  के  निर्माण  करने
 का

 सम्बन्ध  वे  उद्योग  एवं  विनियमन  अधिनियम  1951  के  खण्ड  18  के  amit  जारी  पंजीकरण

 प्रभातो
 तथा  1960  में  जारी  किए  गए  अनुज्ञा-पत्नों  कथित

 प्राधिकरण
 के  अन्तगंत  यह  कार्य  करू

 on
 2  इत  दोनों  A  उत्पाद  का  नाम  और  उनकी  क्षसताओं  का  उल्लेख  नहीं

 [  है  उनको

 इन दोन क्षमताओं  पर  अधिकार  को  नहीं  बताया  जा  सकता  |  बन  @ Te! Led on waa WaT rN  के  अधिक  उत्पादन  के  विरुड

 कोई  दण्डात्मक  कार्यवाही  नहीं  की  जानी  है  ।  फाइज़र  सहित  डी०जी०टी०डी०  की  सभी

 समेकित  लाइसेंस  जारी  करने  के  जिसके  अन्तगंतਂ  विशेष  बल्क  aye  पर  आधारित  फार्मलेशनों

 क्षमताओं  को  उस  बल्क  औषध  की  मात्रा  को  रूप  में  दर्शाया  जाना  लोक  सभा  पटल  पर  29-3-78 को ~
 रखें  जिसमें औषध  एवं  भेषज  उद्योग  पर  हाथी  समिति  पर  सरकार  के  निणंय  दिए  कके

 37  और  38  के  अनुसार  कार्यवाही  शरू  की  गई  है  ।  जब  एक  बार  ऐसा  हो  जाएगा  तो

 ase  बल्क  औषधों  का  रिलीज़  अपने  आप  नहीं  विभिन्न  डी०जी०टी०डी७  की  इकाईयों  लाइसेंसी

 क्षमता के  अनसार  पात्रता  से  सम्बन्धित  et  जाएगा  ॥

 aq  1975-76  1976-77  1977-78.  के  दौरान  मस  फाइज़र  को  रिलीज  किए  गए

 लाइज्ड  कच्चे  माल  के  ब्यौरे  2  मई  1978  को  पूछ  गए  लोक  सभा  अलाक  प्रश्न  8807  क

 में  दिए  गए  हू
 ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  उत्तयोभ  की  भ-वेज्ञानिक  योजनाएं

 1197.  BAT  अतन्तन  :  और  उर्वरक  Fat  यह  बताने की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  आगामी  एक  वर्ष  के  लिये  भू-वैक्ञनिक  जांच  योजनाओं
 के  बारे  में  कोई  व्यापक  कार्यक्रम  है  लगभग  समस्त  देश  में  आरम्भ  किया  जायेगा  ;  ओर

 यदि  तो  योजना  पूरी  हो  गई  तो  इसका  स्वरूप  क्या  be
 >  ?

 और  ware  wal  (oft  हेखचती  नन्दन  agit)  और  (a) 14a ॥  तेल  तथा

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  इसके  प्रारम्भ  से  a  भवैज्ञानिक  खोज  का  कांय  किया  जाता  रहा  है

 विभिन्न  भागों  में  जहां  इस  समय  तेल  और  येस  के  संचय  के  Te  जाने  की  संभावना  तटबर्ती  और
 टोनों  क्षेत्रों  में  जिसमें  भू-वेज्ञानिक  युरूत्व  और  चुम्बकीय  सर्वेक्षण  &,

 खोज  किए  जा  रहे  हैं  ।

 तेल  तथा  मस  आयोग  विचाराधीन  इस  कोई  ऐसी  क्ह्द्  नहीं  हैं  जिसके

 अन्तगंत  आगामी  एक  ag  में  देश  भर  मे  इस  काब  को  पूरा  किया  सकें  ।

 रेलवे  में  इंधन  को  खपत  कम  करने  के  लिए  उपाय

 1198.  श्री  एस  भ्रारंक  दामाणी  :  क्या  -  रेल  मंदी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  कोयल  क  उत्पादन  में  कमी  को  देखते  -  हुए  रेलवे  में  इंधन  की  खपत  कम  करने  के  लिए  क्या

 उपाय किये  गये  &  ्
 q

 क्या  सरकार  ने  बेमन  और  इंजनों  की  शंटिंग  ar  वाष्प  इंजन  की  बजाये  डीजल

 से  करने  की  वांछनीयता  पर  विचार  feat  हैं  जेसा  कि  कोयले  की  खपत  करने  के  लिये  इस  समय
 ~

 किया  at  रहा  और  मदि  तो  उसक  क्या  परिणाम  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?  |

 tare
 राज्य  मंत्री  शिव  :  कोयले  की  सप्लाई  में  कमी  को  देखते

 aaa  रेल
 '

 कोयले  की  खपत  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  कर  TH wtf  न

 (1)  विभागीय  और  खण्डीय  ara  गाड़ियों  में  rg  aad hy  आवश्यकता  तक  कटौती  की  ना  रही  है  ॥
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 (2)  जबਂ  कोयले  का  स्टाक  aga  कम  रह  जाता  है  अपेक्षाकृत  कम  महत्वपूर्ण  खण्डों  पर  कुछ

 mal  गाड़ियां  रद  कर  दी  जाती  हैं  ।  ऐसा  करते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाता है  कि  इस

 तरह  की  निरस्तता से  कमं का  दे निक  atfaal 4  व  कचहरी  जाने  वाल  लोगों  के  संचलन  पर  प्रभाव  नਂ

 पड़े और  यावियों  के  एक  स्थान से  स्थान  तक  '  आने-जाने  के  लिए  वेकल्पिक  गाड़ियां  उपलब्ध  रहे

 और  ३  रेलों  की  समवेत  योजना  में  माल-डिब्बों और  चल-स्टाक  की  शंटिंग  के  लिए  डीजल  रेल

 इंजनों  के  उत्तरोत्तर  वृद्धिपरक  उपयोग  का  लक्ष्य  रख  गया  है  ।

 प्राकृतिक गैस  के  लिए  खोज  कार्य

 1199.  श्री  दया  राम  शाक्य  :  क्या  रसायन और  उर्वरक  मंती  ag  बतानें  की  HIT  करंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ज्वालामुखी  में  प्राकृंधिक  Ta  की  खोज  पर  कितना  धन  खच  किया गया  है
 और  इस  में  सफलता  न  मिलने  के  क्या  कारण  और

 देश  के  किन  भागों  में  प्राकृतिक  गस  की  खोज  की  गई  है  और  कितने  स्थानों  पर  सफलता

 मिली  है
 ?

 रसायन  और  उवरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस

 आवबोग  द्वारा  ज्वालामुखी  में  पहले-पहल  अन्वेषी  यधन  कार्य  पांचवें  दशक  में  आरम्भ  किया  गया

 उस  चरण  में  9.09  लाख  रुपये  के  मूल्य  सहित  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  के  109.39  लाख

 रूपय  खच  किये  ।  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  द्वारा  ज्वालामखी  a  ay  प्यधन 1977-78  में  पुन
 काय  आरम्भ  किया  गया  और  31-3-1978  तक  36.03  लाख  रुपये  के  मुल्य  ज्लास  सहित  137.23  लाख

 ea  खच  किये  गधे  थे  ।  दूसर  चरण  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  ने  जछ  एम०  नामक

 एक  कुएं  का  नयन  काय  पूरा  कर  लिया  जहां  पर  हमें  कोई  अनुकल  परिणाम  नहीं  मिले  हैं  ।  जे०  एम०

 नामक  एक  दुसरे  कुएं  का  कार्य  1978  में  आरभ्भ  feat  गया  था  और  इस  समय  इस

 कुएं  का  उत्पादन  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  |

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  अब  तक  अपतटीय  क्षेत्रों  के

 हिमाचल  जम्मू  व  उत्तर  पश्चिम  ara

 और  तमिलनाड  में  199  संरचनाओं  पर  अस्वेषी  कार्य  अपने  हाथ  में  लिया  गया  है  ।  इनमें  से  187

 सरचनाओं  का  व्यघन  दारा  परीक्षण  पहले  से  किया  जा  चका  faaa  से  63  संरचनाएं  तेल  तथा  गस

 वाली  संरचनाएं  सिद्ध  हुई  हैं  और  बाकी  124  संरचनाएं  सुखी  पायी  गयी  ।  बाकी  12  संरचाओं
 का

 1  1978  am  व्यधन/परीक्षण  किया  जा  रहा  था  ।  गुजरात  ,  असम  और
 बम्बई

 हाई  के  आसपास के
 aa  में  अनेक  संरचनाओं  में  अब  तक  वाणिज्यिक  मात्रा  में  तेल/गिस  की  खोज  की  जा  चुकी  है  ।

 लोक  सभा  के  उन  स्थानों  की  संख्या  जिनके  लिए  अनुसुचित  जातियों  जनजातियों  के  उम्मोदवारों  नें

 निर्वाचन  लड़े

 1200.  श्री  गंगाधर  अप्पा  बरांडे  क्या  fafa,  और  कंपनी  कार्य  मंदी  ag  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि  लोक  सभा  के  उन  स्थानों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  जिनके  लिए  विभिन्न  राज्यों  के  साधारण

 निर्वाचन  क्षेत्रों  गत  तीन  at  के  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  ने  निर्वाचन

 लड़े  और  वे  विजयी  रहे
 ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र )  जानकारी  इकटठी  की  जा  रही

 है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 तलवाड़ा-सुजानपुर रेलवे  लाइन

 1201.  श्री  दुर्गा  चन्द  बया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  हिमाचल  हितकारी  कालका  की  और  दिनांक  23  अक्तूबर  1978  का
 ~

 ayaa  श्राप्त  हुआ  जिसमें  रेलवे  प्रशासन  स  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  व्यास  नदी  के

 किनार  तलवाड़ा  से  सुजानपुर  तक  रेलवे  लाइन  के  लिये  सर्वेक्षण  आरम्भ  किया  ॥
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 i  अ

 और यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है

 उस  पर  क्या  कार्थेवा ही  की  जा  रही  है
 !

 जा  2]
 रल मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  नारायण )  a}  1.0  ।

 और  (7)  हिमाचल  हिंतकारिणी  परिषद  ने  ब्यास  नदी के के  तलवाड़ा-ती रा  सुजानपुर
 3  \ रेल  सम्पर्क  के  निर्माण  क  लिए  एक  सवबक्षण  आरम्भ  करने  का  अनुरोध  कि  ठ  वित्तीय  Gata  नो

 भारी  कठिनाई  और  पहले  से  की  गयी  भारी  वचन-बद्धता  के  इस  समय  इस  रेल  सम्पक  के  लिए

 सर्वेक्षण  प्रारम्भ  करना  सम्भव  नहीं  है

 पहाड़ी  स्थलों  के  लिये  टिकटों  को  बिक्री  सें  आय

 ~
 स  रलव 1202.  शी  माधवराव  सिन्धिया  ब्या  रेल  मंत्री  पहाड़ी  स्थलों  के  लिये  टिकटों  की  बिक्री

 की  आय  के  बारे  में  दिनांक  8  1978  के  अतारांकित  शन  सख्या  3238  क  उत्तर  क  सबध  A

 यह  बताने  की  gat  eer  कि

 क्या  इस इस  बीच  जानकारी  एकद्र  कर  ली  गई  है

 }  यदि  gi,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 पका द ध  बया  प्रभाव  पड़ा  है  ? वर्ष  1978-79  के  लिए  रेलवे  की  आय  पर  इस्

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  नारायण )  जो  सूचना  vVafad  की  गयी  है  उसका  ब्यौरा  नीचे

 दिया  गया  है
 अ

 रुपय

 q  वाली  आमदनी ay  1976-77  की  अवधि  होने  e  36,10,002

 ay  1977-78  की  अवधि  म  वाली  आमदनी  63,92,689 होने

 63,78,449
 —

 1978-79  1978  तक )  की
 अवधि  में  होने

 वाली  आमदनी
 vee

 1978-79  के  तीन  महीनों  की  अवधि  के  दौरान  इन  टिकटों की  बित्री  में  af,  के  रुख  का

 पता  चलता  है

 aataa  जातियों  और  अनुसुचित  जनजातियों  के  न्यायाधिशों  की  संख्या

 1203.  शी  बी०  पी छ  कांम्बले  बया  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  wea  मंकी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 भारत  के  (1)  जिला  Fqraraar  (ii)  उच्च  Fqralaat  और  (iii)  उच्चतम  equa  में

 ca  कितने  FQTaTe  हैं  और  उनमें  से  कितने  न्यायाधीश  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसुचित  जनजातियों  के

 अर

 कमी  को  पुरा  करने के  लिये  अनुसुचित  जातियों  और  अनुसुचित  जनजातियों  में  से  Fula

 ay  नियुक्त  करने  के  मामले  सरकार  का  विचार  क्या
 कार्यवाही

 करन  का  है  जिससे  कि  समग्र  रूप  से
 में  राष्ट्रीय  दायिरव  का  भार  उठाने  के  मामले म  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 का  सम्मिलित  होना  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  (sre  प्रताप  चन्द्र  जिला  न्यायालयों  के  बारे
 में  जानकारी  राज्य  सरकारों  से  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  |

 जहां  तक  उच्च  न्यायालयों  का  संबंध  15-11-1978  को  पदासीन  न्यायाधीशों  की  कुल  संख्या  318
 थी  ।  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  दी  जानकारी  के  अनुसार  इन  स्यायाधीयों  में  से  5 न्यायाधीश  अनूसूचित
 जाति  के  हैं  और

 अनुसुचित ्

 जनजाति  का
 क

 प्यायाधघीश
 नही

 ।

 sara  gl  भी  शामिल  16  है  और  इनमें  से  कोई  भी  Fqrareh ay  wat  नद  जाति

 र

 यां  Ne lie arya
 जात  का  नहीं  है  8]
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 जहा  तक  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  Fqraren a  की  नियुक्ति  का  संबंध

 अनुसुचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  ऐसे  व्यक्तियों  जो  अपेक्षित  अनुभव  और  योन्यता
 x

 रखते  नामों  पर  अन्य  व्यक्तियों  के  नामों  क  सरकार  दारा  तब  बिचार  किया  जातां  है  जब  कि

 उनके  नामों  की  सिफारिश  राज्य  प्राधिकारियों/उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधिपति  द्वारा  की  गई  हो  |

 जहां  तक  अधीनस्थ  FqTaqrfaar  का  संबंध  है  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गयाथा  कि  वे  सुसंगन

 सेवा  नियमों  में  इस  दृष्टि  से  संशोधन  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करें  कि  उनमें  अनुसुचित  जातियों/अनसुंचित
 जनजातियों  के  लिए  पदों  के  आरक्षण  का  स्पष्ट  उपबंध  हो  ।  अनेक  राज्य  सरकारो  ने  नियमों  में  आरक्षण

 के  उपबंध  समाविष्ट  कर  लिए  हैं  ।

 ण

 1204.  शी  अहमद  gat:  क्या  रेल  मंशी  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि

 रेलवे  पर  लगाये  जाने  वाले  आरक्षण  चार्टों  पर  हमेशा  शुद्धियां  अथवा  काट  कर

 दुबारा  क्यों  शिखा  जाता  है  जिसमें  याबियों  को  अनावश्यक  परेशानी  होती  और

 तिनसुखिया मेल  (9-11-78  को  दिल्ली  से  के  लगभग  सब  डिब्बों  पर  आरक्षण  चाटें  में

 कोच  संख्या  और  सीट  संख्या  में  परिवतंन  क्यों  किया  गया  था  ;  और  उक्त  असंगति  के  लिये  कौन-कौन

 जिम्मेवार  और  उन्हें  सजा  देने  तथा  स्पष्ट  आरक्षण  चाट  लगाने  की  सुनिश्चित  करने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fre  :  आरक्षण  चाटो  की  dufedi  agar

 पीट  से  रहित  प्रदर्शित  करने  प्रत्येक  प्रयास  किया  जाता  है  ।  कुछ  मामलों  संयोजन  म

 परिवतंन  अथवा  अन्तिम  क्षणों  में  यानों  के  क्षतिग्रस्त  हो  जाने  के  कारण  संशुद्धियां  करना  आवश्यक  हो  जाता

 है

 156  अप  तिनसुखिया  जो  9-11-1978  को  नयी  दिल्ली  से  चली  का  एक
 शयनयान  क्षतिग्रस्त  हो  गया  था  और  उसके  स्थान  पर  दूसरा  यान  लगाना  पड़ा  था  |  इसके  कारण  यानों

 की  संख्या  में  c afcada  करना  आवश्यक  हो  गया  |

 गाड़ी  के  सामान्य  संयोजन  में  afzaca  के  कारण  दो  प्रथम  श्रेणी  यानों  के  डिब्बों  के  नम्बर  में

 ada  करना  पड़  |

 रेलों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  आदेश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  कि  जहां  तक  संभव  हो  गाड़ी
 के  वास्तविक  संयोजन  के  आधार  पर  yte  एवं  स्वच्छ  आरक्षण  चार्ट  प्रदर्शित  किये  जायें

 क. तारकुण्ड  आयोग  की  रिपोर्ट

 1205.  श्री  भगत  राम  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंदी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि 1

 Fay  सरकार  को  गेर-सरकारी  तारकुण्डे  आयोग  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  जानकारी  2;

 aes  आयोग  के  मुख्य  निष्कर्षों  और  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है
 +

 क्या  और  आगे  जांच  करने  के  लिए  ज  आयोग  नियुक्त  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  विचार

 कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैँ  ?
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 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  जी  हां  ।  में  समझता

 हूं  कि  प्रश्न  में  जिस  रिपोर्ट  का  उल्लेख  किया  गया  है  वह  निर्वाचन  सुधारों  से  संबंधित  तारकुण्डे  समिति  की

 fete  है
 ।

 तारकुण्डे  समिति  के  ae  निष्कर्ष
 और  सिफारिशें  संल*न  हैं  ।  |

 और  :  जी  नहीं  ।  सरकार  निर्वाचन  सुधारों  संबंधी  अनेक  प्रस्तावों  सच्किय

 रूप  विचार  HC  रही  जिनमें  निर्वाचन  में  amMeaat  संबंधी  संयुक्त  समिति  सकी

 रिपोर्ट  में  अंतर्विष्ट  तारकुष्डें  समिति  की  feqie  और  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  की  गई  faa  few
 सम्मिलित  इसलिए  निर्वाचन  सुधारों  के  प्रस्तावों  १९  विचार  करने  के  लिए  किसी  आयोग  की  नियुक्ति
 आवश्यक  नहीं  समझी  गई  है  ।

 सें  रखा  गया  ।]  देखिये  संख्या  एल०  टी  2880/78]

 अनधिकृत  रूप  से  कब्जे  में  ली  गई  रेलवे  भूमि  पर  अनधिकृत  कब्जा  बने  रहने  देना

 1206.  श्री  लखनलाल  क्या  रेल  aa  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  पार्टियों  के  नाम  एवं पते  क्या  हैं  जिन्होंने  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रेल्वे  कीਂ  जमीन

 पर  प्रारंभ  मे  अनधिकृत  कब्जा  किया  परन्तु  बाद  में  उन्हें एक
 समझौते  के  ata  उसको  अपने  कब्जे  में  रखने  को  अनुमति

 देदी गई  ;

 प्रत्येक  मामले  में  अनधिकृत  कब्जा  कब  किया  प्रारंभ  में  कितने  क्षेत्र  पर  अनधिकृत  कब्जा  किया  गया  are

 इस  समय  कितनी  कितनी  जमीन  पर  अनधिकृत  कब्जा  है  और  प्रत्येक  पार्टी से  कितनी  वसुल  की  गई  ;  और

 प्रत्येक  पार्टी  पर  यदि  कोई  राशि  बकाया  तो  कितनी  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (ait  शिव  :  से  एक  विवरण  संलग्न  जिसमे  अपेक्षित  सूच
 दी  गयी है
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 $<

 कुकिंग गेस  का  उत्पादन

 1207.  श्री वीक  जी०  हाड  क्या  रसायन  और  उ्बरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  qu  है  कि  विदेशों  में  कुकिंग  गैस  बहुत  सस्ती  है  जबकि  हमारे  देश  मे
 इस  के  मूल्य  बहुत  अधिक

 और

 देश  में  खपत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कुकिंग  गस  का  उत्पादन  बढ़ाने  और  इसकी  कमी  को  दूर  करने  के  लिए

 सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 रसाधन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन
 :

 कलकत्ता
 और  दिल्ली

 में  तरल  पेट्रोलियम  गेस  के  अन्तिम  उपभोवता  मूल्य इ
 स ्र  प्रकार a

 रुपये

 26  न  94  14.2  कि०  ग्रा०  केप्रति  सिलण्डर

 (ii)  मद्र।स  29.67  15  ग्रा०  के  प्रात  सिलेण्डर

 aq
 (111)  कलकत्ता  vo  82  बै

 (iv)  दिल्ली  द  32  81  ”

 घरेलू  कुकिंग गैस  के  उपभोक्ता  मूल्य  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थ।न  पर  भिन्न-भिन्न  हैं  और  विदेशों  के लिए इस  समय

 लब्ध  नहीं  हैं

 वर्ष  1980  के  बाद  जब  निम्नलिखित  के  आरम्भ  होने  पर  अतिरिक्त  तरल  पेट्रोलियम  गेस  उपलब्ध

 तरल  पेट्रोलियम  गैस  की  उपलब्धता/सप्लाई  की  स्थिति  में  पर्याप्त  सुधार  होने  की  आशा  है  |

 (i)  बम्बई  हाई  संबद्ध  गेस  से  कुकिंग  गस  को  अलग  करने  के  सुविधायें  ;

 (if)  मथुरा

 (iii)  कोयाली  शोधनशाला में  सैकण्डरी  प्रोसेसिंग  सुविधायें  ;  और

 (iv)  बोंगाईगांव  शोधनशाला  का  कोकर  यूनिट  |

 नांदेड  नगर  के  निकट  रेलगाडी  में  डकैती

 1208.  श्री  केशवराव  धोंडगे  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :
 म

 क् क्या  यह  सच  है  कि  1978  में  महाराष्ट्र में  नांदेड़  नगर के  निकट  कुछ  डाकू  एक्सप्रैस

 महिलाओं के  डिब्बे  में  घुस  गये  महिलाओं  को  पीटा  था  और  उन्हें लूट  लिया  था  ;

 (a)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  इसी  लाइन  पर  एक  रेलवे  निरीक्षक  और एक  रेलवे  कमंचारी  को  भी  लूट  लिया

 था  ;

 ये  कौन  वे  किस  गिरोह  से  सम्बन्धित  थे  और  वे  कब  पकड़े  गए  थे  ;  और

 रेलवे  विभाग  याचियों  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  व्यवस्था  कर  रहा  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (at  शिव  नारायण  28-9-78 को  रेलवें  के  पुरणा-नांदेड़
 खंड  पर  लिम्बागांव  और  नांदेड  रेलवे  स्टेशनों के  बीच  342/  11-12  किलोमीटर  पर  जंजीर  खींचकर  552  अप॑  गाड़ी

 को  रोका  गया  और  5  व्यक्ति  महिलाओं के  डिब्बे  में  घुस  गये  और  5  महिलाओं  से  6,760  रुपये  मूल्य  के  आभूषण  और

 हाथकी  घड़ी  जबरदस्ती  छीनली

 इससे  पहले  7-9-78  को  कुछ  अज्ञात  व्यक्तियों ने  एक  गाड  को  छुरा  दिखाकर  800  रुपये  की  नकदी  छीन

 ली  जबकि  वह  581  अप  अजमेर-काचेंगूड़ा  सवारी  गाड़ी  के  पहले  दर्जे  के  डिब्बे  में  यात्रा  कर  रहा  था  |

 सहिलाओं  के  डिब्बे  में  की  घटना  की  सरकारी  रेलवे  पुलिस  पुरणा  ने  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा

 394 के  अंतगंत  अपराध  संख्या  79/78  के  रूप  में  दज  किया  ।  इस  डकैती  के  लिए  निम्नलिखित  व्यक्तियों  का  एक

 गिरोह  जिभ्मेदार  था

 (1)  fafa  कालेज  नांदेड़  विद्यार्थी  गोपाल  ५

 (2)  विधि  नांदेड़  का  विद्यार्थी  नरेश  गिरबाजे  गवले  |

 (3)  पीपल  कालेज  नांदेड़  में  बी०  go  प्रथम  वर्ष  का  छात्र  चन्न्द्राकास्त  सम्बाजी  सुयंबंशी
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 (4)  धर्माबाद  का  निवासी  मोती  राम  सुपुत्र  लक्ष्मण  भोर  केटे  ।

 (5)  धर्माबाद  का  निवासी  मानिक  राव  जगदेव  fad  ।

 उपर्युक्त  सभी  व्यक्तियों  को  1-10-78  को  गिरफ्तार  किया  गया  और  उनसे  4255  रुपये  मूल्य  की  चुरायी  गयी

 सम्पत्ति  बरामद  की  गयी  |

 गाड से  लूटपाट  का  मामला  सरकारी  रेलवे  पुरणा  ने  भारतीय  दंड  संहिता की  धारा  341/  392  के  santa ल
 अपराध  संछ्या  69/78  के  रुप  में  as  किया  था  ।  अभी  तक  मामला  हल  नही  किया  जा  सका  |

 (1)  यात्रियों  की  संरक्षा  और  उनके  सामान  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  की  जिम्मेदारी  सरकारी  रेल
 के

 सुलिस
 की  है  जो  राज्य  सरकारो  के  प्रशासनिक  औ  र  अनुशासनिक  नियंत्रण  में  काम  करती  है  ।

 (2)  सरकारी  tad  पूलिस  ने  अपने  दवारा  अपनाये  गये  निवारक  उपायों  को  तीश्र  कर  दिया है
 |

 (3)  tana  ने  सम्बन्धित  राज्यों  के  मुख्य  मंधियों  का  ध्यान  इस  अनुरोध  के  साथ  इस  ओर  दिलाया  है
 कि  वें

 चलती  गाड़ियो ंमे  अपराधों  को  रोकथाम  के  लिए  कड़े  कदम  उठाये ं|

 (4)  अपराधों  की  जिससे  यात्रियों  की  संरक्षा  और  उनक  सामान  की  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता  पर  हाल

 ह्दीमें  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  विचार-विमर्श  किया  गया  थ  |

 (5)  यद्यपि  रेलवे  सुरक्षा  दल  रेलों  को  सौपे  गये  माल  और  रेलव ेके  माल  की  सुरक्षात्मक  दुलाई से
 सम्बद्ध

 है  तथापि  याधियों  में  विश्वास  की  भावना  उत्पन्न  करने  और  अपराधियों  को  गाड़ियों  में  अप  राध  करने  से  रोकने  के  उद्देश्य
 से  भारतीय  रेलों  के  fa  खंडों ant  में  गाड़ियों  की  रक्षा  करने  के  लिए  रेलवे  सुरक्ष  दल  के  2000 से  भी
 अधिक  सशस्त्र  कमंचा री  तैनात  किये  गये  हैं  ।

 (6)  ७ क्षेब्री य  रेलों ने  इस  सम्बन्ध में  अनुदेशों  का  कड़ाई से  अनुपालन  सुनिश्चित  करने के  लिए  एक  अभियान

 चलाया कि  22.  00  बजे  और  06.  00  बजे  के  बीच  गलियारेदार  दरवाजों को  ताला  लगा  दिया  जाये  इसके

 चल  टिकट  परीक्षक  और  यान-परिच ९  रात  के  aah  रहते  हैं  और  फेरी  वालों  तथा  अनधिकृत  व्यक्तियों

 को  डिब्बों  मे  घुसन ेसे  रोकते  हैं  ।

 (7)  रात  के  समय  भेद्य  खंडों  पर  चलने  वाली  सभी  प्रभावित  गाड़ियों  में  पुलिस  कमेंचारी  मार्ग  रक्षी  के  रुप  में

 चलते हैं  ।

 (8)  सरकारी  रेलवे  पुलिस  और  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  बीच  विभिन्न  स्तरों  पर  समत्वय  बैठकों  का  आयोजन  करके

 गाड़ियों की  की  निरस्तर  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 (9)  उत्तर-दक्षिण  की  ओर  जाने  वाली  गाड़ियों  में  लुटपाट  और  डकती  की  घटनाओं  को  ध्यान  में  रखते

 16-6-78  को  रेल  मंदालय  और  गह  मंत्रालय  के  अधिकारियों  ने  बीच  एक  उच्च-स्तरीय  बेठक  का  आयोजन  किया  गया

 जिसमें  गाड़ी  के  ठीक  बीच  में  पुलिस  माग॑-रक्षियों  के  साथ  तुरत  संचार-व्यव«था  गार्डों  और  ब्रेक्मनो ंके  पास

 शक्तिशाली  टाचं  लाइटों  की  व्यवस्था  करने  तथा  उन  राज्यों  के  साथ  जहां  पुलिस  संरक्षण  बढ़ाना  आवश्यक

 सम्पक  स्थापित  करने  जंसे  कुछ  निश्चित  fata  लिये  गये थे  ।

 (10)  दक्षिण-मध्य  रेलवे के  भेद्य  क्षेत्रों  में  rfaat  को  संरक्षा  के  लिए  सरकारी  रेलवे  पुलिस  आगे  निम्नलिखित

 और  व्यवस्था की  गयी  है

 (i)  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  प्रर  मैं  आपकी  सहायता कर  सक्रता  ह  पुलिस  बूथ  स्थापित किये  गये  अपने

 शिकायतें  दर्ज  कराने  में  स्ाचियों  को  सुविधा  रहे  ।

 (ii)  पुलिस  मनमाइ  का  मुख्यालय  अस्थायी  रुप  सें  नांदेड़  ले  जाया  गया  ताकि  इस  खंड

 निगरानी  रखने  में  उन्ह  सुविधा रहे  ।

 त्रिपुरा  के  लिए  पथक  उच्च  न्यायालय  कौ  मांग

 1209.  श्री  किरित  जिक्रम  देव  बर्नन  :  कया  न्याय  और  कम्पी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  को  ऊप  क  रेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  फि  ब्िपुरा  विधान  सभा  ने  इस  वर्ष  सितम्बर  में  सर्वसम्मति  सें  एक  प्रस्ताव  स्वीकार  किया

 था जिसमें यह  मांग  की  गई  है
 कि  राज्य में  एक  पुथक  उच्च  न्यायालथ की  को  जानी  चाहिए  और  जब  तंक  पुथक

 उच्च  न्यायालय की  स्थापना  नहीं  हो  जाती  है  तव  तक  के  लिए  गोहाटी  उच्च  न्य  लिय  की  एक  स्थायी  बैंच  स्थापना

 त्रिपुरा  में  अगरतला  में  की  जानी  चाहिए  ;  और
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 इस  बारे में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )  +
 जी

 अगरतला  में  स्थायी  व्यवस्था  करने  के  प्रश्न  पर  गोहाटी  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्पायाधिपति  और  पूर्वोत्तर

 सज्यो ंके  राज्यपाल  के  विचार मांगे  गए  हैं

 एन०  आर+  सीक  के  निदेशक  द्वारा  कथित  arate st

 1210.  श्री  पीक  एम७  सईद :
 श्री  आर७  alo  स्वामीनाथन  :

 श्री  रामचन्द्रन  कडनापल्लि  :

 क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  arco  का  भूतपूर्व  निदेशक  कारपोरेशन के  साथ  लगभग  2.  28  करोड़  रुपये

 की  धोखाधड़ी  करने के  लिये  जिम्मेदार  ठहराया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  कोई  जांच की  गई  है  ;

 यदि  तो  जांच  sam  निष्कर्ष  निकले  हैं  ;

 क्या  सामान्य  बीमा  निगम  और  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  ने  शिकायतें  दर्जे  कराई  हैं  क्योंकि  दोनों  की

 में  बहुत  बड़ी  पूंजी लगी  है

 यदि  तो  शिकायतों का  विवरण कया  है  ;  और

 क्या  भत ५ पव  निदेशक  को  गिरफ्तार  भी  किया  गया है  ?

 ~
 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रो  डाक  प्रताप  चन्द्र  :  से  गत  प्रबन्ध  :  के  अन्तर्गत

 कम्पनी  के  कार्य  कलापों की  जांच के  आधार  सरकार  द्वारा  मनोनीत  निदेशको ंने  सुचित  किया है  fe  कम्पनी  के  एक

 भूतपूर्व  निदेशक  श्री  सुधीर  कपाडिया  ने  कम्पनी को  2.  47  करोड़ की  राशि  का  धोखा  दिया था  ।  उक्त  भूतपूर्व  निदेशक

 तथा  अध्यो  के  समुचित  अपदामिक  काय  qet  करने  के  बम्बई  के  पुलिस  आयुक्त  के  पास  दिनांक

 5-11-1977
 को  की  गई  प्रथम  सुचना  रिपोर्टे  के  अनुसरण  में  श्री  सुधीर  कपाडिया को  1978  में  गिरफ्तार

 किया  गया  था  ।  पीछे  वह  जमानत  पर  रिहा  हो  गया  था  ।  तथा  पुलिस  जांच-पड़ताल  भी  चल  रही  है  ।

 तथा  (3)  :  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  तथा  जनरल  इन्शोरेन्त  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  ने  संयुक्त  रूप  सें  भूत

 पूर्व  प्रबन्धक  द्वारा  की  गई  कतिपय  अनिमितत्ाओं  तथा  कुबंध  के  कार्यों  को  प्रकाश में  लाते
 विधि  até

 कम्पनी  अधिनियम  1956  की  धारा  408 के  अन्तगंत  एक  आवेदन-पत्र  दिया था  ।  कम्पनी  विधि  बोड ने
 दिनांक  11  1977 के  आदेश  द्वारा  कम्पनी के  निदेशक  मंडल में  8  निदेशक  नियुक्त किय  थे

 उच्चतम  नायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  लम्बित  सामले

 1211.  श्री  गंगा  भक्त  सिह  :  an  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  देश  के  उच्चतम  न्याप्रालय  और  विभिन्न  उच्च  स्ायालयों  में  क  अस

 से  15,000  मामले  इसलिए  विचाराधीन  पड़े  हूँ  क्योंकि  इन  न्यायलयों  में  न्यायधीश  बहुत  कम  हैं  ;

 यदि  तो  31  1978  तक  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  के  कितने

 फ्द  और
 कब  से  रिक्त  पड़े  थे  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 ये  पद  कब  तक  भरे  जायेंगे और  उनके  अब  तक  न  भरे  जानें  के  क्या  कारण  हैं  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चख  चन्द्र  )  :
 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च

 न्यायाः

 wat
 में  बहुत  अधिक  मामलों के  लम्बित  रहने का  कारण  यह  है  कि  घिछले  अनेक  वर्षों  में  संस्थित  किए  जाने  वाले

 मामलों
 ५१

 की  संख्या में  बहुत  अधिक  वृद्धि  हुई  है  |  संस्थित  किए  गए  मामलों  की  संख्या  उच्चतम  न्याथालय में  1960 सें  3241  थी

 जो  1977 में  बढ़कर  14507  हो  गई  तथा  उच्च  न्यायालयों  में  1972  में  3,6  3,001  थीजों  1977  में  बढ़कर

 हो  गई  ।
 किन्तु  न्यायाधीशों  की  संख्या  में  उसी  अनुपात  में  और  समय  सें  वुद्धि  नहीं  हुई  |

 Al
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 अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  qar  हैं  ।  अभी भी  उच्च  न्यायालयों के  न्यायाधो  गो ंके  कुछ

 पद  रिक्त  रहने  के  कारण  ये  हैं  कि  कुछ  मामलों  में  राज्य  प्राधिका रियों  से  अभी  प्रस्ताव ही  नहीं  प्राप्त  हुए हैं  और  कुछ

 amt  मामलों में  संविधान के  अधीन  अपेक्षित  परामर्श किए  जा  रहे  हैं  ।

 इन  रियत  स्थानों  को  यथासम्भव  भरने  के  लिए  कदम  उड़ाए  जा  रें  जो  नाव  प्रात हो  चके

 उनमें  आगे  कारवाई की  जा  रही  है  राज्य  प्राधिकारियों  को
 उन  रिक्त  स्थानों के  लिए  जिनके  लिए  अभी  तक

 प्रस्ताव  नहीं भेजे  गए  सिफारिश करने  में  शीघ्रता  करने के  लिए  स्मरर्ण  कराया  गयां  1-4-77  से  25-11-1978

 तक  st  अवधि  के  दौरान  उच्च  न्यायालयों  में  हैं  90  नईनियुक्तियां  की  गई  हैं  ।

 faa

 Ho  स०  उच्च  न्यायालय  न्यायाधीशों  के  तारीख  जिससे  वे  पद  रिक्त हैं  टिप्पणियां

 का  नाम  रिक्त  पदों  की
 सख्या

 इलाहाबाद  2  21-3-1978  और  4-4-1978

 आन्ध्र  प्रदेश  15-7-1978 और  17-7-1978  अत्र  भर  दिया  met

 6-4-1978 और  13-7-1978  अब  भर  दिया गय
 हे  ।

 गोहाटी  18-7-1977,  1-1-1978  और

 6-4-1978

 26-92-1975;  31-5-1976,

 5-10-1977 और  28-12-1977

 और  12-5-1978

 हिमाचल  प्रदेश  20-2-  1978  अब  भर  दिया  गया  है  ।

 जम्म-कश्मी र  8-4-1  978

 27-1-  1978  और  27-4-1978  अब  भर  दिया  गया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  6-7-1978  और  अब  भर  दिया  गया  है  ।

 17-7-1978

 10  मद्रास  29-5-1978 और  15-7-1978

 1]  प  जाब  9-9-1977,  1-11-1977  और  रिक्त  पद  अब  भर  दिए

 17-7-1978  ह्

 भारत  का  उच्चतम  न्यायालय

 31-12-1977  के  पहले  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधिपति  को  न्यायाधीशों  की  मंजर  को  गईं

 संख्या  13  थी  ।  भारन  के  भूतपूर्व  न्पायाधियति  ने  उच्चतम  न्यायालय  में  कार्यभार  के  परिपेक्ष  में  उच्चतम  प्रायालय
 के

 न्यायाधी रे  की  संख्या  में
 कम

 से
 कम

 दो  पदों
 को  वुद्धि  करते  का  garg  दिया  था  जिनसे  fe  मुझ  |न्यायाधिपति  को

 की  संख्या  15  हो  जाएं  संस्थित  f  गर  बिकाया  की  बढ़ती  संख्या  को  देखते

 भविष्य  की  संभावित  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  और  इस  प्रकार  थोड़े-थोड़े  समय  के  बाद  पन  विधान  बनाने  कीं

 घावश्यकता
 से  बचने के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  मंशोश्रन  1977  द्वारा  जिसे  31

 1977
 को  राष्ट्रपति को  सहमति  प्राप्त हो  गई  उच्चतम  न्यायाजय में  (487  न्यायाधियति  को

 न्यायाधीशों
 की

 संख्या  बढ़ाकर  17  कर  दी  गई  इस  समय  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति  द्वारा  aa  प्रस्तावित
 न्यायाधिपति  को  15

 न्यायाधीश  नियुक्त  किए  गए  हैं  ।

 42
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 आवश्यक  पदार्थो ंके  उत्पादन  के  लिये  एकाधिकार  तथा  faarareaa  व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम
 के  अधीन  प्राप्त  आवेदन  Ta

 1212.  श्री  गणनाथ  प्रधान
 :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एकाधिकार  तथा  निर्बेन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम  के  अधीन  1977  से  1978:

 के  बीच  सरकारਂ को  कितने  आवेदन  पत्न  प्राप्त  हुए  तथा  इसी  अवधि  में  कितने  आवेदन  पत्न  अस्वीकृत किये  गये  ;

 आवेदनकर्ता  कम्पनियों  तथा  उनके  द्वारा  आवेदनों  में  प्रस्तावित  गतिविधियों  के  नाम  कया  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  अस्वीकृत हुए  आवेदनो ंमें  एल्युमिनियम  तथा  कृमिनाशक  दवाओं  आदि
 के  उत्पादन के  प्रस्ताव  थे  ;  और

 यदि  तो  गैर-सरकारी  निवेश से  इस  प्रकार  का  आवश्यक  वस्तुओं  के  उत्पादन को  हतोत्साहित  करने के
 क्या  कारण हैं  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  1-4-1977  से  31-10-1978  तक

 की  अवधि के  एकाधिकार एवं  निबेन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  1969 की  धारा  21,  22  व  23  के  अन्तर्गत

 सरकार को  178  प्रस्ताव  प्राप्त  हुये  थे  ।  इनमें  22  प्रस्ताव या  वापिस  ले  लिये/बंद कर  दिये  अथवा  say

 इस  अधिनियम के  अन्तर्गत  अनुमोदन  की  अपेक्षा  नहीं अब  तक  42  अनुमोदित हो  9  खारिज हो  गए  तथा  शेष
 10 5  प्रस्तावों  पर  स्तरों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 कम्पनियों
 के  नाम  तथा  उनके

 प्रस्तावित
 जिनके  लिये  आवेदन किये  गये  प्रदर्शित  करते हुये

 एक  विवरण-पत्न  aaa  है  |

 प्रश्न में  defer  अवधि के  मध्य  प्राप्त  प्रस्तावों में  से  एक  क्रमिनाशक  दवाओं  के  निर्माण का  प्रस्ताव  तथा

 चार  रासायनों के  निर्माण  के  प्रस्ताव  भाग  में  निर्दिष्ट  विवरण-पत्र  की  क्रम सं०  87,  110,  119,  124  तथा

 134 में  खारिज कर  दिये  थे  ।  अल्मूनियम  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  म  ०  हिन्दुस्तान  अल्यूमिनियम  कारपोरेशन

 लिमिटेड  से  इस  अवधि  के  प्रा  अर्थात्  6-12-76 को  प्राप्त  हुआ  15-10-77 को  खारिज  कर  दिया  गया

 प्रस्तावों के  खारिज करने  के  ऊपर  भाग  में  निर्दिष्ट  विवरण-पत्न की  सम्बन्धित  प्रविष्टि  के

 सामने दिये  गये  हैं  ।  मै ०  हिन्दुस्तान  अल्यूमिनियम  क।रपोरेशन  लिमिटेड के  खारिज  किये  गये  प्रस्ताव  के  खारिज

 करन के  मुख्य  आधार  निम्न  प्रकार हैं  :--

 (1)  घरेलु  मांग  को  पूर्ण  करने  के  लाइसेंस  क्षमता  पर्याप्त  होना  ।

 (2)  परियोजना के  लिये  बिजली  उपलब्ध  न  होना
 |

 (3)  इस  वस्तु के  जेसा  कि  इसके  प्रस्ताव  में  प्रारूपित से  विश्युतीय  शक्ति  के  बड़ी  मात्ना  में  निर्यात होने
 का  अर्थ  है  |  पूर्ति की  देश  में  कमी  है  ।

 [  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  संख्या  देखिये
 एल  |

 इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  gieatfeateaca  लि०  ह  दराबाद  के  कर्मचारियों  हड़ताल

 1213.  श्री  के० ए० ए०  राजन  क्या  रसायन  और  द ज उबरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अपनी  कुछ  मांगों पर  जोर  देने  के  लिए  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि ०  हैदराबाद  के

 टिक  संयन्त्र के  कर्मचारियों ने  हाल  ही  में  हड़ताल की  थीं  ;  और

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  मांगें  क्या  हैं और  उनकी  समस्या का  समाधान  करने  के  लिए  यदि  कोई  का  waver
 की  गई  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमबती  नन्दन  बहुगना  )  हां  ।

 श्रमिकों की  मुख्य  मांगें  इस  प्रकार  हैं  मान्यता  प्राप्त  यूनियन  के  साथ  15  जज  1977 को  किए  गए  करार

 वर्ष  की  को  समाप्त  हैदराबाद में  स्थित अन्य  सरकारी  उपक्रमो ंके  अनुकूल  मजदूरी  ढाचे  में

 संशोधन  एक  उचित  पदोन्नति  नीति  लाग  छुट्टी  रालब्रिपारी  बोनस  और  प्रोत्साहन  बोनस

 में  संशोधन  करना  ।
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 हाल  ही  में  आई०  डी०  पी०  एल०  के  प्रबन्धकों  की  मंजूरी से
 आई०  डी०  पी०  एल०  ऋषिकेश  के  साथ

 एक  मजदूरी  संशोधन  करार किया  है  जो  1  अक्तूबर  1977
 सें  3  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  वैध  चूंकि  आई०  डी०

 पी०  एल० के  तीनों  संयंत्रो ंमें  मजदूरी  दरों में  हमेशा  समानता रही  इस  समझौते को  समान  रूप  से  लागू  किए

 जाने  की  आशा थी  लेकिन  हैदराबाद में  इस
 समझौतें

 को  स्वीकार नहीं  किया
 ।

 केन्द्रीय श्रम  मंत्री  और  मैं  16  अक्तूबर  1978 को  एस०  डी०  पी०  डी०  पी०  एल० )  की  कमंचारी  यूनियन

 के  प्रत्तिनिधियों को  मिलें और  उनको यह
 बताथा  कि  हैदराबाद  स्थित

 अन्य  सरकारी
 उपक्रमों

 की
 समानता  करना  संभव

 नहीं  है  और  आई०  डी०
 पी०  एल०  के  grata जो  समानता  रखी गई  है  उसको  छोड़ना  भी  संभव  नहीं  बोनस

 के  बारे में  उनको  यह  बताया  गया  था
 कि

 बोनस
 *  केवल

 कानुनी  प्रावधानों  के  आधार
 पर  निकाला  लेकिन

 यूनियन
 उन  आंकड़ों की  जांच  करने  के  लिए  स्वतंत्र  होगी  और  डी  ०

 पी
 ०

 एल०  भी  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  उन  आंकड़ों

 की  जांव  को  स्वीकार  करेगी  ।  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यूनियन के  नेताओं  से  यह  अनुरोध  गया

 कि  वें  अपने  नोटिस के  अनुसार  17  अक्तूबर  1978 से  हड़ताल  करने के  मामले  में  जल्दबाज़ी न  करें

 तथापि  यह  बाते  यूनियन  को  मान्य  नहीं  थी
 और  17  अक्तूबर  1978

 से  हड़ताल  आरम्भ  की  गई

 एलॉट, प्रबन प्रबन्ध न्धर्क/सरकारी  स्तर  पर  विचार  विमश  जारी है  ।

 कतब  नमंदा  एक्सप्रेस  गाड़ी  को  जेतवाड़ा  स्टेशन  पर  रोकना

 कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि 17214.  श्री  निमल  चन्द्र  जन

 कुतब  नमंदा  एक्सप्रेस
 अप  और  डाउन  गाड़ियों  की  सितम्बर  तथा  1978 में  कितने  दिन  जबलपुर

 डिवीजन में  जैत्तवाड़ा  तथा  सोहोन  स्टेशनों
 पर  रुकना  पड़ा  था

 और कितनी  बार  ऐसी  जंजीर  खींचने
 के

 कारण  हुआ

 क्या  जंजीर  खींचन ेके  अपराध पर  किसी  व्यक्ति को  पकड़ा  उस  पर  मकदमा  चलाया गया  और  उसे

 दंड  दिया गया  ?
 @ रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  ty  और  :  सितम्बर और  अक  1978  के  दौरान

 aa  भग पेस  को  जैत
 149/150  हजरत  निजामुद्दीन  जबलपुर

 कुतुब  एक्स  तवार  और  रोड  पर  निम्नलिखित  अवसरों  पर

 रोका  गया  था

 149  150
 ——

 महीना
 रोड

 ths  NEON
 सिहोरा  रोड

 सितम्बर

 अक्तूबर
 वए

 उपरोक्त  सभी  अनियमित  रुकाव  शरारती  तत्वों  द्वारा  खतरे  की  जंजीर  ara  जानें  के  कारण  थे  ॥

 69-78  को  श्री  राम  शरण  मिश्रा  को  जतवार  पर  149  गाड़ी  की  खतरे की  जंजीर  खींचने के  कारण

 पकडा गया  था  ।  उस  पर  भारतीय  रेल  अधिनियम  की  धारा  100 ए०  के  अन्तगत  मकदमा  चलाया  और  100  रु०

 का  जर्माना किया  गया  ।

 बोदरा  कंप  की  ats

 1215.  श्री  aaa  भट्टाचार्य  ॥  क्या
 रसायम

 और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने की  कृपा करेंगे  कि  बौढरा कप
 नं०  3  और  4  की  खुंदाई  करने  के  लिए  सिविल  इंजीनिर्यारिंग  वस  वर्कशाप  आदि के  कार्य  को  पूरा  करने के  लिए  तेंल

 श्राकृतिकं  गस  आयोग  द्वारा  10  are  रु०  से  अधिक  राशि  खेंच  करने  और  फिर  उक्त  योजनाओं  को  छोड  देने के  क्या  कारण
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 {ony यन और  vate  मंत्री  बहगुना  )  :  dee  कुदा  a  3  के  स्थन  पर  सिविल

 निर्माण  ard  आदि  को  पूरा  करने  के  लिए  4.  036  लाखे  रुपये  aq  far  गय ेथे  ।  बोदरा  कुद्मा  नं०  4  के  स्थान  पर  कोई

 खर्चे  नहीं  किया  गया  |

 व्यघन  कार्ये  eg  स्थान  तैयार  कश्ने  क॑  लिए  व्यघन  स्थल  के  लिए  भूमि  और  सम्पंक  मार्ग  प्राप्त  करना  होगा  और

 रिंग  arrh  भण्डार  के  लिए  शेडों  आदि  का  निर्माण  करना  होगा  ।  जलपूर्ति  की  भी  व्यवस्था  करनी

 होगी  ।  आमतौर  पर  इस  प्र।रंभिक  कायें  में  काफी  समय  लग  जाता है  |  जब  किसी  विशेष  क्षेत्र  में  किसी  स्थान  पर

 व्यघन  काय  आरम्भ  किया  जाता  है  तो  वहां  पर  समय  रहते  उसी  a  में  एक  दूसरे  स्थान  को  इसके  लिए  विमुक्त  कर  दिया
 जादा  है  और  उपरोक्त  प्रारंभिक  कार्यवाही  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  की  जाती  है  कि  जब  तक  पहल  वालें  स्थ।न

 पर  व्यघन  कार्य  पुरा  हो  जाता  है  तब  तक  दूसरा  स्थान  व्यघन  कायें  के  लिए  तैयार  si  इसी  कारण  से  बोदरा नं  ०  1

 के  ga  में  लगभग  1-1/2  किलोमीटर  की  दूरी  पर  बोदरा  त  3  के  लिए  उस  स्थान  को  विमुषत  कर  दिया  गया  था

 बोदरा  नं०  1  में  व्यघन  कार्य  आरम्भ  करने  के  पश्चात्  लगभग  6  माहू  में  इस  स्थान  को  विमुक्त  कर  दिया  गया  था  ।  यदि

 इस  प्रकार  का  पूल  बोदरा  नं०  1 में  मिल  होता  तो  तेल  पूल  के  warren  करने के  लिए  बोद रा  नं०  3  की  खुदाई
 करनी  जरुरी  समझी  गयी  होती  ।  क्योंकि  बोदरा  कुआं  ०  1  सूख  गया  था  Ha:  और  बोद  रा  4

 स्थानो  पर  कुझों  के  खुदाई  क  काम  को  भूगर्भीय  आधार  पर  रोक  देना  पड़ा  था  ।

 fafa  आयोग  के  कार्यकरण  का  पुर्नाविलोकन

 1216.  मी
 बिजय  कुमार  एन०  पाटिल

 :  क्या  fafa,  न्याय
 और

 कम्पनी  कार्य  मंत्र  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि
 शीघ्र  अनुवर्तों  प्रक्रिया  की  दृष्टि  से विधि  आयोग  के  कार्यकरण  का  पुनर्िलोक॑न  करने  और  इसकी  कार्यपद्धति  को  नया  रूप

 देने/पुनर्गठित  करने  के  लिये  यदि  कोई  विशेष  कार्यवाही  की  गई  है  अ्रथवा  करने  का  विचार  है  तो  उसकी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  (Tie  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  1977  में  जब श्राठवें विधि  श्रायोग  का  पुनगंठन
 किया  गया  था  तब  स्यायिक  प्रशासन  में  सुध।र  करने  के  कार्य  को  पुर्विकता  देने  की  दुष्टि  से विधि  आयोग  के  घिचाराथ॑

 विष य  पुनरीक्षित  किए  गए  थे  ।  विधि  झ्रायोग  के  कार्यकरण  का  पुर्रविलोकन  करने  या  इसकी  कार्यपद्धति  को  नया  रूप

 देने  या  उसे  पुनगंठित/पुनरंचना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नही ंहै  ।  विधि  आयोग  का  पुनर्गठन  1  1977 से
 31  1980  तक  की  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  किया  गया  था  ।

 चलती  रलगाडियों  में  डकति  को  azar

 1217.  शी  प्रदूपम्न  बल :
 श्री  विजय  कुमार  मल्होत्रा  e

 श्री  एस०  आर७  न्य रड डी
 श्री  ईश्वर  चोधरी  :

 श्री  माधव  राव  सिन्धिया :

 कया  रल  मंदी  यह  बतांने  की  कृपा  के  रेंगे  कि

 वर्ष  1977-78 के  दौरान  तथा  31  1978  तंक  विभिन्न  रेलवे  जोनों  में  चलती  गाड़ियों में  हथियार
 बंद  लोगों  द्वारा  यारियों  को  लूटने  की  कितनी  घटनायें

 (a)  इन  डर्कतियों  के  कारण  यादियों  की  सम्पत्ति  की  कितनी  हानि  हुई  ;

 क्या  डाकुओ  कुछ  लोग  मार  डालें  भी  गये  ;

 क्या  सरकार  ने  उन्हें  कोई  मुझ्ावंजा  दिया

 कितने  डाकू  अब  तक  गिरफ्ता ९  किये  गये  ौर  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ;  और

 शेष  अपराधियों  को  पकड़ने  के  लिये  कया  प्रयास  किये  गये  अथवा  किये  at  रहे  हैं  ?

 रल  मेंत्रालबें  में  राज्य  मंत्री  fara  :  (#)  1977-78  के  चलती  गाड़ियों में  लूटपाट  और

 Beal  की  262  की  we  मिली  1  1978  से  31  1978  तक  राज्य  पुलिस  sifaarfcar

 की  गाड़ियों  में  लूटपाट  शौर  डकैती  की  128  घटनांओं  की  रपटें  मिली  हैं  ।
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 1977-78  के  दौरान  लूटपाट  और  डकती  की  इन  घटनाओ
 के  फलस्वरुप  यात्रियों  को  6,03,827  हिन रुपय

 की  सम्पत्ति  की  हानि  हुई  और  1978 से  1978  तक  5,37,691  रुपये  की  सम्फ्त्तिकी  हानि  ड  व

 इन  दुर्घटनाओं  में  1977-78  के  दौरान  2  व्यक्ति  और  1978  से  1978  तक  की  WATS

 मेंभी  2  व्यक्ति  मारे  गये  |

 ( \
 a ष्न  )  adara  नियमों  के  अनुसार  ऐसे  अपराधों  की  शिकर  होने  वाले  व्यक्तियों  को  कोई  मुआवजा  €वीकायं  नही

 होता  |

 1977-78 के
 दौरान  489  अपराधी और  1978 से  1978  तक की  अवधि के  दौरान  211

 अपराधी  गिरफ्तार  किये  गये  ।  इन  मामलों  की  जांच  राज  पुलिस  प्राधिकारियों  द्वारा  की  जा  रही  है  ।

 बाकी  अपराधियों  को  पकड़ने  के  लिए  राज्य  पुलिस  प्राधिकारियों  द्व।रा  जोरदार  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 एकार्धिकार  तथा  निबन्धात्मक  ब्यापार  प्रक्रियायें  आयोग  दवारा  विज्ञापनों  के  मामले  में

 कुछ  कम्पनियों को  जारो  किया  गया  नोटिस

 1218.  श्री  पी०  के७  कोडियन  :  क्या  विधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  एकाधिकार  तथा  व्यापार  प्रक्रियायें  आयोग
 ने

 तीन  बहुत  बड़ी  कम्पनियों  को  उनके  विज्ञाप न
 खर्चों के  बारे  में  का  रण  बताओंਂ  नोटिस  जारी  किए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  एवं  उनकी  उन  पर प्रतिक्रिया क्या  है  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  संत्री (  डाक  प्रताप  चंद्र  :  (>)  और  :  श्रीमान  एकाधिकार

 am  faa aaa  व्यापार  प्रथा  आयोग  ने  एकाधिकार  तथा  निबंस्धनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  की  10 (

 (iv)  के  अन्तगंत  चार  कम्पनियों  को  जांच  की  नोटिसें  जारी  की  हैं  जो  बातों  समेत  उनके  द्वारा  ऊंचे  विज्ञापन

 व्यय  के  बारे  में  उनके  विवरण  संलग्न  विवरण
 में

 दिखाये  गये  है  ।  चारों  कम्पनियों  ने  उपस्थिती  का  स्मुति-फ्स

 दिया  है  और  ब्रिटानिया  बित्कट ्ध्ग  कम्पनी  से  उत्तर  भी  झरा  गया  हैं  अन्य  कम्पनियों  से  उत्तरों  की  प्रतीक्षा  है  ।  सारी

 जांचो  एकाधिकार  तथा  निबंस्धनकारी  व्यापार  आयोग के  समक्ष  फैसले के  लिए  पड़ी है  |

 कि  दि  द  ब

 तारीख
 क्रम  asa  कम्पनी  का  नाम  जांच  की  asta  जांच  की  धारा

 ——

 17-2-1977
 ब्रिटानिया  faeqe  कृ०  flo  10(#)  (iv)

 30-8-1978  rd frarsaa  हिन्दुस्तान  लि०  >  10(%)  (iv)

 e  *  20-9-1978  10  (iv) अ्रमुतांजन  लिमिटेड

 पालें  प्रोडक्ट्स  Slo  लि०  fd  29-8-1978  10  (iv)

 एकाधिकार  एवं  निर्बन्धात्मक  व्यापार  पद्घति  आयोग  के
 समुचित  कार्यकरण  के  लिए  जन

 शक्ति

 1219.  श्री  एस०  कल्याणसुन्दरमम् : कया विधि, न्याय और :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एकाधिकार  एवं  निबंस्धात्मक  FQTATT  पद्धति  आयोग  के  सही  और  समुचित  कार्यकरण

 के  लिए  आयोग के  पास  पर्याप्त  मात्ना में  जनशक्ति  और  अन्य  सुविधाओं का  अभाव  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  एक  प्रभावी
 संस्था  बनानें  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार

 समाज  कल्याण  और  सांस्कृतिक  मंत्री
 प्रताप

 चन्द्र  चंद्र  )  :  तथा  ॥  एकाधिकार  एवं

 fadaaard  व्यापार  प्रथा  आयोग  के  विद्यमान  कार्य-क॑लापों  को  दृष्टि  में  रखते  इसके  लिये  पर्याप्त  कमंचा  रियों  तथा

 सुविधाओं की  व्यवस्था की  गई  है  आयोग के  एक  नये  संदस्य  के  इसके  कवल  एक  ही  रक्त  पद  1978
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 के  मध्य  तक  कार्य-भार  संभाल  लिये  जाने  की  श्राशा है  ।  आयोग  में  वर्तमान  में  4  समूह  पद  रिक्त हैं  ।  इनमें से
 एक  पद  के  लिये  नियक्ति  mea  प्रेषित  किये  जा  रहे  एब अम्य  तीन  पद  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  से  प्राप्त

 ata  यथाशीघ्र  भरे  अरन्य  स्वीकृत  पदों  को  भरने के  लिये  एकाधिकार एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  झायोग

 स्वयं  सक्षम  हैं  ।

 न्यायाधीश श्री  राजेन्द्र  सच्चर की  म्रध्यक्षता  के  प्रर्तगत  उच्चाधिकार  विशेषज्ञ  सर्मिति,ने  अपनी  रिपोर्ट  एकाधिका र
 एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  aaa  की  विद्यमान  प्रशासचिक  व्यवस्था  को  पुनःविस्यासित  करने के  लिये  कुछ  शिफारिशें

 mel  ये  शिफारिय  विचाराधीन तथा  कानन  में  संशोधन  समूचित  जो  म्रावश्यक  समझे  यथा

 समय  किये  जायेगे

 बड़े  व्यापारिक  गहों  के  विविध  व्यय  पर  नियंत्रण  रखने  का  प्रस्ताव

 1220.  श्री  हलीमुददीन  अहमद  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंवी
 यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  सरकार  बड़े  व्यापारिक-गहदों  रा  झपने  कम्पनी  लेखों  से  किये  जाने  वाले  उनके  विविध  व्यय  पर  नियंत्रण

 रखने  के  लिये  कोई  कानून  बनाने  का  विचार  कर  रही  है  क्योंकि  कम्पनियों  की  बड़ी  राशियों  का  दुरुपयोग  है  शौर

 इससे  काली  चलन  में  प्राती  है  ale  इससे  कालाबाजारी  में  भी  मदद  fant  और

 यदि  तो  बड़े  wera  fafae  व्यय  पर  निगाह  रखने  के  लिये  से  रकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  सांस्कृति  मंत्री  (ste  प्रताप  चन्द्र  श्रीमान  जी  ।

 जहां  तक  बड़े  व्यापारिक  घरानें  जो  कम्पनी  1956 के  प्रब्तगत  विनिगमित  कम्पनियां  का

 सम्बध्ध  सरकार  यहं  विचार  करती  है  कि  कम्पनी  1956  की  अनुसूची  VIS  साथ  पठित  धारा  227  में
 उल्लिखित  उपबस्ध  की  धारा  के  अग्तगं त  निरीक्षण  की  शक्टियों  इस  प्रकार  की  कम्पनियों  पर

 प्रभावी  देखभाल  के  निमित्त  पर्याप्त हैं

 रेलगाडियों  का  बंद  रहना

 1221.  श्री  मत्यंजय  प्रसाद  क्या  रेल  मंकी  यह  बताने  की  कृपा  करग  कि

 पूर्वोत्तर  पूर्वे  रेलवे  पर  कौन-कौन  गाड़ियां  1  1978 से  31  1978 की  अवधि

 मे  किस  तारीख  से  किस  तारीख  तक  ate  कहां  से  कहां  तक  बंद  रही  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  धौर

 (a)  क्या  दिनांक  1  1978 से  उपर्युक्त  रेलबे  जोनों में  सभी  गाड़ियां  चालू  हो  गई  हैं  ;  यदि  नद्दीं
 तो  इसके  क्या  कारण  है  तथा  उनमें  से  कौन-कौन  सी  गाड़ियां  कब  तक  चालू  हो  जाएंगी  ?

 रेल  मंत्रालय  राज्य  मंत्री
 शिव  :  शर  (&  ।  सूचना  रेलों  से  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ate

 aaa  पर  रख  दी  जायगी  ।

 नाइजीरिया  को  तकनीकी  जानकारी  उपलब्ध  कराना

 1222.  श्री  राम  सेवक  हजारी
 श्री  कुमारी  अनन्तन

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भारत  ने  नाइजीरिया  को  रेलवे  के  कार्यकरण  क  बारे में  तकनीकी  जानकारी  देने  पर  सहमति  प्रकठ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्या  है  ;  ate
 ल  ५

 इस  बारे मे  भारत  को  मि  ले  ठेके की  रुपरेखा क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  हां

 (@)  सौर  ("T)  :  करार के  महत्वपूर्ण  इस  प्रकार है
 :--

 (1)  नाइजेरियन  रेलवे  कारपोरेशन  के  महाप्रबस्धक  के  स्तर  सहित  शीष  एवं  मध्यवर्ती  प्रबंध
 स्तरों  पर  महत्वशाली

 पदों  नियुक्ति के  लिए  36 विशेषज्ञों का  एक  प्रबंधक दल  प्रतिनियुक्त किया  जायेगा  ढल  के  सदस्य
 भारतीय  रेलो ंके  विभिन्न  विभागों  से  लिये  गये  विशेषज्ञ  होंगे
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 aes

 (2)  प्रबंध  दल  की  सहायता के  लिए
 एक  कुमिक  दल

 होगा  जिसमें
 398  तकनीकी  कामिक  होंगे  जो  भारतीय

 रेलों  के  कनिष्ठ  प्रबन्ध  एवं  तकनिकविद  स्तरों  से  लिये  गये  कृतिक  दल  क  ये  स्थानीय

 चारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  साथ-साथ
 वहां

 की  रेल  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाने  और
 पुन

 स्थापित  करने  तथा

 परिचारनिक  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  लाने  सें  संबंधित  नाजुक  का्येक्षेत्नो  में  लगाये  जायेंगे  ।

 (3)  ठेका  तीन  वर्षों  की  अवधि  का  होगा  ।  इस  अवधि  के  दौरान  यह  दल  अपने  को  विभिन्न  कामों  पर  लगायेगा

 और  कतिपय  विनिर्दिष्ट  लक्ष्यों  को  प्राप्ति  के  लिए  प्रयत्नशील  होगो  बशर्ते  उनके  लिए  श्रभिज्ञात  निवेश  की

 fattaz  प्राप्ति  होती  रहें  ।

 ह
 ४  ठेका  लगभग  20  करोड़  रुपये  मूल्य  का  है  जिसमें  लगभग  6  करोड़  रुपये  का  व्यावसायिक  शुल्क  भी  शामिल  है  ।

 ana  की  दलाई  के  लिये  दक्षिण  रेलवे  सें  माल  डिब्बों  की  कमी

 1223.  एन७  विश्वनाथन  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करग  किः

 क्या  यह  संच  है  कि
 दक्षिण  रेलवे  में  नमक  की  ढुलाई  के  लिये  माल  डिब्बों  की  कमी  है

 क्या  माल  डिब्बों  के  ्राबंटन  म  उवेरकों  को  प्र।थमिकता दी  जाती  है  ate  नमक  को  नहीं  ;  श्र

 जो  कि  एक  महत्वपूर्ण  वस्तु  है  की  दुलाई  के  लिये  सरकार  का  बया  उपाय  करने  का  विचार  है
 ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  संत्री  शिव  नारायण  :  (%)  जनवरी  से  1978 के  पिछले  वर्ष  की

 इसी  श्रवधि  के  9,202  माल-डिब्बों की  तुलना  में  नमक  aaa  द्वारा  बक्षिण  रेलवे से  कार्थे  क्रम  निर्धारित  खाद्य-नमकਂ

 का  कुल  लदान  12,089  माल-डिब्बों  का  इसे  चालू  वर्ष  में  दक्षिण  tad से  कार्यक्रम-निर्धारित  नमक  के

 निम्नतर  प्राथमिकता  दिये  जाने के  कारण  शौर  दक्षिणी  पत्तनों में  सीमेंट  तथा  उ  वेरकों लदान में  वृद्धि  हुई  है  ।

 के  भारी  मादा  में  श्रायात  के  और  चूंकि  उन्ही  मार्गों  से  जिनसे  नमक  की  ढुलाई  होनी  इन  वस्तुझों का

 तरजीही  श्राघार  पर  लदान  इन  aga  की  माता  में  भारी  afg  हो  जानें  के  प्चाल  वष  में  मीटर

 लाइन  के  स्टेशनों  से  arartta  तौर  कार्यक्रम  बाइूय  नमक  के  लदान  में  कमी  हुई  ।

 जी  जब  उवेरकों  का  संचलन  केम्द्रीय  सरकार  के  लेखे पर  किया  जाता है  ।

 ब्लाक  रेकों  में
 संचलन

 की
 व्यवस्था  करक  लदान  में  बढ़ोतरी  सुनिश्चित  करनें  के  लिए  यथेष्ट  उपाय  किये

 नये  कुकिंग  मेस  संयंत्र  की  स्थापना

 1224.  श्री  राजन्द्र  कुमार  शर्मा  क्या  रसायन और  saws  मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (=)  क्या  सरकार ने  नया  giant  गेस  संयंत्र  स्थापित  करने के  बारे a  face  कर  लिया  है  श्रौर  यदि  तों  यह

 संयंत्र  किस  राज्य  सें  स्थापित  किया  जायेगा ;

 इसके  निर्माण  कायें  पर  कुल  कितना  व्यय  होगा  अ्रौर  संयंत्र  कब  तक  कार्य  क  रना  '  प्रारम्भ  कर  देगा  ;  श्रौर

 उक्त  संयंत्र  से  कितने  उपभोक्ता  लाभा्वित  होंगे
 ?

 .  रसायन  और  sacs  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगणा )  (#7)  Wey, a  1978  में  सरकार  नें

 1,68,000  मी ०  टन  तरल  पेट्रोलियमें  Ta,  जो  कि  बम्बई  हाई  संबद्ध  गस  से  प्राप्त  की  विपणन  aaa

 सुविधाओं  को  जुटाने  के  लिए  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कार्पोरिशन  लिमि०  श्र  भारत  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  लिमि०  के

 एक  सयक्त  प्रस्ताव  का  झनुमोदन  किया ।  इन  सुविधाओं में  बड़े-बड़े  बाटर्लिंग  सय  और  बम्बई तथा  हैदराबाद  और

 बंगलौर  में  ग्रग्य  देहाती  स्थानों  पर  भण्डारण  क्षमता  की  स्थापना  सम्मिलित  होगी

 (a)  इस  जिसे  कार्यान्वित  किया  ना  रहा  पर  58.  15
 करोड़

 रु०  की  लागत  आने  का  अनुमान  है

 शौर  इसके  वर्ष  1980-81  तक  पूरा  होने  की  आशा  है  ।

 इस  परियोजना  के  परिणामस्वरुप  देश  में  तरल  पेट्रोलियम ta  की  उपलब्धता  में  पर्याप्त  बृद्धि  हो  जायेगी  ॥

 परियोजना के  पूरा  हो  जाने  पर  1.  14
 सिलिमव

 तरल  पेट्रोलियम गेस  की  सप्लाई के  लिए  चमने
 ग्राहकों

 का  चाम  पंजीकृत

 किया  जायेंगा
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 1900  (a ) )  लिखित  उत्तर

 राजधानी  एक्सप्रेस  में  कलकत्ता  से  ज्  क  लिये  प्रथम  श्रेणी  का  न  होना

 1225.  श्री  बोध  पोछ  मण्डल  :  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनको  पता  है  कि  हाड़ा  सें  दिल्ली  के  लिये  राजधानी  एक्सप्रेस  में  प्रथम  श्रेणी  अथवा  उसके  समकक्ष  श्रेणी

 नहीं  है  ;

 क्या  संसद  सदस्यों  तथा  प्रथम  श्रेगी  के  अन्य  यात्रियों  को  वातानुकूलित  चेयरकारों  में  यात्रा  करनी  पड़ती है

 जो  कि  प्रथम  श्रेणी  सें  कम  स्तर  की  हैं  तथा  रात  की  यात्रा  में  बहुत  असुविधा  होती  है  ;  और

 क्या  यह  उक्त  असुविधाओं  को  महसुस  करते  हुए  इसका  सुनिश्चय  करेंगे  कि  राजधानी  एनसप्रैस में  प्रथम

 श्रेणी  अथवा  दो  टियर  वाले  द्वितीय  श्रेणी  के  डिब्बे  भी  जोड़  दिये  यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  स  राज्य  मंत्री  शिव  :  हावड़ा-नई  राजधानी  एक्सप्रेस  में  पांच

 वातानुकूल  कुर्सी-यान  और  एक  पहला  दर्जा  वातातुकल  शयन-पान  होते  इनपर  बढ़ी  हुई  दरों  पर  किराया  लिया  जाता

 जो  केवल  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  पर  ही  लगू  होता  इस  एक्सन्रेस  गाड़ियों  पर  हीਂ  लागू  होता  है  ।  इस  गाड़ी
 में  केवल  विशिष्ट  रूप  से  निर्मित  यान  ही  लगाये  जा  सकते  हैं  दूसरा  दर्जा  वातानुकूल  शयन-यानों  अथवा  पहला  दर्जा

 शयन  यानों  की  विशिष्ट  कोटि  यदि  उपलब्ध  होती  है  तो  इस  उच्च-गति  गाड़ी  में  लगा  दी  जाती  है  और  हावड़ा-दिल्ली  मागे

 पर  इसके  लिए  किराया  पहले  दर्जे  के  किराये से  ऊंची  दर  पर  लिया  जाता  है  ।

 और  :  (1)  राजधानी  एक्सप्रेस  में  यानों  की  अधिकतम  अनुमेय  संख्या  लगती है  और  यात्नी  जनता  द्वारा
 इसकी  शच्छी  मांग  है  दूसरा  दर्जा  वातानुकूल  शयन  यान  का  प्रावधान  वर्तमान  कुर्सी  यानो ंके  बदले  किया

 जा  सकता है  ऐसा  करने  सें  इस  गाड़ी की  यात्नी  वहन-क्षमता  में  25  यात्रियों  की  कमी  आ  जायेंगी  जो  कि  वांछनीय  नहीं
 विशेष  रुप  सें  इसलिए  कि  राजधानी

 एक्सग्रेस
 सें  यात्रा  के  इच्छुक  यात्रियों  की  प्रतीक्षा  सूची  बहुत  बड़ी  होती

 है  ।

 (  2)  नयी  ant  पर  शयन  की  सुविधाओं  के  उपयोग  के  इच्छुक  यात्री  1  2  डाउन
 दिल्ली-कालका  मेल  और  वातानुकूल  एक्सप्रेस  में  5  दिन )  में  लगाये  गये  दूसरे  दर्जे  के  वातानुकूल
 शयन-यानों में में  सुविधापुर्वक  यात्रा  कर  सकते हैं  ।

 पूर्वाचल  एक्सप्रेस  के  लियें  आरक्षण  प्रभार

 1226.  पंडित  दुवारिका  नाथ  तिवारी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लखनऊ  तथा  गोरखपुर के  बीच
 47  डाउन  शान-ए-अवध  गाड़ी  तथा  वाराणसी

 गर  गोरखपुर के  बीच  49  डाउन  पूर्वांचल  एक्सप्रेस  गाड़ी  के  लिये
 आरक्षण  प्रभार

 1976
 सें

 समाप्त

 कर  दिये गये  थे  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  1976  सें  1978  के  बीच  ओरक्षण  प्रभार  अथवा  सपर  फास्ट  प्रभार  वहीं

 लिया  जाता  था  ;

 पुर्वोत्तर  रेलवे  द्वारा  रेलवे  बोर्ड  को  मंजूरी  के  बिना  दूसरे दर्जे
 में  25  पैसें  तथा  पहले  दर्जे

 में
 1.  25  रुपये

 का
 परचाजं

 लागू  किया  गया  है  ;

 इस  गैर-कानूनी  सर-चाज  क  कारण  राशि  वसुल  की  गई  ;

 क्या  वसूल  की  गई  राशि  जिन  सें  वसूल  की  गई
 उन  सब

 को  वापस  की  जायेगी  ;  और

 यदि  तो  सरचार्ज  के  रुप  में  qa  की
 गई

 राशि  की  स्थिति  क्या
 है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  नहीं  ।

 (3)  नही ं।
 इन  एक्सप्रेस  गाड़ियों  कों  सुपरफास्ट  गाड़ियों  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया  था  और  सामान्य  आरक्षण

 पार के  अतिरिक्त  पहले  दर्ज ेके  लिए  और  दुसरे  दर्जे  के  लिए  1.5089 एक  पुरक  अधिप्रभार  लगाया  गया
 इन  गाड़ियों के  प्रारम्भिक  ger  उपयोग को  देखकर  पूरक  अधिप्रभार समाप्त  कर  दिया गया  था  लेकिन  आरक्षण

 वेधा की  व्यवस्था  उपलब्ध  रहने के  कारण  आरक्षण  प्रभार  जारी  चूंकि अब  ये  गाड़ियां  अत्यस्त  लोकप्रिय  हो

 हैं  इसलिए  भारी  भीड़-भाड़ सम्हालने  के  लिए  इन  गाड़ियों  को  अनारक्षित  गाड़ियों  के  रुप  में  परिवतित कर
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 लिखित  उत्तर  28  1978

 -  नला

 दिये  जाने  के  कारण  बाद  आरक्षण  प्रभार  भी  वापस  लें  लिया  गया  ।  लेकिन  थआरक्षण  प्रभारों  को  वापस  छेने  के  कारण

 हानि को  प्रतिसंतुलित करने  की  दृष्टि  सें  तथा  इस  बात  का  विचार  रखते  हुए  fas  अन्तुरनगरीय

 तेज  एक्सप्रेस  गाड़ियां  पुर्वोत्तिर रेल  प्रशासन  ने  25-6-1978 सें  दूसरे  दर्ज  के  लिए  25  पैसें और  पहले  दर्ज  के  लिए  1,25

 ु  का  अधिप्रभार  लगाने  का  विनिश्चय  किया  |  चूंकि  ऐसा  अरधिप्रभार  लगाना  प्रचलित  नीति  के  अनुरुप नहीं  इसलिए

 यह  रेल  मंत्रालय के  आदेशों के  22-8-1978 सें  वापस  ले  लिया  गया

 से  2  यह  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  और  अधिप्रभार  सें  अजित  राशि  रेलवे  राजस्व  के  जमाखातें

 में  डाली  भी  जा  चुकी  अधिप्रभार  की  वापस  करना  नहीं  है  क्योंकि  उन  यात्रियों  का  कोई fe कार्ड  उप

 लब्ध  नही ंहै  जिन्होंने इन  गाड़ियों के  लिए  टिकट  खरीदा था  और  afer feat at | दिया  था  ।

 अमरावती  को  नागपुर-बम्बई  मुख्य  लाइन  पर  लाया  जाना

 1227.  श्री  वन्सत  साठे  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  अमरावती को  नागपुर-बम्बई मुख्य  लाइन पर  ल।ने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  समय-सुची से  बहुत
 पीछे  चल  रहा है

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  क्रियान्विति के  लिए  निर्धारित  समय  सुची  का  ब्यौरा  कया  है  अ  निर्धारित  धनराशि

 के  मकाबले में  चाल  वर्ष  के  दौरान  कितनी  धनराशि बच  की  गई  है  ;  और

 प्रस्ताव को  शीघ्र  अन्तिम  रुप  दिये  जाने  को  सुनिश्चित करते  और  उसके  द्रुत  गति  सें  क्रियान्वयन के  लिए  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  संत्री  शिव  ::
 1  अमरावती को  बम्बई-नागपुर मुख्य  लाइन

 लान ेके  लिए  1977-78 में  जांच  की  गयी  थी  इस  परियोजना की  लागत का  अनमान  लगभग पांच  करोड़  रुपये  लगाया

 गया  था  और  इसे  अधथंक्षम नहीं  पाया  गया  |  अमरावती के  लोगों  की  सुविधा के  लिए  अमरावती से  विभिन्न  गन्तव्य  स्थानों

 के  लिए  सैक्शनल  थ  कोच  चलाने  की  सिफारिश की  गयी  थी  ।  इस  सिफारिश को  स्वीकार  करके  मध्य  रेलवे से  उसके

 कार्यान्वयन के  लिए  कहा  गया  है  ।

 श्रेणीहीन  गाडियां

 1228.  श्री  शंकर  जी  बाघेला  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  भारतीय  रेलवें  में  अब  तक  कितनी  श्रेणीहीन  गाड़ियां चलाई  गई  हैं  ;

 उनका  पुरा  ब्यौरा  बतायें  ;

 क्या और  अधिक  श्रेणीहीन  गाड़ियां  चलाने  का  विचार है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  पत्री  शिव  :  और  ।  जनता  जनता  गाड़ियों  के

 अभी  केवल  दूसरे  दर्जे  के  स्थान  वाली  लम्बी  दूरी  की  निम्नलिखित  गाड़ियां  चलायी गयी  हैं

 (1)  91/92  टाटानगर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस  में

 (2)  29/30  तिरुपति-हैदराबाद  रायलसीमा  एक्सप्रेस  )

 (3)  59/60  बम्बई  वी  टी  गीतांजलि  एक्सप्रेस  में  4

 (4)  145/146  मद्रास-अहमदाबाद नवजीवन  एक्सप्रेस  )

 (5)  173/174  हावड़ा-जम्मूतवी हिमगिरि  एक्सप्रेस  में  दो  बार

 (6)  19/20  भुवनेश्वर-सिकन्दराबाद कोणाकं  एक्सप्रेस  )
 (7)  101/102  fanratrate-aere SATe CATT मीनार  एक्सप्रेस

 (8)  135/136  मद्रास  = a ba CHFALAZL TTS THAT एक्सप्रेस  में  6

 (9)  69/70  काचेगुडा-अजमेर  एक्सप्रेस  में  दो

 (10)  45/46  अहमदाबाद-भावनगर/पोरबंदर-गांधी  एक्सप्रेस
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 7  1900  लिखित  उत्तर

 ——————  rs

 और  ४  रेलों की  यह  नीति  है  कि  भविष्य  में  चालू  की  जाने  वाली  लम्बी दूरी  की  सभी  गाड़ियों में  केवल

 दुसरे  दज  के  ही  डिब्बे  लगाये  जायें  ।

 कुकिंग  गैस  प्राप्त  करने  में  कठिनाई

 1229.  11 |
 हुरी  शंकर  महाले  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लोगों को  कुकिंग गस  के  कनेक्शन लेने  में  भारी  कठिनाई हो  रही  है  ;

 )  यदि  तो  कुकिंग  गस  की  कमी  दूर  करने  में  कितना  समय  लगेगा और  क्या  यह  गस ग्रामीण  क्षेत्रों में  भी
 सप्लाई  को  जायेगी  ;  और

 क्या  इसकी  वितरण  प्रणाली  में  सुधार  किये  जाने  का  विचार  है
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  और  इस  समय  शोधनशालाओं

 में इस  उत्पाद के  वर्तमान  उत्पादन  पर  आधारित  इस  उत्पाद  की  उपलब्धता  की  अपेक्षा  खाना  पकाने  की  गैस  की  वर्तमान

 मांग  कहीं  अधिक  है  तकनीकी  समस्याओं  आदि  जेसी  विभिन्न  बातों  के  कारण  अथवा  परिवहन

 समस्याओं आदि  के  कारण  जब  सप्लाई की  व्यवस्था  पुरी  तरह  से  नहीं  की  जा  इन  कारणो ंसे  शोधनशाला में  इस
 उत्पाद

 क  उत्पादन पर  जो  प्रभाव पड़ता  है  उसको  छोड़ कर  तरल  पेट्रोलियम गैस  के  वर्तमान  उपभोक्ताओं की  सिलेण्डरों

 में  गेस की  रिफिल  आवश्यकताओं को  आमतौर  पर  पुर्णरूपेण  पूरा  किया  जाता  है  तरल  पेट्रोलियम गेस  की  उपलब्धता

 की  अपेक्षा  इसकी  बढ़ती
 हुई  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तेल  कम्पनियों  के  लिए  एक  विशेष

 qa पर  तरल  पेट्रोलियम
 गेस के  नए  कनेक्शन  प्रदान  करना  संभव  नहीं  हो  पाया  है  और  इसी  लिए  नए  गेस  कनैक्शन  प्राप्त  करने  वालों की  एक  बहुत

 बड़ी  प्रतीक्षा  सूची  बन  गयी  है  ।  खाना  पकाने  की  गैस  के  संबंध  में  इस  उत्पाद  की  मांग  को  काफी हद  तक  संतोषजनक  ढंग

 से  वर्ष  1980-81 से  पूरा  करना  संभव हो  जब  बम्बई हाई  गैस  से  तरल  पेट्रोलियम गैस  का  उत्पादन  करने के
 लिए  विखण्डन  यूनिटो ंके  मथुरा  शोधनशाला के  आरम्भ  होने  और  शोधनशाला में  तेल  साफ  करने

 वाले  गौण  एककों  तथा  बोंगाईगांव  शोधनशाला में  कोकर  यूनिट  के  काम  आरम्भ  करने  के  परिणामस्वरुप यह  उत्पाद
 पर्याप्त  were  उपलब्ध  होने  लग  जायेगा ।  तत्पश्चात्  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  विचारधासभों के आधार के  आधार  पर  तेल

 कम्पनियो ंके  लिए  तरल  पेट्रोलियम गैस  के  विपणन  का  विस्तार  छोटे-छोटे  कस्बों  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  तक  करना  संभव

 हो  सकेगा ;

 (1)  प्रत्याशित  ग्राहक  क्षमता

 (11)  सप्लाई  साधन  से  बाजार  की  दरी

 (111)  सुरक्षित  वाणिज्यिक  स्वरूप  के  परिवहन की  उपलब्धता

 (  )  वितरण  उपकरणों का  अधिकतम  उपयोग  ;  और

 (४)  भ  संचालन की  व्यवहार्यता

 खाना  पकाने  की  गैस  की  सप्लाई  के  संबंध  में  अधिकांश  समस्यायें  इस  उत्पाद  की  मांग  की  तुलना में  इसके

 पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  से  उत्पन्न होती  खाना  पकाने  की  गैस  की  सप्लाई  में  वर्ष  1980-81  से  एक  विशेष

 पैमाने
 पर  वृद्धि हो  जाने की  आशा  है  i  वर्तमान  वितरकों की  मितब्ययी और  कुशल  कार्य  संचालन  को  ध्यान  में  रखते

 ए  तरल  पेट्रोलियम  गैस  के  प्रत्येक  वितरक के  लिए  हर  मास  गैस  से  भरे  सिलेण्डरों  की  सप्लाई  करने  की  अधिकतम
 ब प्रख्या  के  संबंध में  सीमाएं तय  कर  दी  गयी  हैं  वर्तमान  ada  बतरकों  को  तदनुसार  इने  सीमाओं के  अनुरूप  बना

 जायेगा |

 कीटनाशी  दवाएं  बहुराष्ट्रीय  कम्पनिंयां

 1230.
 श्री  अहमद एस०  पटेल  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कौन  कौन  सी  बहुराष्ट्रीय कम्पनियों  द्वारा  भारत में  कीटनाशी  दवाएं  बनाई जा  रही  हैं  ;

 (@)  क्या  उनमें से  किसी  ने  अपनी  क्षमता के  विस्तार के  लिए  आवेदन  पत्न  दिया है  ;  और

 यदि  तो  उनके  आवेदन  पत्र  पर  भारत  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 5.0



 28  नमवम्बर  1978
 लिखित  उत्तर

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  (sit  हेमवती नन्दन
 :  संगठित  क्षेत्र  में  उन  कम्पनियों के

 जिनकी  सीधे  तौर  पर  विदेशी  साम्यता  40  प्रतिशत  से  अधिक  है  और  जो  भारत  में  तकनीकी  ग्रेड
 के

 पेस्टीसाईड्स

 निर्माण
 में  लगी  हुई  निम्न  प्रकार  हैं  :--
 1.  सीबा  गेगी  आफ  इंडिया  बम्बई  ।

 2.  सिनेमाइड  बम्बई ।
 3.  )  बम्बई  ।

 4.  चेयर  )  बम्बई  ।
 5.  अल्काली  एण्ड  कमिकल्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  कलकत्ता  |

 6.  यूनियन  कार्बाइड  इंडिया  बम्बई ।
 7.

 wetted  के  मिकल्स  आफ  इंडिया  बम्बई

 विदेशी  साम्यता  रखने  वाली  40  प्रतिशत  से  अधिक  सीधे  तौर  पर  निम्नलिखित  कम्पनियां  केवल  आयातित  तकनीकी

 ग्रेड  पेस्टीसाईड्स  के  फार्मूलेशन  बना रही  है  —_—_—

 1.  होचेस्ट  फार्मास्यूटकल्स  आफ  इंडिया  बम्बई  ।

 2.  मौनसैन्टो  कंमिकल्स  आफ  इण्डिया  fac,  बम्बई  ।

 3.  बी०ए०एस  ST Ho  इंडिया  बम्बई  |

 और  1  मैसर्स  सीबा  गेगी  ने  तकनीकी  डाइजेनोन के  निर्माण  के  लिए  आवेदन  दिया  है  ।  सरकार  द्वारा

 उचित  विचारके  बाद  इस  आवेदन  पत्र  को  अस्वीकार कर  दिया  गया  था  इस  अस्वीकृति के  विरुद्ध  प्राप्त  उनके
 प्रत्यावेदन

 को  भी  अस्वीकृत कर  दिया  गया  है  ।  वर्ष  1978  के  दौरान  अभी  तक  किसी  भी  कम्पनी  से  कोई  अन्य  आवेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं

 हुआ है  ।  ]

 विदेशी  औषधि  फर्मों  दुबारा  विदेशों  सें  धन  भेजा  जाना

 1231.  श्री  डी  sara  :  वया  रसायन  और  ज उबरक  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 गत
 तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  में  काम  कर  रही  विदेशी  औषधि  फर्मों  द्वारा  विदेशों  में  भेजी  गई

 धनराशि  का

 क्या  सरकार  का  इन  कम्पनियों  द्वारा  लाभ  की  राशि  को  विदेश  भेजने  पर  रोक  लगानें  का  विचार  और

 विदेशों  में  लाभ  की  राशि  भेजने  के  बाद  भारत  में  इन  कम्पनियों  द्वारा  बनाई  गई  आस्तियों  का

 ब्योरा  क्या  है  2

 रसायन  और  sate  मंत्री  (att  हेमवती  नन्दन  :  और  : संगठित  क्षेत्र  विदेशी

 attra  कम्पनियों की  जिनकी  विदेशी  साम्य  पूंजी  अधिक  है  के  विषय  में  बषे  1974/  1974-75,  1975/  1975-76.
 और  1976-1977

 के  लिये  मांगी  गयी  सूचना  का  विवरण-पत्र  संलग्त  है  ।

 (a)  उद्योगों  के  भी  क्षेत्रों  में  एसी  सभी  विदेशी  कम्पनियों  को  लाभ  आदि  अपने  देश  में  भेजने की  अनुमति  कानूनी

 नियमन  व्यवस्थाओं  के  अनुसार  दी  जाती  है  ।

 [water  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  ste
 882/78]

 टंका  पानी  में  यात्री  गाड़ी  का  हाल्ट

 1232.  श्री
 एन्य्  साहूं

 :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  पूर्वे  रेलवे  में  हमीस  टंकार  रोड  (  उड़ीसा

 पानी  में  art  गाड़ी  का  नथा  हाल्ट  खोलने  का  प्रस्ताव  और

 के
 निकट  वाल्टेयर  और  रायपुर

 के  बीच  द्का

 यदि  तो  इसे  कब  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  जी  afi

 दक्षिण-पूर्व  रेलवे  द्वारा  इंस  प्रस्ताव  की  जांच  कीं  जा  रही  हैं  और  TART Et  कोई  निर्णय  लिया  जायेगा

 32



 7  1900
 (a)

 लिखित  उत्तर

 धबलण्ण्ण  ae

 इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मेस्यूटिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  setae  बनाने  के  लिये  पाउलाइनर  एलकोहल हल  बेन्जीन  का

 उत्पादन

 1233.
 श्री

 dle
 के७  are  क्या  qaiferar  रसायन और  उर्वरक  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 इन्डियन  se  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  ने  SoaaHre  बनाने  के  लिये  लाइनर  एल्काईइल  बेन्जीन

 नामक  एक  नई  सामग्री का  विकास  किया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 (7)  क्या  छोटे  पैमाने  पर  डिटरजेन्ट  बनाने  के  लिये  पुरी  तरह  इस  नई  सामग्री  का  प्रयोग  करने  के  लिये  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  क  विचाराधीन  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 जी  नहीं ।  तथापि रसायन,और उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  agrt)  :
 अ गौर

 (a)  :

 इण्डियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लि०  को  यूनिबसंल  आयल  siieaea,  Yo  एस०  ए०  से  प्रोसेस  जानकारी

 पर  आधारित  लाइनर  एलकाइल  बेन्जीन  के  30,000 टन  प्रतिबषष  निर्माण के  लिए  लाइसेंस दिया  गया  है  और  इसके

 शीघ्र  ही  उत्पादन  आरम्भ  करने  की  संभावना  है  ।

 (7)  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 महाराष्ट्र  में  नया  उर्वरक  कम्पलेक्स

 1234.  श्री ए  बाला  पजनौर :  क्या  रसायन  और
 उर्बरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 महाराष्ट्र में  नया  उर्वरक  कम्पलेक्स  स्थापित  करने  के  बारे  में  स्थान  के  सम्बन्ध  में  किये  गये  अन्तिम  निर्णय  का

 क्या
 है  ;

 परियोजना की  श्ननुमामित  लागत  क्या  होगी  और  निर्णय  करने  में  लम्बे  समय  के  विलम्ब के  कारण  लागत  में
 कितनी  वद्धि  हो  जायेगी  ;  और

 क्या  प्रस्तावित  स्थान  पर  प्रदूषण  कठिनाइयीं  को  कम  करने  का  ध्यान  रखा  गया  है
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  सरकार  द्वारा  महाराष्ट्र  में  जिला
 कोलाबा

 में
 थल-वैशट

 नामक  स्थान  पर  उर्वरक  उद्योग-समूह  )  की  स्थापना  करने  का  fia  लिया  गया  है

 परियोजना पर  अब  लगभग  570  करोड़  रुपयें  की  लागत  का अनुमान है  जबकि  नवम्बर  1977  में
 491.  35

 करोड़  रुपयों का  अस्थायी  रूप में  लागत  अनुमान  लंगाया गया  था  ।  अधिक  यूरिया  घरेलु  उपयोग  के  लिए

 थधिक  बिजली  उत्पादन  निस्त्राव  शोधन  तथा  वातावरण संबंधी  विकास  कार्य  के  लिए  विस्तृत  प्रबन्ध  att

 समय
 के  अभाव के  कारण  उपकरणों तथा  संयंत्रों  के  मूल्यों में  वृद्धि  ही  मुख्यतः  लागत  वृद्धि  के  कारण  हैं  ।

 प्रदूषण को  कम  सें  कम  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जाएंगे  |

 कुछ  उपक्रमों  &  विरुद्ध  एकाधिकार  एवं  निर्बन्धात्मक  व्यापार  पद्घति  आयोग  दुवारी  आरम्भ  की  गई  जांच

 1235.  थ्री  मुश्तियार fag  मलिक  :  क्या  न्याय  और  RTF  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एकाधिकार एवं  निबन्धात्मक व्यापार  पद्धति  अधिनियम  की  धारा  27(1)  के  अधीन  कुछ  उपक्रमों के
 बार ेमें  एकाधिकार एवं  निबन्धात्मक  व्यापार पद्धति  आयोग  द्वारा  प्रारम्भ  की  गई  जो  कुछ  समय  पहुंले  रोक दी  गई

 थी , धब  शुरू  कर  दी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ
 ?

 समाज॑  कल्याण और  मंत्री  (ete  प्रताप  ae  wat) 2  केन्द्रीय सरकार  ने  एकाधिकार एवं
 व्यापार प्रथा

 1969
 की|धारां  27(1)  के  एकाधिकार  एवं

 निर्बधनकारी  व्यापार  Tl

 rah ay को  दिसांक 2  fareaz,  1975 कीं
 निम्नांकित

 तौन
 कम्पनियों  की  बाबत  दियो  थां

 : * eoniniome

 (1)  आंध्र  प्रभी  प्राईवेट लि०  बिंजयबाड़ा
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 28  1978 लिखित
 उत्तर  SS

 (2)  इंडियन  एक्सप्रेस  न्यूज  पेपसं  प्रा०  लि  बम्बई

 (3)  इंडियन  एक्सप्रेस  प्रा०  मदुराई

 इन  कम्पनियों से  प्राप्त  एक  अभ्यावेदन  पर  इस  विषय  पर  विधि  कार्य  विभाग  के  परामर्श  Bg:  विचार  किया  गया

 तथा  मामले के  सभी  तथ्यों  व  परिस्थितियों पर  सावधानी  पूर्वक  विचार करने  के  केन्द्रीय सरकार  ने  अपने
 दिनांक  9  1977  के  आदेश के  अनुसार  मूल  संदर्भ  को  अपखंडित  करने  का  निर्णय  किया  ।  कथित  आदेश

 जो  स्वयं  साक्षी  की  एक  प्रति  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत है  ।

 सरकार  द्वारा  अपखंडित  किये  गये  संदर्भ  की  दृष्टि  एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  आयोग

 द्वारा  जांच  प्रारंभ  करने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 [ware  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०डी०  2832/78]

 जयपुर-टोडारायसिह  लाइन  का  बढ़ाया  जाना

 1236.  श्री  राम  कंवर  बेरवा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जयपुर  टोडारायसिह रेलवे  लाइन  को  कोटा  और  चित्तौड़ तक  बढ़ाने का  विचार है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  रेलवे  लाइन  पर  देवली  देवली  छावनी  या  केकड़ी को  मंडी  आदि  स्टेशनों के  बन
 जाने सें  यात्रियों को  सुविधा मिलने  के  साथ-साथ  रेलवे आय  में  वृद्धि  होगी  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  frig  और  आवश्यक  सर्वेक्षण  कब  तक  किया  जायेगा  ?

 रेल मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  फिलहाल  विचाराधीन नहीं  है  ।

 (@)  और  प्रश्न नहीं  उठता  ।

 मथुरा  स्थित  तेल  शोधक  फारखाने  के  निर्माण  कार्य  में  हुई  प्रगति

 1237.  श्री  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 मथुरा  स्थित  तेल  शोधक  कारखाने  के  निर्माण  कार्य  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  इसमें तेल  शोधन

 का  कां कब  सें  प्रारम्भ  हो  जायेंगा और  इसके  कार्यकरण के  प्रथम  चरण के  दौरान  तेल  की  कितनी  मात्रा  प्रति  माह  शोधित

 की  जायेगी ;

 क्या  इस  प्रयोजनार्थ पाइप  लाइन  बिछाने का  कार्य  शुरू  हो  चुका  है  और  यदि  तो  यह  कब  तक  पुरा हो  जायेगा  ;

 और

 इस  तेल  शोधक  कारखानें  के  कारण  यमुना  नदी  के  पानी  तथा  ताजमहल  को  किसी  क्षति  से  बचाने  के  लिये

 बया  कदम  उठाये  जा  रहे  हे  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  1978  तक  मथुरा
 शाला के  निर्माण  कार्य  में  49%  प्रगति  हुई  है  और  1980 के  शुरू  शुरू  में  इसको  संचालित  करने  का  कार्यक्रम  परन्तु

 मजदूर  बाढ़ और  रूस के  सप्लाई  करनें  वालों से  कुछ  सामग्रियों को  देरी  से  भेजने के  कारण  कुछ  कठिनाइयों

 का  सामना  करना पड़ा  है  और  परियोजना  निर्धारण  पर  इनके  प्रभाव  का  मूल्यांकन किया  जा  रहा  है  शोधनशाला को
 AIC  करने  से  0.  मि०  मी० टन  प्रतिमाह की  औसत  पर  6  एम० टी०  पी०  ए०  कच्चे  तेल  का  शोधन  करने  की

 झाशा  की  जाती है

 मथुरा  शोधनशाला की  तेल संबंधी  शवश्यकताओं को  पूरा  करने  के  लिए  विरमगम और  ages  बीच

 कच्चे  तेल की  पाइपलाइन को  जोड़ने  वाली  पाइपलाइन  का  इस  समय  निर्माण  किया  जा  रहा  है  और  इस  पाइपलाइन के

 निर्माण  संबंधी  कार्यक्रम को  1980  तक  पुरा  हो  जाने  की  आशा  है  |

 तरल  निस्सारों को को  साफ  करने के  लिए  शोधनशाला के  छुक  भाग के  रूप में  निस्सारों को साफ को  साफ  करने का  संयंत्र

 स्थापित किया  जा  रहा  है  ताकि  राज्य  सरकारों और  आई ०  एस०  आई०  द्वारा  निर्धारित  कोटि  विनियमन को  पूरा  किया

 जा  सके  |  इसके  साथ ही
 विभिन्न  eal

 में  मथुरा  शोधनशाला
 के  पर्यावरण प्रभाव  के  प्रतिकूल  उठी  शआशंकाओं को

 देखते  हुए  शोधनशाला प्रदूषण  प्रभाव  को  नितांत रूप  सें  न्यूनतम  करने  के  लिए  प्रायोजना  प्राधिकारियों को  किये  जाने  वाले
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 उपायों  के  बारे  में  सना  ने  और  पेंटोलिपम  मंत्रा्तत  को  अन्य  गौग  तथा  डाउनस्ट्रीम  उद्योगों  के  प्रदूषणों  पहलूओं  के

 बारे में  सन  वे  के  लिए  सरकार ने  जनाई  1974 में  एक  विशेष्  ह  समिति  नियुक्त  को  ।  इस  समिति की  रिपोर्ट  जिसें

 संपद  के  दोनों  सदनों  में  14-8-1978  को  प्रस्तुत  किया  गया  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैंस  आयोग  द्वारा  पश्चिस  बंगाल  में  भकम्पीय  स्ेक्षण

 1238.  श्रो  समर  मुखर्जी :  क्या  रवायत  और  उर्वरक
 wat  ल् श  बतान  को

 कन्ना
 करेंगें  कि  :

 क्या  उन्हें  पता है हैकि  तेल  तथा  प्राकृतिक  तैत  आयोग ने
 qfeay  बंगाल  |  तेन  निज्ञेपों  का  पता  लगाने  के

 और लिये  वच  1969 से  1975  तक
 oh  वर्ष  से

 भो  अधिक
 समग्र  लिया है  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  |
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नत्दन  बहुगुणा )
 ह  और  £  भूकम्पीय  सवक्षण का

 तल कार्य  एक  लगातार  चनतें  काम  है  और  इसे  सामरिक  आवश्यकताओं कूँ  अनुपार  किया  जाता  है  |

 तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  में  वर्ष  1961-62  में  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  आरम्भ  किए  गये
 थे  और  हाइड्रो

 काबेन  के  जिए  उपयुक्त  संएबताओं  का  पता  लगाने  को  दुष्टि  सें
 बंगाल  के  विभिन्न  भागों  में

 अद्यतन  उत्कृष्ठ

 उपकरणों  को  सें  इत  तनय
 भो  इन

 सें
 रेज्न गों  का  कायें

 चल  रहा है  ।

 समस  पोरिट्स  एंड  लिमिटेड  के  वार्षिक  प्रतिवेदनों  की
 eo
 जांच

 1239.  श्रो  अनस्त  दवे  1  क्या  cara  और  कम्पती  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 सरकार  ने  मत  पोरिट्स  एंड  स्पेन्सर
 लि  फरीदाबाद

 के  वाबिक  प्रतिवेदनों  की  जांच

 कर ली  है  ;

 क्या  है  कि  उक्त  कम्यतों के  निदेशक  मंडन  में  निदेशकों  को  उार  बार  अदना  जेता
 कि  गत  पांच

 वर्षों  के  वार्षिक  प्रतिवेदनों में  दर्शाया  गया  और  ऐस  ब्रिता  सरकार  की  स्वीकृति  के  किया  गया  ;  और

 यदि  तो  कम्पनी  द्वारा  मनमाने  ढंग  सें  किये  गये  कार्य  के  लिए  उतके  frag  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 समाज  कल्याण  और  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  १  (7)  उ  समझा  जाता  है  कि  माननीय

 सदस्य  कम्पनी  रजिस्ट्रार के  पास  दायर  किए  जानें  वाले  वार्षिक  विवरण  की  ओर  संकेत  कर रहे ंहैं  पिछले  पांच  वर्षों

 वाधिक  विवरण सें  ऐसा  लगता है  कि  कैम्पनी  के  निदेशक  मंडल  में  परिवर्तन  हुए  पर  सामान्य  तथा  तनि

 एक  कम्पनी के  वार्षिक  सधारण  संभा  में  अंशैघ्रा  रियों  इरा  चने  जाते  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  QAM  sa  की  आवश्यकता

 तभी  होतो  है  जब  नियुक्त  होने  वाला  व्यक्ति  एक  cere  eta  या  एक  कम्पनी  जो  किसी  पब्जिक  कम्पनी

 की  सहापक  प्रबन्ध  निदेशक/पूर्ग  कालिक  निदेशक  हो  या  बैठक  को  फीस  के  अलावा  sa  किची  प्रकार  का  पारिश्रमिक

 दिया  जाने  वाला  हो  ।  तथापि  निश्चित  व्यक्तियों  की  इस  कम्पनी  में  पूर्ण  कालिक  निदेशक/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष  क  पद  पर

 trafex  का  समय  समय  पर  केप्द्रोय  सरकार  दवारा  कम्पनी  19  56  को  सम्वस्धित  धाराओं  के  अन्तगंत

 मोदन  किया  गया  है  ।

 सतदान  फ

 1240.  श्री  के  टी०  कोसलराम :  क्या
 न्याय  और  meqat  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कप करेंगे  कि  :

 कितने  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों ने  daigit  तथा  स्थानीय  निकायों के  निर्वाचत के  लियें  मतदान  आर  |,

 कम  कर  दी  है  ;  और

 अन्य  देशों  में  मतदान  आयु  की  क्या  स्थिति  है
 ?

 समाजें  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  जानकारी  के

 अनुसार  आन्ध्र  faztz  हिमाचल  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  ने  पंचायत  के  लिए  मतदान

 की  न्यूनतम  आयु  21.0  वर्ज  से  घटाकर  वर्ष  कर  दी  है  और  केरल
 तया  राजस्यान  ने  नगर

 के  निर्वाचनो ंके  लिए  मतदान की  त्यूनतम  ary  21  वर्ष  से  घटाकर  18  वर्ष  कर  दी  है

 उपलब्ध  अभिलेखों  के  अनुसार  अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।
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 र

 विभिन्न  देशों  में  न्यूनतम  मतदान  आयु  दर्शाने  वाला  विवरण

 दश  आयु

 अर्जस्टाइना  18  ay

 आस्ट्रेलिया  e  1849

 आस्टिया  19  वर्ष

 बंगला  देश  हु  18  वर्ष

 21.0 बेल्जियम

 18

 बुल्गारिया  18  वर्ष

 21  बप

 कनाडा
 158  वर्षे

 कोस्टारिका  18  वर्ष

 चेकोस्लोवाकिया  18  वर्ष

 डत्माक  20  ag
 फिजी  21  वर्ष

 फिनलैंड  18  वष

 18  वर्ष

 जमंन॑  लोकतांत्रिक  गण  राज्य  18 वर्ष

 जमंन  संघीय  गणराज्य  ह  18 वर्ष

 हंगरी  18  वर्ष

 भारत  21  वर्ष ह  cd  o

 आयरलैड  डल  alas  अ  क  18
 वर्ष

 सीनेट  ह  2149

 ह  18  बर्ष

 इटली
 चेम्बर  आफ  “21  वर्ष

 कप
 सीनेट  |  25  ः

 आइवरी  कोस्ट  ल  e  21.0  वर्ष

 20.0  वर्ष

 जाडन  2044
 ?

 oiag

 '  20.0  वर्ष

 21  ज

 मलेशिया  21  वर्ष

 क  21,44

 le  s  2144

 क  2048
 ह

 20  at

 कै  18  ज
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 दश  आयु

 पाकिस्तान

 पोले  ड  1  8  वष

 कोरिया  गणराज्य  20  बष

 रोमानिया  18

 सेनेगल  2149

 सीरिया  लियोन  कै

 दक्षिण  भ्रफ़ीका  18  वबष
 ~

 नियोजकों  और  कमंकारों  के  संगठनों  के  प्रतिनिधि  2149

 स्थानीय  प्रशासनों  के  प्रतिनिधि  e  23

 परिवार  के  fat  ||  क  121  वष

 स्वतंत्र  अवयस्को ंके  लिए

 आय  सीमा  घटाकर  18

 ay  कर  दी  गई  है

 वैज्ञानिक  संस्थानों के  प्रतिनिधि  e  e  2149

 2149 महाविद्य।लयों  और  चम्बरों के  प्रतिनिधि  a
 श्री  लका  18  44

 स्वीडन  18  वष

 20  वष

 @azq  जानकारी  नेशनल

 काउंसिल फ
 लागू  et

 काउंसिल  आफ  स्टेट्स  भो

 लिये  निर्वाचकों  की  योग्यता

 प्रत्येक  कं  ग्टन  द्वारा  अवधारित

 की  जाती हैं  ।

 सीरियाई  अरब  गण  राज्य  18  वष

 टयूनिशिया  20  बष

 सयुक्त  सोवियत  समाजवादी  गए गणराज्य  क  15  a4

 यनाइईटेड  किंगडम  e  18

 राज्य  अमरिका  18  वष

 वियतनाम  18  वष

 जायरे  18

 जाम्बिया  18  a

 मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  सुरक्षित  रेल  यात्रा  के  उपायों  पर  विचार

 1241.  श्री  उग्रसेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्ली  में  हाल  ही  में  म्य  मंत्रियो ंके  सम्मेलन में  सुरक्षित तथा  अधिक  निरापद  रेल
 यात्ता  सुनिश्चित  करने  के

 लिये
 पुलिस  संरक्षण  बढ़ाने के  प्रश्न  पर  विचार किया  गया  था  ;

 और

 यदि  तो  इस  सम्मेलन में  इस  बारे  में  क्या  निष्कर्ष  निकले
 ?
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 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  और  नयी  दिल्ली  हाल  ही  में  आयोजित  मुख्य

 मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  रेल-यात्रा  अधिक  सुरक्षित  सुनिश्चित  करन के  विषय  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ।  सम्मेलन

 में  विचार-विमश ंके  दौरान  निम्नलिखित  विचार  व्यक्त किये  गये

 (i)  सरकारी  रेलवे  पुलिस  की  संख्या  में  वृद्धि  की  जानी  चाहिए

 (ii)  रेलपथ  के  साथ  छेड़-छाड़  करने  और  गाड़ियो ंमें  अपराधों  रोकन ेकें  लिए  कृपाल  सिंह  समिति  की

 सिफारिशों को  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ;  और

 (iii)  रेलवे  सुरक्षा  दल  को  पुलिस  अधिकार
 देने

 पर
 राज्यों  को

 विचार करना  चाहिए

 रेलवे  बो  में  स्टाफ  डीलिंगਂ  शाखाओं  में  अधिकारी  एवं  सहायक

 1242,  श्री  रामानन्द  तिवारी  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 रेलवे  बोर्ड  में  उन  अधिकारियों  एवं  सहायकों  नाम  क्या  हैं  जो
 डीलिंग  तथा

 डीलिंगਂ  अनुभागों में  लगातार  पांच  वर्षों  से  अधिक  समय  से  पदासीन हैं

 क्या  एक  ही  अनुभाग में
 लम्बी  अवधि

 तक  पद  स्थापित होने  के  कारण
 कर्मचारियों

 को  न्याय  नहीं
 मिल

 थाता है  और  अधिकारी  मनमानी  करते हैं  ;

 क्या  ऐसे  कोई  प्रावधान है  कि  किसी  कर्मचारी  को  एक  ही  अनुभाग  में  पांच  वर्षों  से  अधिक  समय  तक
 न  रहने

 दिया  जाये  क्योंकि एक  ही  स्थान  पर  रहन ेसे  एकाधिकार की  प्रवृत्तियां  पनपती हैं  ;

 यदि  उपरोक्त  भाग  और  का  उत्तर  स्वीकारात्मक तो  क्या  सरकार का  विचार  ऐसे  सहायकों

 भौर  अधिकारियों
 का  स्थानान्त्रण  करने,का है  जो  एक  ही  अनुभाग में  पांच  वर्षों  से  अधिक  समय  से  कार्य कर  रहे  हैं  ;

 (=)  यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  विस्तृत  कारण कया  है  ;
 और

 क्या  इतनी  अवधि  तक़  लगातार  ऐसे  महत्व  पूर्ण  TaMTATT  में  सहायकों और  अधिकारियों  का  बना

 वांछनीय है  ?

 रेल
 मंत्रालय

 में  राज्य
 मंत्री

 शिव
 ः

 जन  सेवा  संगठन  के
 रूप

 में
 भारतीय  रेलों

 के
 संचालन

 पर  नजर  रखते  मंत्रालय के  रूप  में  रेलवे  बोडे के  सभी  अनुभाग  कर्मचारियो ंके  मामलों  से  सम्बन्धित  विषयों  तथा  जनता

 के  fet  से  प्रत्यक्ष  रूप  से  सम्बन्धित  विषयों  पर  भी  कारंवाई  करते  जिन  अनुभाग  ने  अनुभाग

 विशेष  में  पांच  ae  या  उससे  अधिक  काम  किया  है  उनकी  सुची  अनुबन्ध  ‘a’  और  ‘a’  में  दी  गयी  है  ।

 किसी भी  व्यक्ति  को  न्याय  न  मिलने  का  प्रश्न  नहीं  उठता है  क्योंकि  समग्र  वरिष्ठता  के  आधार पर  और  wea

 अपनी  सेवा के  सांविधिक  नियमों  के  अनुसार  प्रत्येक  संवर्ग  में  पदोन्नति  निर्धारित की  गयी है  ।  इस  केन्द्रीकृत  संगठन
 में  जहां  स्थापना से  सम्बन्धित  संभी  मामले  रेलवे  बोर्डे  के  सदस्यों  और  मंत्रियों  के  नियंत्रण  में  अधिकारी

 विशेष  द्वारा  मनमाने  ढंग से  कायें  करने का  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 से  !  ऐसे  कोई  प्रशासनिक  अनुदेश  नहीं  हैं  कि  किसी  भी  कमंचारी  को  उसी  अनुभाग में
 5

 वर्ष  से  अधिक

 ara  नहीं  करना  चाहिए  इस  सम्बन्ध  में  कर्मचारियों की  ओर  से  हाल  की  कार्यालय  परिषद  की  बैठक में  दिए  गये

 सुझाव  को  देखते  हुए पह  विनिश्चय  किया  गया है  कि  प्रशासनिक  हित  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़े  बिना  कर्मचारियों  को  दूसरी

 शाखाओं में  हस्तान्तरण के  अनुरोध पर  विचार  किया  जाए  ।

 [water  में  रखा  गया  ।'  देखिये  संख्या  एल  584/78)

 पश्चिम  बंगाल  में  रेल  परियोजनाओं  की  क्रियान्विति

 1243.  श्री  रुडोल्फ  रोड़िग्स  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  हाल  की  बाढ़  द्वारा  हुई  क्षति के  कारण  रेल  परियोजनाओं  को  क्रियान्विति अथवा

 उनक  कार्यक्रमों पर  दुष्प्रभाव  पड़ेगा  ;  और

 ~  «a
 पश्चिम  बंगाल  में  बाढ़ के  दुष्प्रभाव दूर  करने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक कार्य  किए  जाने  हैं  अथवा  किए जा

 चुक हूं  ?
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 रेल  मंत्रालय सें  राज्य  मंत्री  शिव  :  परियोजनाओं  के  रूप  से  पूरे  होने  की  तारीखों

 पर  पश्चिम बंगाल  में  आयी  हाल  की  बाढ़ों का  प्रभाव  पड़ने की  सम्भावना  नहीं है

 प्रश्न  नहीं
 उठता

 1

 बर्ड  एण्ड  कम्पनी  के  निदेशक  बोर्ड  दूवारा  धनराशि  का  कथित  दुरुपयोर्ग

 1244.  श्री  श्याम  सुन्दर  गुप्त  :  कया  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  बडे  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड
 के

 कर्मचारियों
 से

 कम्पनी  क  free  बोर्ड  द्वारा  शक्ति  तथा
 कम्पनी  निधि  का  दुरुपयोग करने  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  कम्पनी  के  सेवानिवृत्त  की  पर्याप्त  धनराशि  कम्पनी  के  शेयरों  में  रुकी

 पड़ी  है  और  यदि  तो  इन  शेयरों को  बाजार में  बेच कर  सेवानिवृत्त  कमंचारियों को  राहत  फ्रदान  करने  के  लिए  सरकार

 का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ;  और

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 समाज  कल्याण  और  dead  संतरी  (sie  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )  :
 में  बर्ड  समूह  की  कम्पनियों  के

 कर्मचा  रियों  gra  लिखे  होने  के  अभिप्राय  aaa  दिनांक  28  1977 का  एक  हस्ताक्षर रहित  पत्न  प्राप्त  हुआ  है

 तथा  :
 सेविग्स  न्यास  के  पास  as  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड के  साम्य  हिस्सों  का  49.  8  प्रतिशत भाग  है

 सेविग्स  न्यास के  31  197  अनुमानित  देयताएं  3  लाख रु०  की  पैंशनरों  द्वारा  जमा  किये गये  धन  सहित

 58,  08  लाख  रु०  की  हैं  ।  सेविंग्स  न्यास  द्वारा  धारित  हिस्सों की  बिक्री  सम्बन्धी  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय

 के  पास  अनिर्णीत है  ।

 पटना  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  रूप  में  हरिजनों  और  आदिवासियों  की  नियुक्ति  |

 1245.  श्री  एच  एल  पी०  सिन्हा :  क्या  विधि  न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्वतन्त्रता प्राप्ति  के  बाद  पटना  उच्च  न्यायालय के  न्यायाधीशों के  रूप  में  कितने  आदिवासियों

 तथा  पिछड़ी  जातियों के  अन्य  व्यक्तियों की  नियुक्ति  की  गई  ;  और

 (a)  यदि  तो  इसके  कया  कारण

 समाज  कल्याण और  संस्कृति  मंत्री  १  प्रताप  aa  :  और  :  जातिवार  सुचियां  नहीं

 रखी  जा  रही  हैं  अतः  पटना  उच्च  न्यायालय में  पिछड़ी  जातियों  के  आसीन  न्यायाधीशों के  बारे  में  या  अनुसुचित

 अनुसुचित  जनजातियों और  पिछड़ी  जातियों  के  उन  व्यक्तियों की  संख्या  के  बारे  में  जो  विगत  काल  में  पटना  उच्च  न्यायालय

 के  न्यायाधीश नियुक्त  किए  गए  जानकारी देना  संभव  नहीं  है  ।  पटना  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार
 उस  उच्च  न्यायालय में  अनुसूचित  जालि/अनुसुचित जनजाति  का  कोई  आसीन  न्यायाधीश नहीं  है  ।

 उच्च  न्यायालयों
 और

 न्यायिक  आयुक्तों  के  न्यायालयों  में  लम्बित  भूमि
 को

 अधिकतम  सीमा  सें  सम्बन्धित  रिट
 याचिकाएं

 1246.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन :  क्या  fact,  ara  और  amd  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1978 के  अन्त  तक  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों और  न्यायिक  आयुक्त  के  न्यायालय में  भूमि  की
 अधिकतम  सीमा और  संविधान के  अनुच्छेद  226  और  227 के  अधीन  अन्य  भूमि  सुधार  विधियों  से  सम्बन्धित  कितनी  fe

 याचिकाएं  लम्बित  थी  ;

 ये  रिट  याचिकाएं कब  से  हैं  ;  और

 इन  मामलों को  शी  घनता से  निपटाने क  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही कर  रही  है  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  ओर  (@)  1978 के  अन्त

 मे ंजो  स्थिति थी  उसकी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  30-6-1978 की  स्थिति  की  जानकारी
 संलग्न

 विवरण में  दे  दी

 गई  है  ।

 बकाया  मामलों  को  निपटाने के  लिए  निम्नलिखित  कार्रवाई की  गई  अर्थात्
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 (i)  उन  उच्च
 न्यायालयों

 में  जिनक  संबंध  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे
 न्यायाधीशों

 की
 संख्या  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 यह  वृद्धि
 निम्नलिखित

 उच्च  न्यायालयों में  उन  तारीखों  से  की  गई  है  जिन  तारीखों  को
 वे

 पद  भरे  जाएंगे

 वृद्धि
 उच्च  न्यायालय  का  नाम

 अपर

 मध्य  प्रदेश

 हिमाचल  प्रदेश

 पटना

 दिल्ली
 थन  ae

 Lt  1  30

 (ii)  उच्च  न्यायालयों  में  काफी  रिक्त  स्थानों  को  भर  दिया  गया  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  प्राधिकारियो ं/

 मुख्य  न्यायाधिपतियों  से  प्रस्ताव  मांगने  के  लिए  पहल  की  गई  है  और  जहां  आवश्यक  सम्बद्ध  राज्य

 प्राधिकारियों /  मुख्य  न्यायाधिपतियों को  स्मरणपत्न  भेजे गए  हैं  ।  1  1977 से  25  1978

 तक  की  अवधि में  90  नई  नियुक्तियां की  गई  संविधान के  अनुच्छेद  2248 के  अधीन  तीन  तदथे

 ere भी  नियुक्त किए  गए  हैं  ।

 (iii)  fafa  आयोग  से  बकाया  मामलों  की  आम  समस्या  सुलझाने  के  लिए  उचितध्उपाय:बता ने  का  अनुरोध  किया

 गया  है  ।  आयोग इस  विषय पर पर  विचार कर  रहा  है

 (iv)  विभिन्न  राज्यों  की  विधिज्ञ  परिषदों और  बार  एसोसिएशनों को  पत्न  भेजे गए  हैं  जिनमें  उनसे यह  अनुरोध

 किया गया  है  कि  वे  मामलों को  शीघ्र  निपटाने  के  काये  में  अपना  सहयोग  दें  और  उसके  लिए  अपने  सुझाव
 भी

 विवरण

 संविधान के  अनुच्छेद  226  और  227  के  अधीन  अधिकतम  भूमि  सीमा  और  भूमि  सुधार  विधि से  संबंधित

 रिट  पिटीशने ंजो  30-6-1978 को  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  और  न्यायिक  आयुक्त के  न्यायालय  में

 लम्बित  थीं

 aul  dia  foe  ah  dem  faa  रिट
 उच्च  न्यायालय का  नाम  me  em  ee  a  पिटीशनों

 1  वर्ष  से  4-5

 कम
 1" 2
 ay

 2-3  3-4
 ay

 <
 aq

 वर्ष से  की  कुल
 अधिक

 3  4  5  6

 790  258  737  619  25  if  4768

 ated  प्रदेश  e  70  oe  ee  ~ की  74

 661  1170  701  901  924  1049  5406

 क  के  क  के  ee  ee  oe  ee  ब  के

 21  10  41

 16  53  25  21  125

 376  250  484  827
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 3

 हिमाचल  प्रदेश  23  21  12  13  11  83

 जम्म  कश्मीर ि  16  12  ee  41

 4190  4131  2064  1005  oe  ee  11396

 केरल  173  118  101  38  434

 मध्य  प्रदश  ee  ee

 24  23 80  15  17  12  171

 29  180  54  19  49  oe  331

 पटना  712  167  67  63  35  62  1106

 पंजाब और  हरियाणा  421  73  64  138  113  290  1099

 126  174  414  178  155  208  1255

 o*  oe  oe  oe
 een

 7704  8944  4468  3026  1346  1667  27155
 एग  ध

 न्यायिक  आयुक्त  का  क  के  क  के  ee  ग  ee  oe

 दमन  और
 ate  |

 रेलवे  fazaatecn  कार्य  को  प्रगति

 1247.  श्री  silo  dle  अलगेशन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  रेलवे  बोड़  की  नियंत्रक  समिति  ने  जिसको  बैठक  विभिन्न  रेलवे  जोनों  पर  aq  विद्यती+

 करण  क  कार्यों  की  प्रगति  की  समीक्षा  तथा  नई  विद्युतीकरण  की  योजनाओं  के  सिए  प्राथमिकता  तय  करने  के  लिए
 1972  मे  हुई  अय  बातो ंके  साथ-साथ  निम्न  का  झ्नुमोदन  किया  था  में  श्ररकोणम-जो

 LVI“ “7 g qeeS-TTATT  शर  जोला  aerg-guis  (487  किलोमीटर  (at)  (564
 मीटर  aaa;

 क्या  यह  संच  है  कि  रेलवे  बोर्ड  द्वार  भारतीय  रेलवें  में  डीजल  और  बिजली  से  चलने  वाली  गाडियों  प
 प्रश्न  के  अध्ययन  के  लिए  1978  में  नियुवत  की  गई  राज  afafa  ने  सिंफारिश  की  थी  कि  उपरोक्त  दो  सेक्शनों  को
 छोड़कर  शेष  उस  सब  का  fraser  कर  दिया  जाए  जिनको  अझनमोदन  रेलवे  बोर्ड  ने  किया  ate

 क्या  सरकार  उपरोक्त  दोनों  सेक्शनों  को  विद्युतीकरण  के  faq  सम्मिलित  करेगी  कयोंकि  दक्षिण  ad
 कोयलाक्षे्र  आदि  से

 सबसे
 afte  दूर  है

 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  ।  नियंत्रक  समिति  mala  रेलों के  अन्य  खंडों
 साथ-साथ  मद्रास-प्ररकोणम-जोलारपेट्टे  जो  ATHYTA-HA  ९पेट्टे-बेंगत्रु  Es iicy  जोजार

 पेट्टै-ईरोड  खंडों  का
 एक  भाग  के  विद्यतीकरण  की  सिफारिश  की  है

 जी  नहीं  ॥

 नहीं  ।  फिलहाल  इन  खंडों  पर  यातायात  का  भनत्व  इतना  अघिक  नहीं  है  जो  fareret a  रण  को
 क्षम  बना  सक  झर  वतंमान  लागतों  पर  विद्युतीकरण  के  लिए  was  हो  ।

 दिल्लो
 और

 बम्बई  के  दीच  नई  रेलफाड़ियां
 चलाले

 wt
 1248.  SY  राघवजी  क्या  रेल  मंत्री  यहं  बताने  क्री  कृपा  करेंगे

 1

 (*)  क्या  मध्य  रेल्वे  पर  few  दौर  बम्बई  के  बीच  एक  अन्य  सीधी  गाड़ी  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  fanaa न
 है
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 ा

 यदि  तो  जनता  की  प्रबल  मांग  श्रौर  श्रावश्यकता  को  देखते  हुए  यह  रेलगाड़ी  कब  तक  चलाई  जाएगी  ;  तो ८

 (7)  वर्तमान  में  इस  art  पर  कितनी  सीधी  गाड़ियां  चलाई
 जा  रही

 हैं  श्रौर  इनमे  कब  से
 कोई  वृद्धि  नहीं

 की
 गई  श

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव
 1  (%)  से  30

 वर्ष  से
 अधिक  समय  भोपाल  ष्ह्

 रास्ते बंबई  व  ०  टी०  /  दादर  ate  दिल्ली  के  बीच  दो  सीधी  गाड़ियां  चल  रही  हैं  इन  दो  स्थानों  के  यात्ताया
 टा

 के  लिए  अतिरिक्त  गाड़ियां  वड़ोदरा के  मार्ग से  चलायी  गयी  हैं  ।  इसके  रेलों
 ने  इस  मार्ग  पर  115/116  लल्

 लखनऊ  vrata,  137/138  छत्तोसगढ़  201/202  बंबई-मनमाड  पंचवटी  एक्सप्रेस  शौर  149/150  fastr-

 मुद्दीन-जबलपुर  कुतब  एक्सप्रेस  गाड़ियों  को  भी
 चालू  किया  है  यातायात  के  विभिन्न  वर्गों  को  श्रलग-्रलग  करके

 स्वतंत्र  तेज  गाड़ियों  दस  उनकी  निकासी  करके  तथा  5/6  पंजाब  मेल  are  57/58  दादर-झ्रमृतसर  एक्सप्रेस  गाड़ि  यों

 लगन  वाले  खण्डीय  यानों  को  वर्षों  की  झवधि  में  इस  मार्ग  पर  हुए  यातायात  के  विकास  को  सम्हाल  पाना

 संभव  हुआ  इस  मार्ग  पर  यात़ियों  की  के  लिए  we  शीघ्र  ही  59/60  दिल्ली-जम्मूतवी  एक्सप्रेस

 गाड़ियों  को  पुणे  से/तक  विस्तार  करने  का  विचार है

 आदिवासी  पिछड़े  क्षेत्रों  में  रेल

 1249.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  कया  रेल  मंत्री  बताने  कीं  कृपा  की

 क्या  झादिवासी  पिछड़े  क्षेत्रों  में  चालू  वर्ष  के  दौ  शन  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  की  कोई  योजना है  ;

 यदि  हांतों  ये  लाइने  कहां-कहां  बिछाई  जायेंगी  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शशी  शिव  -  1  श्रौर  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  Ags  मांग  1978-79

 निम्नलिखित  6  नयी  रेल  लाइनों  का  निर्माण  शुरू  करने  के  लिये  संसद  का  अनुमोदन  प्राप्त  करने

 प्रस्ताव  किया  गया है  :

 लाइन  का  नाम  सेवित क्रम  किण्मी०  में

 ao  लम्बाई
 रुपयों  में

 1  गुबहाटी-बरनीहाट  ग्रासाम,मिघाल लय  28  21  8.20

 घम्मंनगर-कुमारघाट  (Mo  ब्िपुरा  33  60  9.  67

 3.  50  36 faaaz-fafeara  (to  .  झासाम/मनी पुर  12  13

 बालीपा  श-भालूकपोग  (Alo  अ्ासाम/श्रिरणाचल  33  45  70

 5.  गुरी-तुलि  (lo  ला  ०)  al  17  07  83

 10 ararae-aarfar  48.77  76
 —a  दययानयवाययन इ कि

 जोड़  50  29

 पिछड़े  और  जन  जाति  क्षेत्नों  में  निम्नलिखित  रेल  लाइनों का  निर्माण  ara  हाथ  में  है

 1.  गुजरात चय  सें  नाडियाड-कापड़गंज-मोदासा

 2.  उड़ीसा  में  Tagg  रा-बांसपानी

 3.  महाराष्ट्र  में  बानी-चनाका

 4.  श्राग्ध्  प्रदेश  में  atfepsaisate नगर

 5.  उत्तर  प्रदेश  ATT  मध्य  प्रदेश  मे  करेला  रोड-जयन्त

 श्राम्घ्र  प्रदेश  में  भद्ाचलम-मानुगुरू  |

 इंडियन  इंस्टीट्यूट  आफ  पेट्रोलियम  हक  देहरादुन  हारा  ज्ञापन

 1250.  श्री
 चक  दास

 :  क्या
 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :.

 (=)  क्या  क् उम्ह  इण्डियन  इंस्टीट्यूट  झाफ  पेट्रोलियम  asad  |
 से

 14
 सुती  मांग  पत्र  के  बारें में  21  faaraz,  1978  को  ज्ञापन  प्राप्त  हुमा  ata
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 यदि  तो  क्या  सौहादेपूण  निपटारे  के  लिए  कायेवाही  की  गई  है  ?

 रसायन
 और

 उर्वरक
 मंत्री  हेमवती  नन्दन  दिनांक  26-8-1978

 को  मंत्रालय  में  इण्डियन  इंस्टीट्यूट  ग्राफ  पेट्रोलियम  वकंसं  एसोसियेशन  द्वारा  14  मांगों  से  युक्त  दिनांक  14-8-1978  कें

 ज्ञापन  की  एक  प्रति  प्राग्त  हुई  थी  |

 इन  14  प्वाइंटों  पर  1978  में  प्राई०  अई०  पी०  ama  एसोसिऐशन  के  प्रतिनिधियीं  के  साथ  ake

 ग्राई०  पी०  ढारा  चर्चा  की  गई  थी  प्रौर  सौहादंपूर्ण हल  निकाले गये  थे  ।

 कॉकण  पश्चिम  तट  रेलवे

 1251.  श्री
 Ty Setret 2S  फैलीरो

 :  क्या  रेल  मंत्री
 कोंकण  पश्चिम

 तट  रेलवे के  कार्य  की  प्रगति के  बारे  में
 25  जुलाई

 1978 के  ता  रांकित  प्रश्न  सं०  1257  क  उत्तर  के  सम्बस्ध  में  यह  बताने  की  ar  करेंगे  कि  :

 क्या  कॉकण  पश्चिम  तट  रेलवे  का  निर्माण  कायें इस  बीच  मे  शुरू  हो  गया

 क्या  इस  परियोजना  के  लिए  भूमि  देने  ate  ग्रच्य  प्रकार  के  सहयोग  करने  के  लिए  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों

 से  भ्रनुरोध  किया  गया  हैं  ate  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ;

 आर  इस  रेल  परियोजना  में  किस  दिशा  को  श्रपनाया  गया
 उसमें

 कौन-कौन
 से

 क्षेत्र  wat  ;

 इस  परियोजना की  विभिन्न  चरणों  को  पूरा  करने  के  लक्ष्य  की  तारीखें  निश्चित  की  गयी  और

 इन  तारीखों  को  किस  arene  पर  निर्धारित  किया  गया है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  से  :  झप्ता  शर  मंगलूर  के  बीच  वेस्ट  कोस्ट  कॉकण

 रेलवे  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  प्रारंभिक  इंजीनियरी  सर्वेक्षण  का  काम  पुरा  हो  गया है  ।  यह  लाइन  890
 किलोमीटर  लम्बी  होगी  और  इस  पर  लगभग  239  करोड़  रुपये  लागत  ard  का  झ्नुमान  है  ।  62  कि०  मी ०  लम्बे

 प्रॉप्ता  से  रोहा  इस  परियोजना  के  पहले  चरण  के  निर्माण  का  अ्रनुमोदन  किया  गया  था  श्र  उसे  1978-79  के

 बजट  मे  शामिल  कर  लिया  गया  था  ।  9  करोड़  रुपये  की  श्रनुमानित  वाले  पहले  चरण  का  निर्माण  कार्य  शुरू  किया

 गया  है  शौर  1978-79  में  इसके  लिए  1  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गयी  इस  परियोजना  के  लिए

 महाराष्ट्र  सरकार  मुफ्त  जमीन  देने  के  लिए  सहमत  हो  गयी है  यदि  पर्याप्त  धन  झाबंटित  किया  गया  तो  झाशा  है  कि

 पहले  चरण  का  काम  तीन  वर्ष  में  पूरा  हो  जायेगा  ।  इस  परियोजना  के  शेष  भाग  के  a  कोई  निश्चित  तिथि

 निर्धारित  नहीं  की  गयी  है  ।

 कम्पनियों  के  प्रबन्धकों  को  देय  बेतन

 1252.  श्री  सुर्य  नारायण  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंझी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  कम्पनी  ‘afafaaa  के  ora  विनियमित  होने  वाली  कम्पोनयों  को  कहा

 है  कि  वे  अपने  प्रबत्धकों  को  प्रति  ज  एक  झधिकतम  वेतन  का  भुगतान  करें  ;

 यदि  तो  इसमें  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  भ्रौर

 उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  इस  afaanaa  के  wean
 लाया  गया  है  ?

 संमाज  कल्याण  और  संस्कृति  संत्री  r sre  प्रताप  चन्द्र  :  से  He  सरकार ने  पब्लिक

 लिमिटेड  कम्पनियों  तक  उन  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  जो  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  की  सहायक  कम्पनियां  के

 sea  निदेशकों  [sareeny  के  पारिश्रमिक  पर  dart  at  कम  करती  हुई  प्रशासनिक  निदेशिकायें  निगंसित

 कर  दी  इन  निंदेशिकांओं  के  ऊपर  बताये  गये  sata  का  एक  से  afar  कम्पनियों  से

 कम्पनी  1956  में  निर्दिष्ट  वैधानिक  सीमा  के  अधीन  मिलने  वाले  aaa  की  अधिकतम  सीमा  72,000

 रुपयें  प्रतिवष॑  तय  की  गई  है  ।  इसमें  महंगाई  भत्ता  और  अन्य  सभी  तयशुदा  भत्ते  शामिल  हैं  ।

 रेलवे  विभाग  में  हिन्दी  में  किया  जा  रहा  कार्य  !;

 1253.  थ्री  नवाब  fag  चौहान  ॥  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  .

 रेलवे  विभाग  में  कितने  प्रतिशत  कार्य  हिन्दी  में  किया  जा  ei  है  ;

 63
 5-475  लोक



 लिखित  उत्तर  28  1978

 >  =  >  £ ie ि  लेव  बोड़ें  में  हग्दी g  का  ज्ञान  रखने  वालें  व्यक्तियों  का  अनुपात  कया  है  श्रौर  उसमें  वृद्धि  करने  के  लिये
 थ

 क्या  कार्यवाही  की  जा  रही है  ;

 पत्र-व्यवहार  किस  भाषा  में  किया  जा  रहा  और

 हिन्दी  में  पत-व्यवहार न  करने  के  क्या  कारण  हैं  शर  कितने  उच्च  श्रधिकारी  हिन्दी  में  काम  क्क्

 ८  सकते  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  बड़े  रेलवे  विभागों  अर्थात्  क्षेत्रीय  रेलों  तथ  उत्पादन

 कारखानों  मे  हिन्दी  में  किये  जा  रहे  काम  की  प्रतिशत  नीचे  दिया  गया  है  :--

 उत्पादन  कारखाना  औसत
 प्रतिशत

 मध्य  72.

 पब  41.4

 उत्तर  60.0

 पूर्वोत्तर  92.7

 पूर्वोत्तर  सीमा  54.1

 दक्षिण  कुछ  नहीं

 दक्षिण  मध्य  46.0

 दक्षिण  पूर्व  55.  5

 पश्चिम  .  65.5

 चित्तरंजन  रेल  इंजन  कारखाना  38.4

 डीजल  रेल  इंजन  का  रख।ना  50.  0

 सवारी  डिब्बा  का  Cai  ना  कुछ  नहीं

 रेलवे  बोर्ड  में  हिन्दी  जानने  वाले  व्यक्तियों  का  प्रतिशत  87.0  इस  प्रकार  यह  अनुपात  8.  7  :  10

 बनता  है  ।  राजभाषा  विभाग  ("1g -aataq)  carer  हिन्दी  शिक्षण  योजना  के  अन्तर्गत  जब  कभी  कक्षाएं  चलायी  जाती

 है  तो  saa  हिग्दी  प्रशिक्षण  के  लिए  काफी  संख्या  में  कर्मचा  रियों  को  नामित  किया  जाता  है  ।

 हिदी  में  प्राप्त  cat  का  उत्तर  अधिकतर  हिग्दी  में  fear  जाता  इस  समय  30  प्रतिशत  तक

 पत्राचार  हित्दी  में  किया  जा  रहा  है  |

 231  उच्च  अधिकारियों में  स ेकवल  43  अधिकारी  ऐसे  हैं  जो  अपना  काम  हिन्दी  में  कर  सकते  लेकिन

 उनका  काम  तकनीकी  होने  के  कारण  इस  समय  afar  पत्नाचार  हिन्दी  में  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 कम्पनियों  क  कार्यकारी  अधिकारियों  को  उपलब्धियों  की  सीमा  निर्धारित  करना

 1254.  श्री  देसाई  :  क्या
 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~
 क्या  सरकार  न  कम्पनियों  के  कार्यकारी  शअ्रधिरकी  रियों  की  उपलब्धियों  और  परिलब्धियों  की

 सीमा  तक  कम  करने  का  निणंय  किया

 क्या  सरका र  को  पता  है  कि  यदि  परिलब्धियां  पर्याप्त  न  हुई  तो  प्रतिभावन  प्रबन्धकों  के  मामले  में  पलायन

 की  संभावना  Wiz

 क्या  इस  से  कम्पनियों  के  प्रबस्ध  को  व्यवसायात्मक  बनाने  की  सरकार  की  नीति  पर  विपरित  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  झर
 उन  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  जो  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  की  सहायक  कम्पनियां  TAFT / TTT  लिक

 निदेशकों  Isaverat
 के  पारिश्रमिक  पर  Aart  को  नीचा  करती  हुई  संशोधित  प्रशासनिक  निर्देशिकाएं  Sha  सरकार  ने

 निर्गमित  कर  दी  हैं  ।
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 लिखित
 णा a 1900

 श्रौर  :  ये  निदेशिकाये  झामदनी  ate  कीमतों  पर  श्रध्ययन  के  लिये  fara  अध्ययन

 समिति  am  सच्चर  समिति  की  सिफारिशों  जिन्हे  कमेंचा  रियों  मजदूर  संघों  aif  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाली

 अनेक  dena  आदि  के  विचार  जानने  का  लाभ  विचार  करने के  बाद  निगमित  किया  गया  है  ।

 सशोधित  निदेशिकाओं  के  gata  सीमा  सावंजनिक  अझर  सरकारी  क्षेत्र  में  प्रप्त  सीमा  की  अपेक्षा  बहुत  ऊंची  हैं  ।

 म्रतएव  इस  बात  की  कोई  श्राशंका  नहीं  होनी  चाहिए  कि  प्रबन्धकों  का  कम्पनियों  से  पलायन  होगा  या  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  के

 व्यावसायीकरण  में  हास  य्रायेगा  ।

 171  अप  यादी  गाड़ी  में  ड्कंती

 1255.  श्री  रामलाल  राही  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  21  1978  को  171  श्रप  यात्नी  गाड़ी  में  कुछ  saa ने  नेपाली  मजदूरों

 को  लूट  कर  चलती  गाड़ी  से  बाहर  फेंक  दिया  यदि  तो  उसके  कारण  कितने  मजदूरों  की  मृत्यु  हुई  व  कितने  घायल

 हुए  श्र  क्या  nant  के  परिवारों  को  कोई  सहायता  दी  गई  तौर

 क्या  अपराधियों  और  रेलवे  पुलिस  कमंचा  रियों  की  सांठगांठ  के  कारण  अपराधियों  को  झभी  तक  पंकड़ा  नहीं

 गया  और  यदि  तो  ग्रप  राधियों  को  में  पुलिस  की  उदासीनता  के  क्या  कारण  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव
 :  31-10-78  को  (21-10-78  को  पूर्वोत्तर

 रेलवे  के  लखनऊ  मंडल  के  गोंडा  तौर  नेपालगंज  रोड  स्टेशन  के  बीच  177  झप  सवारी  गाड़ी  क  दूसरे  दर्ज  में  करने  ae

 23  नेपाली  नोगरिकों  के  एक  दल  से  10/11  ्रज्ञात  श्रपराधियो ंने  छुर ेकी  नोक  पर  12,000  Fo  नकद  झौर  अन्य

 सम्पत्ति  लूटी  6  नेपाली  नागरिकों  और  2  aa  को  चलती  गाड़ी  से  नीचे  धकेल  दिया  जिससे  उन्हें  चोटें  झायी  ।

 सुचना  मिलने  पर  सिविल  नानपारा  (Go  प्र० )  ने  गाड़ी  और  घटना  स्थल  की  तलाशी  ली  शौर  एक  शव  का

 पता  जो  23  नेपाली  नागरिकों  में  से  एक  का  था  ।  वर्तमान  नियमों  के  ऐसे  ayrareayt  का  fast  हुए
 व्यक्तियों  को  किसी  प्रकार  की  क्षतिपूर्ति  अ्नुमेंय  नही  है  ।

 सरकारी  रेलवे  गोंडा  (Go  ने  भारतीय  दंड  संहिता  की  धाराओं  के  अंतरित  1-11-78  को

 अपराध  संख्या  248  के  अग्रतगत  एक  मामला  ea  किया  था  ~ ~  मामले  की  छान-बीन  की  जा  रही  पुलिस  ने  इसग  ग  के  दो

 अभियुक्तों  को  aa  तक  गिरफ्तार  किया  है  झर  उनसे  700  रु०  मूल्य  की  चुरायी  गयी  सम्पत्ति  बरामद  की  है  ।  अन्य

 को  गिरफ्तार  करने  के  लिए  सरकारी  रेलवे  पुलिस-द्वाराः  संगठित  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 हाथी  समिति  प्रतिवेदन  का  कार्यान्वयन

 1256.  श्री  वीरेन्द्र  प्रसाद  :  कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ta

 क्या  भारत  में  विभिन्न  क्षेत्रों  में  काय॑  करने  वाली  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  पर  नियंत्रण  के  लिये  सरकार  का  हाथी  समिति  के

 प्रतिवेदन  की  मुख्य  सिफारिशों  को  कार्या्वित  करने  का  है  ?

 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  हाथी  समिति  की  सिफारिशों  पर

 सरकार  का  निणय  दर्शाने  वाला  एक  विवरण-पत्र  दिनांक  29  1978  को  लोक  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  |

 उल्लिखित  विवरण  पत्न  में  ary  बातों  के  साथ-साथ  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  sb  या-कलापों  पर  नियंत्रण  पर  सरकार  का  निर्णय

 कोयले  की  कमी  के  कारण  गाड़ियों  का  wa  कया  जाना

 1257.  St  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  यादव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  dara  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  ag  सच  है  कि  taataz  तौर  1978  में  केवल  कोयले  की  कमी  के
 कारण  बहुत  सी  THAI  रदद

 कर  दो  गई  थी  $

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  उसके  कारण  रेलवे
 नोकरो

 गें  रुपए  की  हान  शरीर

 यदि  तो  गाड़ियों  को  रद्द  करन ेक  कारण  कितनी  हानि  हुई  और  भविष्य  भी  उस  1  Matt  को  रोकने  क
 ता  अर्स लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  Mul  AGT
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 लिखित  उत्तर  28  1978

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  सौर  जी  हां  ।

 कोयले  की  कमी  के  सितम्बर  श्रौर  झक्टूबर  1978  के  गाड़ियाँ  we  किये  जाने
 के  फलस्वस्ल्प

 में  लगभग  4.  6  करोड़  रुपये  को  हानि  हुई  ऊर्जा  Haima  और  कोयला  उत्पादन  अधिकरणों  के  साथ  निकट  aa

 बनाये  रखा  जा  ver  है  ताकि  रेलों  के  लिए  भाप  कोयलें  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  की  जा  सके

 कुछ  सैक्शनों  में  दो  मंजिली  कोचों  का  आरम्भ  किया  जाना

 1258.  श्री  एफ०  पी०  गायकवाड़  क्या  रेल  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नई  झर  हावड़ा-श्रासनसोल  सेक्शनों  पर  दो  मंजिली  कोच  चलाने  के  प्रस्ताव  पर

 झागे. क्या कया  कार्यवाही  हुई  है  ;

 क्या  इस  प्रश्न  पर  अभी  विचार  किया  जा  रहा  शौर

 यदि  तो  इस  बारे  मं  अम्तिम  निर्णय  करने  में  कितना  समय  लगेगा  क्योंकि  यादह्ियों की  प्र।रस्भिक

 feat  तथा  ma  भ्रनुकूल  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  से  1978-79 के  चल-स्टाक  कार्यक्रम  में  24  तौर

 दुमंजिले  सवारी  डिब्बों  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  नयी  हावड़ा-ग्रासनसोल  बम्बई-सुरत  खण्ड

 पर  एक  चरणबद्ध  ढंग  से  चलाया  जायेगा

 कुछ  औषध  wat  दवारा  की  गई  अनियमितताएं

 1259.  डा०  बापू  कालदाते  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  श्रौषध  फर्मों  के  रिकार्डों  की  जांच  के  बारें

 मे  25  1978  के  भरता  रांकित  प्रश्न  संख्या  1237  के  उत्तर  के  सम्बस्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  (=)  साइनोवाझोटिक्स  लि०  रोशे  प्रोडक्टस  लि०  ate  होएस्ट  फार्मास्यूटिकट्स  लि०  को

 att  से  प्राप्त  ay forey Coy  की  जांच  करने  के  पश्चात्  कोई  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  क्या है  ?

 समाज  कल्याण  az  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  अर  :

 श्रौर  उन  पर  की  गई  कायेवाह्ी  का  उल्लेख  करते  हुए  एक  faaer-qa  संलग्न  है  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  cle  2885/78]

 गाड़ियों  में  यात्रियों  को  सुविधायें

 1260.  डा०  विजय  मंडल  :  क्या  रेल  मंत्लीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गाड़ियों  का  देरी  सें  चलना  और  दुर्गापुर  रेलवे  स्टेशनों  रेलवे  )  सहित  विभिन्न  रेलवे  स्टेशनों

 पर  यात्री  सुविधाओं  की  ओर  ध्यान  न  दिया  जाना  अपर्याप्त  कमंचारियों  के  कारण  और

 यदि  तो  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  इसको  दूर  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जाने  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  और  :  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा
 पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 निर्धन  व्यक्तियों  को  कानूनी  सहायता  देने  का  उपबन्ध

 1261.  शी  गिरिघर  गौमांगो  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)
 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  राज्यों  से  यह  श्वनुरोध  किया  है  कि  वे  निर्धन  व्यक्तियों  को  कानूनी  सहायता  दे  ;

 यदिं  तो  उन  राज्यों
 के  नाम  हैं  जिन्होंने  अब  तक  कानूनी  सहायता  प्रदान  की  है  तथा  उस  कार्य

 पर  वर्ष  1978-79  में  कितनी  धनराशि  ae  की  गई  है  ;  और

 उनके  मंत्रालय  ने
 राज्य  सरकार  के  माध्यम  सें  आदिवासियों  को  कानून  की  सहायता  देने  के  लिए

 थनीबल  उप-योजना  क्षेत्र  के  लिए  धनराशि  निर्धारित  की  है  ?
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 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  जी  नहीं  ॥

 प्रश्न  ही  उठता  ।

 जी  नही ं।

 सीकर  में  टिकटों  की  बिक्री

 1262.  श्री  जगदीश  प्रसाद  माथुर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीकर  में  बम्बई  के  लिये  औसतन  कितने  टिकटें  प्रतिदिन  खरीदी  जाती  है  ;

 सीकर  निवासियो ंने  शयनयान  तथा  सीटों  का  कोटा  बरास्ता  सवाई  माधोपुर-बम्बई  तक  आरक्षित

 करने  की  मांग  की  और

 सरकार  ने  इस  मांग  क  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  38 ।

 (a)  हां  ।

 सवाई  माधोपुर  से  चढ़ने  वाले  बम्बई  जाने  वाले  यात्रियों  के  लिए  24  अप  जनता  एक्सप्रेस  में  सवाई  माधोपूर

 रेलवे  स्टेशन  को  श्रेणी  की  12  शायिकाओं का  कोटा  आबंटित  किया  गया  है  ।  अन्य  स्टेशनों को  आबंटित  कोटे

 की  पुर्नव्यवस्था के  दंवारा  सवाई  माधोपूर  को  आबंटित  कोटे  में  उपयुक्त  सीमा  तक  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव है  ।  सीकर सें

 बम्बई  तक  यात्रा  करने  वाले  यात्री  सवाई  माधोपुर  के  इस  कोटे  का  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।

 सोड़ा  एश  की  कंमी

 1263.  श्रीसती  पावती  ष्णन  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  सोडा  एश  की  बनावटी  कमी  है  और  सोडा  एश  उद्योग  असामान्य  ढंग  सें  बढ़ा  कर

 भारी  मुनाफा  कमा  रहा  है  ;

 _  यदि  तो  देश  में  सोडा  एश  के  कुल  उत्पादन  और  उसकी  आवश्यकता  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस

 बाजार  में  इसके  मूल्य  क्या-क्या  हैं  तथा  गत  तीन  वर्षों  की  इसी  अवधि  के  दौरान  ये  मूल्य  कया  कया  और

 जो  उद्योगपति  इसकी  बनावटी  कमी  के  लिये  उत्तरदायी  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 रसायन  और  Tals  मंत्री  हेमवतो  नन्दन  सोडा  एश  की  कमी  और  कमी  का
 लाभ

 उठाते  हुए  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  की  रिपोर्ट  सरकार  को प्राप्त हुई  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  देश  में  सोडा  एश  का  उत्पादन  निम्नप्रकार था

 ay

 टन  )  ]

 1975  5,4  1,400

 1976  5,6  5,000

 1977  चक

 1978  से  4,  8,  544.

 इन  आर्गेनिक  रसायनों पर  कार्यकारी  दल  ने  1978-79  तक  6  लाख  मीटरी  टन  सोडा  ऐंश  की  आवश्यकता  का

 शनुमान  लगाया  है
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 त

 चार  निर्माताओं के  कारखाने  सें  निकलते समय  के  मूल्य  पैकिंग  लागत  सम्मिलित  है  और  उत्पाद  शुल्क  तथा

 धन्य  कर  शामिल  नहीं  है  )  निम्न  प्रकार हैं
 थ

 जनवरी  गे  मलय
 a  SS नी

 सोडा  ऐश  पये/प्रति  मीटरी  टन

 की  किस्म
 1975  1976  1977  1978

 ध  (1-11-78)

 1.  टाटा  कमिकल्स  हल्का  894  925  925  975

 ठोग  984  979  979  1046.

 2.  सौराष्टा  कैमिकल्स  हल्का  900  950  950  1000

 ठोस  1000  1050  1040  1075

 3.  siren  कैमिकल्स  हल्का  अचपलब्ध  950  890  1000
 a

 “1  RL  छ

 4.  न्यू  संन्ट्ल जूट  पल्स  1  150  1100  935  1400 हल्का

 ठोस  निर्माण  नहीं  कर  रहे  ei
 कडा

 टिप्पणी
 अतिरिकत  उत्पाद  शुल्क  सहित  उत्पाद  शुल्क  की  afar  दर  लागत  मूल्य  का

 10.5  प्रतिशत है  t

 सोडा  ऐश  के के  परिवहन  और  विक्रय  के  सभी  पहलुओं  की  जांच  करने  के  लिए  विशेषतः  वर्तमान

 कमी  के  कारणों  का  पता  लगाने  और  कई  वर्षों  से  इस  प्रकार  की  सामयिक  कमी  के  कारणों  का  पता  लगाने  और  स्थिति

 से  निपटने  के  लिए  उपाय  सुझाने  के  लिए  एक  उच्च-स्तरीय  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  और  अधिक

 कार्यवाही  इस  समिति  की  रिपोर्ट  जोकि  जनवरी  1979  के  अन्त  तक  प्राप्त  होने  की  आशा  के  पश्चात की  जाएगी  ॥

 atranhta  लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरो  सें  सभी  निर्माताओं को  लागत  अध्ययन  शीघ्र  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 बाघा लखनऊ  स्टेशन  पर  घटना  के  कारण  रेल  सेवाओं

 1264.  श्री  युूचराज  :  क्या  रेले  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  लखनऊ  के  चारबाग  रेलवें  जंक्शन  के  पश्चिम  केबिन  पर  हुई  हिसक  घटना  के  बाद  रेलवे
 कमंचारी  हड़ताल पर  चले  जिसके  परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर  रेलवे  के  कानपुर  और  गोरखपुर  डिवीजनों पर

 रेल  सेवायें  अस्त  व्यस्त  हो  गई  थी

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  डिवीजनल  सुपरिटेंडेंट  घटना  के  आठ  घंटे  बाद  भी  घटना  स्थल  पर  नहीं  पहुंचें

 क्या यह  सच  है  कि  कानपुर सें  लखनऊ  आने  वाली  लगभग  50  दैनिक  यात्रियों  ने  टेलीफोन  लाइनों  और

 खिड़कियों  के  शीशे  को  जबरदस्ती  तोड़  दिया  था  और  डयटी  पर  तैनात  कर्मचारियों  को  मारा  और

 यदि
 तो

 इसके  लिये  जिम्मेदार  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  यदि  नहीं  तो

 क्या  कारण  है
 ?

 रेल
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  शिव  :  जी  हां ।

 जी  किन्तु  मंडल  अधीक्षक  ने  अन्य  वरिष्ठ  अधिकारियों को  घटना-स्थल  पर  पहुंचने का  निर्देश  दिया
 था  1  |  मंडल  अधीक्षक  ने  घटना-स्थल  पर  मौजूद  अधिकारियों  से  निरन्तर  संपर्क  बनायें  रखा  और  स्थिति  पर  नियंत्रण

 रखने  के  लिए  सिविल  प्राधिकारियों  तथा  -)  से  संबंध  बनायें  रखा  |

 इस  घटना  के  लिए  कोई  रेलवे  अधिकारी  रदायी  नहीं  था  ।
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 7  1900  (TF)  लिखित  उत्तर

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरशन  और  सारत  रिफाइनरीज  लिमिटेड  aaa  स्वामित्व के  अधीन  तरल

 पेट्रोलियम गेस  का  उत्पादन

 1265.  श्री  एसक  ao  रेड्डी :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  तथा  भारत  रिफाइनरीज़  लिमिटेड के  aaa  स्वामित्व

 के  अधीन  तरल  पेट्रोलियम  गैस  का  उत्पादन  करने  की  किसी  परियोजना  को  मंजूरी दी  और

 यदि  तो  उनके  कार्यकरण  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  क्या  परिणाम  निकले  हैं  तथा  इस  बारे  में

 सरकार  का  क्या  कार्यक्रम है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  और  1978 में  सरकार

 ने  प्रतिवर्ष  6  8,  0  00  मी  ०  टन  तरल पेट्रोलियम  जो  कि  बम्बई हाई  संबद्ध  गैस  से  प्राप्त  की  विपणन  संबंधी  सुविधा

 at  जुटाने  के  लिए  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमि७  और  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमि०  के  एक  संयुक्त

 प्रस्ताव का  अनमोदन  किया  ।  इन  सुविधाओं  में  वाटलिंग  संयंत्र  और  बम्बई  तथा  हैदराबाद और  बंगलौर  में

 अन्य  देहाती  स्थानों  पर  भण्डारण  क्षमता  की  स्थापना  सम्मिलित  होगी  ।  इस  परियोजना पर  58.  15  करोड़ रू०  की

 नागत  आने  का  अनमा  है  और  AY  1980-81 तक  पुरा  होने  की  आशा  है  |  इस  परियोजना के  परिणामस्वरूप

 देश  में  तरल  पेट्रोलियम  गैस  की  उपलब्धता  में  पर्याप्त  हो  जायेंगी  ।  परियोजना के  पुरा  हो  जाने  पर  1.  14  मिलियन

 तरल  पेट्रोलियम  गेस  की  सप्लाई  के  लिए  ग्राहकों  का  नाम  पंजीकृत  किया  जायेंगा  ।

 हिमगिरी  एक्सप्रेस  के  AAA  बार  चलाए  जाने  के  समय  रेल  कर्मचारियों  द्वारा  प्रदर्शन

 1266.  प्रो  समर  गुह  :  क्या  रेल  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जब  रेल  मंत्री  1978  के  अन्तिम  सप्ताह  में  हिमगिरी  एक्सप्रेस  गाड़ी का  उद्घाटन

 कर  रहे  थे  उस  समय  कुछ  रेल  कमचारियों  नें  हिंसक  प्रदर्शन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है  और  इन  कमंचारियों  का  संबंध  किस  यूनियन  से  और

 रेल  मंत्री  के  विरुद्ध  ऐसे  हिसक  प्रदर्शन  के  क्या  कारण  है
 ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  से से  25-10-78 को  जब  रेल  मंत्री  हवड़ा  स्टेशन

 पर  हिमगिरी  एक्सप्रेस  का  उद्घाटन  कर  रहे  तब  रेलवे  एंड  वन्डस  यूनियन  आफ  इंडियन

 बारे  में  कि ट्रेड  यूनियन्स  से  के  झंडे  तले  लगभग  45-50  वाणिज्यिक  वेंडरों  नें  अपनी  इस  मांग

 उन्हें  रेल  सेवा  में  स्थायी  तौर  पर  समाहित  प्रदर्शन  किया  था  ।  यह  रेल  मंत्री  के  खिलाफ  हिंसक  प्रदर्शन

 नहीं था  ।  इस  सम्बन्ध  में  प्रदर्शनकारियों ने  स्टेशन  पर  ही  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  थी  और  बाद  में  वे  अपनी  मांगों  को

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  रेल  मंत्री  से  मिले  भी  थे  ।

 रेलवे  wife at  को  अधिक  दरें

 ow
 267.0  श्री  हरगोबिन्द  वर्मा  :  क्या  ta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  ध  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  यात्रियों  से  रेलवे  कठटीनो  खाद्य
 पदार्थों

 के  अधिक  मूल्य  लिये  जा  रहे  और

 यदि हा ं[,  तो  बरेली  स्टेशन  पर  चाय  विक्रेताओं  द्वारा  अधिक  मूल्य  लेने  की  ओर  सरकार  क्यो  ध्यान  नहीं

 दे  रही  है  ?

 रेल
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  और

 1-4-1977  से  आज  तक  की  अवधि

 के  दौरान उत्तर  रेलवे  के
 बरेली  स्टेशन  पर  खान-पान  ठेकेदारों  दवारा  अधिक  दाम  लेने  के

 5  मामलो ंके  अतिरिक्त

 रेलवे  स्टेशनों  पर  भोज्य  पदार्थों  के  अधिकतम  दाम  लेने ने  की  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।  इन  पांचों  मामलों  की  जांच
 की  गयी  थी  और  रेल  प्रशासत  दुव।रा  चेतावनी  जुर्माना  करने  जैसी  उपयुक्त  कारवाई  की  गयी  है  ।  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कि  अधिक  दाम  लेने  की  घटनाएं  न  अधिकारी  और  निरीक्षक  निरंतर  जांच  और  अचानक  निरीक्षण

 करते  रहते  हैं  ।  दोषी  पायें गये  व्यक्तियों  के  खिलाफ  कड़ी  कार्रवाई  की  जाती  है  अधिक दाम  लेने  की  सम्भावना

 न
 इसके  लिए

 यात्रियों  की  जानकारी  हेतु  सभी  खीमचों  आदि  पर  रेलवे  दवारा  अनुमोदित

 दर-सुचियां  लगायी  जाती  हैं  ।
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 फार्माफिन  sitzarirat  का  क्रियान्वयन

 1268  श्री  गोविन्द  मण्डा  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंली  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 फार्माफिन  प्रौद्योगिकी  के  क्रियान्वयन  में  कितनी  प्रगति  हुई
 में क्या  इस  वर्ष  श्रौद्योगिकी  के  प्रारम्भ  किये  जाने  के  साथ  ही  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि ०

 उत्पादन  कम  हो  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रसायन और  उर्वरक  मंत्री  हेमबती  नन्दन
 agy) “Nm

 :  से  t  आई०  डी०  पी०  नें

 पेनीसीलिन-जी  के  एरिथ्ोमाइसीन  के  उत्पादन  के  लिए  स्ट्रेस  और  तकनीकी  जानकारी  तथा

 साइक्लीन  हाईक्लेट  और  सेमी-सिन्थेटिक  पेनीसी  लिन  के  लिए  आधारभूत  इंजीनिरयारिंग  के  साथ  तकनीकी  जानकारी  इटली

 के  फार्माफिन  से  प्राप्त  की  है  आई०  डी०  पी०  एल०  इसक  कार्यान्वयन  के  लिए  आया  तित/देशीय  उपकरण  और  भौज़ारों

 की  आधिप्राप्ति  के लिए  भी  विभिन्न  फर्मो  को  आडर  दिए हैं  अधिकतर  उपकरण  और  औज्ञार  प्रतिस्थापित  और  चालू

 किए
 जा  चुके  विभिन्न  उत्पादों  में  आवश्यक  फेरमैन्टर्स  का  आधुनिकीकरण  किया  जा  चुका  है  या  किया  जा  रहा

 है  ताकि  परीक्षण  उत्पाद  किया  जा  सके |  टेट्रासाइक्लीन  के  मामले  में  परीक्षण  उत्पादन  शुरू  किया  जा  चुका  है
 और

 प्रगति  पर  है  परियोजना  सितम्बर  1979  तक  पूरी  होगी  ।  अभी  सारी  प्रक्रिया  कार्यान््वयनाधीन  है  इसलिए

 यह  नहीं  कहा
 जा

 सकता  कि  इसके  लागू  करने  से  आई०  डी०  पी०  एल०  का  उत्पादन कम  हो  गया  है  |

 औषध  कम्पनियों  को  ऋण  लाइसेंस जारी  करना

 1269.  डा०  पो०  ate  पेरियासामी  :  कया  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 ऐसी
 औषध

 कम्पनियों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  उनके  पास  उत्पादन  सुविधाएं  क्या  हैं  जिन्होंने  ऋण
 लाइसेंस

 प्राप्त  किये  और

 उन  कम्पनियों  को  औषध  तथा  कम्पनी  अधिनियम  का  उल्लंघन  करके  ऋण  लाइसेंस  देने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमबती  नन्दन  :  और  :  ऋण
 राज्य

 औषध  तियंत्रणों  द्वारा  औषध  और  प्रसाधन  अधिनियम  उसके  अधीन  बनाए  गए  के  अन्तर्गत  मंजूर  किए

 जाते  तथा  जिनकी  देख-रेख  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  की  जाती  है  ।  मांगी  गई  सूचना  प्राप्त  की
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 तेल  तथा  प्राइतिक गैस  आयोग  द्वारा  पुर्वोत्तर  क्षेत्र  तथा  पूर्वक्षेत्र  में  भूगर्भीय  और  भू-भौतिकीय  सर्वेक्षण

 1270.  श्री  महीलाल :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  पूर्वोत्तर

 क्षेत्र तथा  क्षेत्र  में  भूगर्भीय  और  भू-भौतिकीय सर्वेक्षण  के  बारे में  29  1978  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  4769

 क  उत्तर  क  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 द  का  दरे  मीच
 एडस

 कर
 सो

 गई  है
 यदि हां  ,  तो  तत्वंबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 )  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  )  at
 क्योंकि  सुचना  विस्तृत  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नागपुर-कोल्हापुर  लाइन

 1271.  श्री  संतोषराव  We  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बत
 नट  बत  की  कृपा  करेंगे कि

 किया है  ;
 कया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय

 सरकार
 से  नागपुर-कोल्हापुर  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  करने  का  अनुरोध
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 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 क्या  इस  लाइन  पर  सर्वेक्षण  के  आदेश  दिये  गये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  दौंड  और  पुणे  के  रास्ते  नागपुर  पहले

 से  ही  कोल्हापुर  से  बड़ी  लाइन  द्वारा  जुड़ा  हुआ  है  ।  महाराष्ट्र  प्रदेश  सरकार  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हु  आ  है  जिसमें

 मिरज-ज्ञातुर  और  पर्ली  बैजनाथ-परभनी-आदिलाबाद  लाइनों  के  बड़ी  लाइनों  में  बदलाव  और  आंदिलाबाद  से  घुगुस

 तथा  लातूर  से  लातूर  रोड  तक  नयी  रेल  लाइनों  के  निर्माण  की  अनुरोध  किया  गया  है  |  इस  प्रकार  नागपुर  और

 पुर  के  बीच  एक  कम  दूरी  वाली  बड़ी  लाइन  की  व्यवस्था  हो  जायेगी
 ।

 और  ॥  (1)  मीरज-लातुर  रेलवे  लाइनों  के आम।न-परिवर्तन  और  लातूर-लातूर  रोड  के  बीच  नयी

 रेल  लाइन  बिछाने  के  लिए  किये  गये  सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि  यह  परियोजना  अ्थेक्षम  नही ंहै  ।  संसाधनों  की
 स्थिति

 पर  भारी  दबाव  को  देख  ते  इस  परियोजना  को  हाथ  में  लेने  का  विचार  नहीं  है  ।

 (  2)  पर्ली-परभनी खण्ड  मनमाड-परभनी-पर्ली  बैजनाथ  आमान-परिवर्तन  परियोजना  का  ही  एक  भाग  है

 पर  पहले  चरण  के  रूप  में  मनमाड  से  औरंगाबाद  के  बीच  काम  हो  चुका  है  ।

 (3)  परभनी-आदिलाबाद  आमान-परिवर्तन  के  लिए  और  आदिलाबाद-घुगुस  नयी  रेल  पारयाजना  के  लिए

 सर्वेक्षण  का  काम  पुरा  हो  गया  है  और  सर्वेक्षण  रिपोर्टे  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 पिछड़े  हुए  और  आदिवासी क्षेत्रों  में  रेलवे  लाइनें

 1272.  शी  alert  बलवोर  fag  :

 श्री  अमर  fag  बी०  राठवा  :

 श्री  किरित  विक्रम  देव  aaa  :

 श्री  छोतूभाई  गामित  :

 क्या  रल  मंत्री,यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1978,  1979  और  1980  में  पिछड़े हुये  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  में  नई  रेलवे  लाइने  बिछाने  के

 बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 राज्य  सरकारों  तथा  देश  के  अच्थ  और  वाणिज्य  मण्डल  की  ओर  से  भी  ऐसे  कितने  प्रस्ताव

 श्राप्त  हुये  और

 उनमें  से  प्रत्येक  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  से  ॥  पिछड़े  आदिवासी  क्षेत्रों  में  नयी  रेल  लाइनों

 के  निर्माण  के  लिए  प्रस्ताव  विभिन्न  राज्य  संसद  सदस्यों  और  अन्य  सार्वजनिक  निकायों  से  समय-समय  पर  प्राप्त

 हुए  हैं  जिन  पर  गुण-दोष  के  आधार  पर  निधि  की  उपलब्धता  के  अनुसार  विचार  किया  गया  है  |

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  पूरक  मांग  1978-79  द्वारा  निम्नलिखित  6  नथी  रेल  लाइनों  का  निर्माण  शुरू  करन  के  लिए

 अ संसद  का  अनुमोदन  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  :

 ऋ०  Fo  लाइन का  नाम  कि०  मी०  में  लागत

 सेवित
 राज्य

 लम्बाई  i  रू०

 1  गुवाह्माटी-बरनीहाट  )  28  21  8  20

 2
 आसाम[/मेघालय

 33  50  9  67 धर्मनगर-कुमारघाट  )  त्रिपुरा

 सिलचर-जिरिबाम  ato  )  आसाम/म  नीपुर  50  36  12  13

 33  45  70 बालीपारा-भालुकपोंग  ला०  )

 आमगुरि-तुलि  ै  a  ।
 a.

 17  07  83

 48  77  10  76 लालाघाट-भेरावि  ण्ला०  )

 50  29
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 लिखित

 उत्तर
 nr

 पिछड़े  और  जन  जाति  क्षेत्रों  में  निम्नलिखित  रेल  लाइन  का  निर्माण-कार्थे  हाथ  में  है  :

 1.  गुजरात  में  नड़ियाड-कापडवंज-मोदासा

 2.  उड़ीसा  में  जखापुरा-बांसपानी

 3.  महाराष्ट्र  में  वानी-चनाका

 4.  आन्ध्र  प्रदेश  में  नाडिकुडे-बीबीनगर

 5.
 उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  करेला  रोड-जयन्त

 6.  आन्घ्र  प्रदेश  में  भद्राचलम-मानुगरु

 पिछड़े और  जन  जाति  क्षेत्रों  में  निम्नलिखित  नयी  लाइनों  के  सर्वेक्षण  का  काम  हाथ  में  है  :-

 1.  उड़ीसा  में  को  रापुट-पार्वतीपुरम
 2.  बिहार  में  कोडरमा  के  रास्ते  रांची  रोड  से  गिरिडीह
 3.  बिहार  में  मंदार  हिल  से  वैद्यनाथधाम

 4.
 उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  सतना  और  रीवां  के  रास्ते  ललितपुर-सिंगरोली

 5.
 बिहार  और  मध्य  प्रदेश  में  बारवड़ी-करंजी ।

 कम्पनियों  का  पंजीकरण

 1273.  श्री  हुकुम  देव  नारायण  यादव
 :

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंती  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जनता  सरकार  के  गठन  के  बाद  अब  तक  कितनी  नई  कम्पनियों  का  पंजीकरण  किया  गया  हैऔर  उनमें

 एकाधिकार  गृहों  की  कम्पनियों  की  संख्या  कितनी  और

 कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कितनी  कम्पनियों  को  दोषी  पाया  गया  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही

 की  गई ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  sia  प्रताप  चन्द्र  :
 30-9-1978

 तक  की  अवधि  के  मध्य  कम्पनी  1956  के  अन्तर्गत  4373  नवीन  कम्पनियों  का  पंजीकरण  हुआ  था  ।  झन

 नवीन  रूप  से  पंजीकृत  4373  कर्पनियों  में  से  कोई  भी  एकाधिकारी  घरानों  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 देश  में  31-3-1678  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  50607  कम्पनियां  कार्यरत थीं
 ।

 1-4-1977  से  31-3-1978  cH  की  अवधि  के  मध्य  कम्पनी  अधिनियम  के  अनेक  उपबन्धों  के  उल्लंघन  के  इनमें

 से  3874  कम्पनियों  पर  मुकद्दमें  चलाये  गये  थे  ।

 पुर्व  रेलवे  दूवारा  दिये  गये  खान-पान  के  ठेके

 1274.  श्री  हुकुम  चन्द  कछवाय  :  मंत्री  के  अर्थ  के  बारे में
 18  1978

 अतारांकित  प्रश्न  सं०  332  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुर्व  रेलवे  दवारा  दिये  गये  खान-पान  के  ठेकों  के  बारे  में  अपेक्षित  जानकारी  इस  बीच  एकब्रित  कर  ली
 गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  पुरा  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (ait:  शिव  ।  और  ॥  अपेक्षित  सूचना  पहले ही  एकत्र कर
 ली

 गयी  है  और  कार्यान्वयन  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  संलग्न  है  जिसमें  सम्बन्धित  विवरण  गया  है  ।

 [ waTaa  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल  ze  2886/78]

 रेल  मंत्रालय  के  अधीन  सरकारी  उपकक्ष

 1275.  श्री  मृत्युंजय प्रसाद  |  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 के  अधीन  सरकारी  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  उनके  मुख्य  कार्यालय  कहां-कहां  उनके

 eran faat/a erent  तथा  प्रबंध  निदेशकों  के  नाम  क्या है  इन  पदों  पर  दो  व्यक्तिश्हों  तो  ger  ब्यौरा  +)  और  उनकें

 मुख्यालय  कहां  कहां  है  और  उन  उपक्रमों  के  नाम  कया  हैं  जिनके  मुख्यालय  उनके  मुख्य  कार्यालयों  के  स्थानों  से  faa

 स्थानों  पर  स्थित  हैं  और  वहां  वे  fie  से  स्थित  है  तथा  इसके  क्या  कारण  और

 |  72



 7  1900  )
 लिखित  उत्तर

 बाइ  ———

 इन  उपक्रमों  को  क्या-क्या  कार्य  सौंपे  गये  हैं  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनकी  उपलब्धियां  वया  रही

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  Aat  (2tt  शिव  रेल  इंडिया  एंड  इकाना  मिकल

 सबिसेज  लिमिटेड  और  इंडियन  रेलवे  कंस्ट्रवशन  कम्पनी  लिमिटेड  नामक  दो  सरकारी  जिन

 मुख्यालय  नयी  दिल्ली  में  रेल  मंत्रालय  के  संरक्षकत्व  में  गटित  किये  गये  हैं  ।  रेलवे  बोडें  के  पूर्ववर्ती  अध्यक्ष  श्री  जी०

 वारियर  को  5  अगस्त  1978  से  wees  और  इरकन  का  अंशकालिक  अध्यक्ष  नियुक्त  किया गया  है  ।  श्री  ए०वी ०

 रीबेइरों  22  1977  से  राइटस  के  प्रबंध  निदेशक  हैं  इरकान  के  प्रबन्ध  निदेशक  की  नियुवित  होनी  अभी  शेष  है

 (a)  जिन  विभिन्न  देशों  में  नियतकार्य  या  तो  पुरे  किये  जा  चुके  हूँ  य  प्रगति  पर  उनके  नाम  है-ईरान

 म  फिलिपाइन्स  और  नाइ्जरिया  ।  उ.छ  काम  भारत  में  भी  प्राप्त  हुए है  ।

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  के  अधीन  सरकारी  उपक्रम

 1276.  श्री  मृत्युंजय  प्रसाद  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 उनक
 लय  के  अधीन  सरका  री  उपक्रमों  के  नाम  क्या  उनके  मुख्य  कार्यालय  कहां-कहां

 उनक  पतियों  /

 अध्यक्षों  तथा  प्रबन्ध  के  नाम  क्या  हैँ  (  यदि  इन  पंदों  पर  दो  व्यक्ति  हों  तो  पुरा  ब्यौरा  दें  )  और  उनके  मुख्यालय

 कहां  और  उन  उपक्रमो ंके  नाम  क्या  हूँ  जिनके  मुख्यालय  उनके  मुख्य  कार्यालयों  के  स्थानों  सें  भिन्न  स्थानों  पर  स्थित  हैं

 और  वहां  वह  कब  सें  स्थित  है  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इन  उपकमों  को  कया  क्या  कार्य  सौंपे  गये  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनकी  उपलब्धियां क्या  रही  हैं
 ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्रो  प्रताप  चण्द्र  इस  मंत्रालय के
 नियंत्रणाधीन  कोई

 सरकारी  उपक्रम  नहीं है  ।

 (a)  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  के  अधीन  सरकारी  उपक्रम

 1277.  श्री  मृत्युंजय  प्रसाद  :  '  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  awa  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  सभापतियों  | उनके  मंत्रालय  के  अधीन  सरकारी  उपक्रमों  के  नाम  कया  उनके  मुख्य  कार्यालय  कहां  कहां  उनके
 अध्यक्षों तथा  प्रबंध  निवे  शकों  के  नाम  कया हूँ  (  यदि  इन  पदों  पर  दो  व्यक्ति  हों  तो  aa  ब्यौरा  और  उनके  मुख्यालय  कहां
 कहां  हूँ  और  उन  उपक्रमों के  नाम  क्या  हूँ  जिनके  मुख्यालय  उनके  गख्य  कार्यालयों  के  स्थानों  से  भिन्न  स्थानों  पर  स्थित  है

 और  वें

 कब  से  स्थित  हैं  तथा  इसक  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इन  उपक्रमों को  क्या  क्या  कार्य  सौंपे  गये  हैं  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनकी  उपलब्धियां  कया  रही  हैँ
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  सुचना  अनुबन्ध में  दी  गई  पाइराट्स

 फोस्फेट  एण्ड  क ेfrarca  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  इन्डोबर्मा  retf  लियम  कम्पती  बायर  लोरी  एण्ड  कम्पनी

 वीको  लांरी  लि  और  ब्रिज  एण्ड  एफ  कम्पनी  (  fae  को  छोड़कर  अधिकांश  उपक्रमों  के  अध्यक्ष/प्रबन्ध

 निदेशकों
 के

 मुख्यालय  उसी  स्थान
 पर

 स्थित  हैं
 जहां

 उनके
 उपक्रमों के  प्रधान  कार्यालय  इन  उपक्रमों

 के  अध्यक्ष/प्रबन्ध  निदेशक  के  कार्यालय  देहरी-ओन  सोन/नई  दि ल्ली  देहरा  दून/बड़ोदा  में  स्थित  है  ताकि  विभिन्न  राज्यों  में

 एककों  से  अच्छा  बना  रहें  ।

 विभिन्न  उपक्रमों  को  सोपा  गया  काय॑  और  उनकी  उपलब्धियों  को  मंत्लालय  तथा  उपक्रमों  के  काय  निष्पादन

 बजट  और  वार्षिक  रिपोर्ट  में  दिया  जाता  है  ।  मंत्रालय  के  कार्य-निष्पादन  बजट  और  वार्षिक  रिपोर्ट  को  संसद  सदस्यों  को  दिया  जाता

 है  तथा  उपक्रमों  की  वार्षिक  रिपोर्टों  को  संसद  के  दोनों  सदनों  में  प्रस्तुत  किया  जाता है
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  yao  टी०  2887/73]

 पठानकोट  सें  श  तक  बड़ी  रेल  लाइन

 1278.  श्री  दुर्गाचन्द  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  हिमाचल  हितकारी  परिषद  कालका की  ओर  सें  दिनांक  23  1978 को  एक  अभ्यावेदन

 सें  यह  अनुरोध  fi प्राप्त  हुआ  जिसमें  रेल  अधिकारियों  न  नह  किया  गया  है  कि  पठानकोट  &  चम्बा  जिला  में  डुनरा  तक  बड़ी
 रेल  लाइन
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 तथा  ड्नेरा सें  सुरंगानी  तक  जहां  हिमाचल  प्रदेश  सबसे  बड़ी  पन  बिजली  परियोजना  नैरो  गेज  लाइन  के  लिये  सर्वेक्षण

 कार्य  आरम्भ  किया  जायें  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उस  पर  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है
 ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  fra  नारायण )  sit  att

 और  ॥  वित्तीय सं  साधनों  की  अत्यन्त  कमी  और  पहलेसें  की  गयी  भारी  वचनबद्धता  के  कारण  फिलहल  न  तो

 इन  रेल  सम्पर्कों  का  निर्माण  सम्भव  है  और  न  ही  उनके  लिए  सर्वेक्षण-कार्य  कराया  जा  सकता  है  ।  इस  समय  किया  गया  सर्वेक्षण

 उस  समय  तक  पुराना  पड़  जायेगा  जब  तक  कि  दूर  भविष्य  में  इन  रेल  सम्पर्कों  के  निर्माण  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 नागल-तलवाड़ा लाइन

 1279.  श्री  दुर्गाचन्द :  रेल  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  w

 नाॉंगल-तलवाड़ा  रेलवे  लाइन  का  सर्वेक्षण  किस  वर्ष  में  किया  गया  था  ;

 क्या  उन्हें  हिमाचल  हितकारी  परिषद  कालका  की  ओर  सें  नांगल-तलवाड़ा  रेलवे  लाइन  को  शीघ्र  पूरा  करने
 के

 लिये  दिनांक  23  1978  का  अभ्यावेदन  मिला  है

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ;  और

 इस  लाइन  पर  कब  तक  कार्य  आरम्भ  होगा
 ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  नारायण  यातायात  सर्वेक्षण  वर्ष  1973  में  किया  गया  था  जबकि
 अन्तिम  माग  निर्धारण  सर्वेक्षण  का  काम  1974-77  के  दौरान  किया  गया  |

 जी  हां  ।

 और  (=)  ६  वित्तीय  संसाधनों  की  अत्यन्त  तंगी  और  पहले  से  की  गयी  भारी  वचनबद्धताओं  के  कारण  इस

 रेल  लाइन  के  निर्माण  के  काम  को  हाथ  में  लेना  अब  तक  संभव  नहीं  हो  पाया  है  |  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  अलाभप्रद  रेल  लाइनों

 के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  अनसरणीय  नीति  के  निर्धारण  के  लिए  सरकार  दुवारा  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  नियोजन

 किया  गया
 था  |

 इस  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  चुकी  है  ।  सरकार  दूवारा  इस  रिपोर्ट  पर  निर्णय
 ले  लिये  जाने  के

 बाद  ही

 इस  परियोजना  पर  काम  शरु  करने  के  सम्बन्ध  में  नये  सिरे  से  विचार  किया  जायेगा  |

 मसस  एण्ड  केमिकल्स  बरेली  हारा  संश्लिष्ट  रबड़  का  उत्पादन

 1280.  श्री  घुरेन्द्र  बिक्रम  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मसस  सिथे  एण्ड  कै  मिकल्स  लिमिट  बरेली े  समय-समय पर  किन-किन  श्रेणिकों  के  संश्लिष्ट  रबड़  का

 उत्पादन  किया  है  ;  और  उनके  समप्र-समय पर  लागत  मलय  और  बिक्री  मलय  क्या  रहे  हैं

 (  गु
 सरकार  इस  कम्पनी  को  संश्लिष्ट  रबड़  के  मूल्य  मनमाने  ढंग  में  बढ़ाने  की  अनुमति  कयों  दे  रही  है  और

 सरकार इस  कम्पनी  द्वारा  उत्पादित  संशिष्ट  रबड़ के  eat  पर  शी  ब्र  नियंत्रण  क्यों  नहीं  करती  है  और  इनके  मूल्यों

 में  50  पैसे  प्रति  किलोग्राम  कमी  क्यों  नहीं  करती  है
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  )  अपेक्षित  सूचना  एकत्र की  रही  है

 और  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 और  इस  समय  सिथेंटिक  रबड़  पर  मलय  नियन्त्रण  नहीं

 सिथेटिक्स  एण्ड  कैमिकल्स  लिमिटेड  दवारा  संचालित  अतिथि  गृह

 1281.  श्री
 सुरेन्द्र  विक्रम  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत
 दो  वर्षों  में  देश  के  विभिन्न  स्थानों  पर  सिंथेटिक्स एंड  कैमिकल्स  लिमिटेड  care  संचालित अतिथि  गृहों  की

 संख्या
 कितनी  है

 और  इन
 सब  वर्षों  में  उन  पर  कितना  व्यय  हुआ  ;

 इन  अतिथि
 Tet <  का  प्रयोजन  क्या  हैं  और  कम्पनी  के  e  चारी  इन  अतिथि  Tél  में  रहते  ;
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 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  कम्पनी  के  6  3,  गोल्फ  नई  दिल्ली  स्थित  अतिथि  गृह  का  उपयोग  कवल  कम्पती के
 निदेशकों  द्वारा  तथा  कम्पनी  के  भारी  खर्चे  पर  बड़े  लोगों  के  मनोरंजन  के  लिये  किया  जाता  है  ;  क्या  सरकार इन  खर्चों  की

 लेखा  परीक्षा  पुनः  करायेगी ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (  डा०  प्रताप  चण्द्र  चण्द्र )  और  ॥  सिंथेटिक्स एण्ड  कैमिकल्स

 लिमिटेड  एक  अतिथि  गह  नई  दिल्ली  और  दो  अतिथि  गह  fret,  बरेली  स्थित  अपनी  परियों जना  में  चला  रही  है  ।  नई  दिल्ली

 स्थित  अतिथि  गह  1971  सें  संचालित  किया  जा  रहा  है  ।  वर्ष  1974  सें  1977  तक  दिल्ली  स्थि  त  अतिथि  गहों  पर  दिये  गयें

 ख  चं  का  उपलब्ध  ब्यौरा  तथा  वह  aa  बरेली  अतिथि  ग  हों  पर  पिछले  दस  सालों  में  किया  गया  वहू  निम्न  प्रकार हैं
 :---

 ag  नई  fae  बरेली

 वामा

 1968  60,955

 1969  58,045

 1970  47,181

 1971  61,254

 1972  83,803

 1973  1,09,921

 1974  49,560  1,06,654

 1975  40,299  95,057

 1976  36,506  1,31,166

 1977  .  31,996  1,32,478

 दिल्ली  स्थित  अतिथि  गह  कम्पनी  के  निदेशकों  दन  य

 ली

 जाने  तथा  चर्चा

 और बेठक  सम्पन्न  करने  के  लिए  संचलित  किया  जा  रहा  है  ।

 बरेली  में  स्थित  अतिथि  गहों  में  सें  एक  फैक्टरी  के  सान्निकट  आवासीय  कालोनी  के  ate  निदेशकों  वो
 प्रयोग के  लिये  संचालित  किया  जाता  है  क्योंकि  उसके  आसपास  कोई  रहने  का  स्थान  उपलब्ध  नहीं  है  ।  मिटौरा  स्थित  अन्य

 तिथि  गह  कम्पनी  के  कमंचारियों  के  लिये  आवासीय  कालोनी  के  जो  सरकारी  दौरे  पर  आते  संचालित  किया

 जाता है  ।  यह  सुविधा  लेखा  परीक्षकों  के  प्रतिनिधियों  को  जो  कम्पनी  के  व्यापार  के  उद्देश्य  के  लिये  फैक्टरी

 और  उन  सरकारी  अधिकारियों  के  लिये  जो  सरकारी  दौरे  पर  आते  को  भी  दी  गई  है  |

 कम्पनी  दवारा  किये  गये  खर्चे  की  पुनः  लेखा  परीक्षा  करने  को  कम्पनी  1956  के  ,  अन्तगंत  कोई
 उपबन्ध  नही ंहै  ।  कम्पनी  के  कार्यों  क  जांच  क  आदेश  दिये  गये  हैँ  ।

 उच्च  शक्ति  प्राप्त  दुर्घटना  जांच  समिति  का  प्रतिवेदन

 1282.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  क्या  रेल  मंत्री  उच्च  शक्ति  प्राप्त  दुर्घटना  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में
 18  1978  के  Barta Tt ASAT प्रश्न  संख्या  386  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (¥)  क्या  समिति  ने  इस  बीच  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है

 यदि  तो  ब्यौरा  कया  है

 यदि  नहीं  तो  समिति  पना  प्र  तिलेदन  कब  तक  प्रस्तुत  करेगी
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  नारायण  जी'नहीं

 प्रशन नहीं  उठता

 समिति की  कार्यवधि  30-9-1979 तक  बढ़ा  दी  गयी  है  |  आशा है  तब  तक  रिपोर्टे  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  +
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 रेलवे  में  आरक्षण  के  बारे  में  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिए  दल

 1283.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  कपा  रेल  मंत्री  रेलवे  आरक्षण  के  बारे  में  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिये  दल  के

 सम्बन्ध  में  दिनांक  -18  1978  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  276  के  उत्तर  के  बारे  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 रेलवे  प्रशासन  को  30  1978  तक  कुल  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 दल  gare  कितनी  बार  जांच  की  गई  और  छापे  मारे  गये  ;  और

 उन  पर  क्या  कारंवाई की  गई  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  31-5-1978  की  विशेष  दस्ते  के  गठन  के  पश्चात

 1-6:1978  सें  355  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 (a)  991

 (1)  82  रेल  कमंचारियों  के  विसंद्ध  a  नुशासनात्मक
 कार्रवाई  और  9

 के
 विरुद्ध  विभागीय  कार्रवाई  की  जा  रही

 है/की  गयी  है  ।

 (2)  विशेष  दस्ते  द्वारा  जांच  का  काम  जारी  ।

 (3)  आरक्षण  प्रक्रियाओं  को  सुधा  रने  के  लिए  भी  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 fefecaa  एण्ड  कैमिकल्स  लिमिटेड  को  लाइसेंस  जारी  करना

 1284,  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिथेटिक्स  एण्ड  कैमिकल्स  वरेली  को  इसके  क़लिम  रबड़  उत्पादन  के  लिये  अथवा

 खुली  बिक्री  के  लिये  भी  स्टाइरीन  के  उत्पादन  के  लिये  लाइसेंस  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  कम्पनी  को  बाजार  में  स्टाइरीन  बेचने  की  अनुमति  क्यों  दी  जाती  है  ;  और

 इस  अपराध  के  लिये  इस  कम्पनी  के  विरुद्ध  क्या  कारवाई की  गई  है  ?

 ै
 qatfaaa,  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमबती  :  और  (a)  क  Fad  सिन्थेटिक्स  एण्ड

 केमिकल्स  लिमि५  को  उनके  द्वारा  बाजार  में  स्टाइरीन  मोनोमर  की  बिक्री  के  लिए  जारी  किये  गये  औद्योगिक  लाइसेंस  की  शर्तों

 के  अनुसार  कोई  मनाही  नहीं  है  ।

 उपर्युक्त  और  को  ध्यान में  रखते  प्रश्न  नहीं  उठता

 रेलवे  फाटक  संख्या  342

 1285.  श्री  सुरेन्द्र  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  ऐसें  अनुदेश  जारी  किये  गये  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  मुरादाबाद  मण्डल  के  वीलपुर  और  मी  रानपुर  कटरा  स्टेशन

 के  बीच  फाटक  संख्या  342,  जहां  1978  में  हुई  एक  दुर्घेटना  में  50  व्यक्ति  मारे  गये  आधा  घंटा  बन्द  कर  दिया

 जायेगा  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ;  और

 क्या  इन  स्टेशनों  और  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बरेलो-लबतऊ  मार्ग  के  बीच  रेलवे  फाटक  343  है  जो  वीलपुर  स्टेशन  क

 gat  केबिन  सें  कण्ट्रोल  होता  है
 और

 इस  केबिन
 पर  कंट्रोल  टेलीफोन न  होने  सें  कभी  आधे  कंटे  सें  अधिक  समय  तक  फाटक

 बन्द  रहता
 है  जिसके  परिणामस्वरूप  माग  पर  चलने  वाले  यात्रियों  को  भारी  कठिनाइयां  होती  हैं  और  यदि  क्या  सुरक्षा

 और  जनहित  में  वीलपुर  के  पूर्वी  केबिन  पर  एक  कण्ट्रोल  टेलीकोन  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  faa  :  ऐसें  कोई  अनुदेश  जारी  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 मीरनपुर  कटरा  और  बिलपुर  के  बीच  एक  अन्तर्पाशित  सं  ०  343  है  ।  यह  समपार  फाटक

 पूर्वी  कबिन  बिलपुर  सें  टेलिकोत  द्वारा  संबदूध  है  जो  कि  पुनः  टेली  कोन  द्वारा  सहायक  स्टेशन  बिलपुर  सें  संबद्ध है  ॥

 इस  समपार  पर  सड़क  यातायात  को  कोई  अकारण  रुकाई  नहीं  होतो  ।  पूर्व  कबिन  में  नियन्त्रण  टेलीफोन  उपलब्ध  कराने

 का  कोई
 प्रश्ताव  नहीं

 है
 ।  sar  स्टेशन  बितयुर  के  में  पडल  सें  ही  एक  fran

 उपलब्ध  है  ।
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 पदोन्नति  के awa  को  SSI  जा

 1286.  श्री  ए के०  राय  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  95  प्रतिशत  अथवा  इससें  अधिक  कर्मचारी  गैंगमैन  के  रुप  में  ही  होते  हैं  क्योंकि
 tea  कमंचा  रियों  की  अन्य  श्रेणियों  के  समान  यहां  न  तों  पदोन्नति  के  अवसर  है  और  न  ही  पद  का  दर्जा  बढाया

 जाता

 यदि  तो  इस  श्रेणी  में  अधे-कुशल  और  कुशल  पदों  की  व्यवस्था  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 रेलवे  कर्मचारियों  की  इस  श्रेणी  को  पदोन्नति  के  पर्याप्त  अवसर  उपलब्ध  कराने  और  इनके  पद  का  दर्जा  बढ़ाने  के

 लिये  सरकार  द्वार  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  जी  नहीं  ।

 और  :  गैंगमैन  चाबी-वालों  और  गैंगमेटों  के  रुप  में  पदोन्नति  पाने  के  पात्र  होतें  हैं  और  चाबी-वालों  तथा

 गैंगमेटों  की  पदोन्नति  रेलपथ  के  रुप  में  की  जाती  है  ।  इसके  गैंगमैन  इंजी  नियरी  विभाग  की  निर्माण

 यातायात  और  वाणि  ज्य  विभाग/यांत्रिक  विभाग  के  कारखानों  में  10  प्रतिशत  रिक्तियों  में  स्थानान्तरण  पर  भी  जा  सकते

 जहां  उनकी  लगातार  नौकरी  की  आधी  अवधि  की  उच्चतर  प्रेडों  में  पदोन्नति  के  उनकी  वरिष्ठता  निर्धारित  करने  के

 लिए  गिना  जाता  है  ।

 मेटीरियल  चेकरों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 1287.  श्री ए०  के०  राय  क्या  रेल  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  मुख्य  अभियन्ता  )  पूर्वे  रेलवे  में  22  5-- 30६  रुपये  के  वेतन  मान  में  कायें  कर  रहे

 मेटीरियल  चेकरों  का  वर्ष  196 सें  अब  तक  26  रुपये  के  वेतमान  में  मेटीरियल  चेकरों  के  रुप  में  दर्जा  नहीं  बढ़ाया
 गया  है  हालांकि  इस  प्रकार  का  दर्जा  बढ़ाना  बहुत  समय  पूर्व  लाइनਂ  में  कार्यान्वित  किया  जा  चुका  है  और  ओपन  लाइन

 में  मेंटीरियल  चेकर  का  कोई  पद  नहीं  है  ;

 यदि  तो  इतने  लम्बे  अर्से  तक  इस  भेदभाव  को  ज़ारी  रखने  के  क्या  कारण  है  ;  और

 इस  प्रकार  का  दर्जा  बढ़ाने  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  रेलवे  प्रशासन  दु  वारा  क्या  कारंवाई  की  गई  है  अथवा

 करने  का  विचार है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  at,  मुख्य  इंजीनियर  पुर्व  रेलवे  के  अधी  न

 सामग्री  जांचकर्ताओं |  (  मैटी  रियल  के  पदों  का  ग्रेड  बढ़ाकर  260-4008  ;  के  वेतनमान में  सामग्री  लिपिकों

 के  पदों  के  समकक्ष  नहीं  किया  गया  है  ।

 और  ।  रेल  प्रशासन  यह  देखने  के  लिए  स्थिति  का  पुनरीक्षण  कर  रहा  है  कि  क्या  1963  और

 थक््तुबर  1972  में  जारी  हुए  आदेशों  के  सामग्री  जांचकर्ताओं  दूवारा  की  जाने  वाली  डयूटीयों  के  आधार  पर  सामग्री

 जांच-कर्ताओं के  किन्हीं  पदों  का  ग्रेड  बढ़ाकर  26.0  0--400  to  के  वेतनमान में  सामग्री  जांच  लिपिकों  के  समकक्ष

 बनाना  अपेक्षित  है  ।

 पुर्वोत्तिर  क्षेत्र  में  am

 1288,  श्री  अहमद  हुसैन
 :  क्या  रेल  मंत्री  बताने  की  कृपा  हरेंगे - कि  :

 क्या  आसाम  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  अन्य  स्टेशनों  पर  यात्रियों  के  लिये  प्लेडफामं  पर  पानी  ककी  सप्लाई

 और  सफाई  जैसी  सुविधाओं की  अपेक्षित/पर्याप्त  व्यवस्था  नही ंहै  ;  और

 वहां  अपेक्षित  सुविधाओं  की  कब  तक  व्यवस्था  की  जायेगी  और  उन  स्टेशनों  के  नाम  क्या हैं  और  वहां  के  लिए

 प्रस्तावित  एवं  क्रियान्वित  किये  जा  रद  विकास  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल
 मंत्रालय

 में  राज्य
 मंत्री

 शिव  :  और  असम  और  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  पड़ने  वाले

 स्टेशनों  सहित  भारतीय रेलों  के  सभी  नियमित  स्टेशनों  पर  पीने  के  पानी  की  शौचालयों /  मूत्रालयों  आदि  जैसी

 बुनियादी  सुविधाओं  की  व्यवस्था कर  गयी है
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 यातायात  की  मौसम  एवं  रेलवे  स्टेशन  के  महत्व  को  दू  ष्टिगत  रखकर  पर  छत  की  व्यवस्था की  जाती  है

 इन  कामों
 को

 शामिल  करने  के  प्रश्न  पर  निधियोंकी  के  जोनवार  विचार  किया  जाता  है
 ।  क्षेत्र-वार रक

 नहीं रखा  जाता  1

 अत्यन्त  तेज  चलने  वाली  गाड़ियों  में  सशस्त्र  गार्डों  की  व्यवस्था  का  प्रस्ताव

 1289.  श्री  अहमद  हुसैन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  स  रकार  याद्ियों  की  सुरक्षा  के  लिये  aren  में  अत्यन्त  तेज  चलने  वाली  गाड़ियों  में  आरक्षित

 यात्नी  डिब्बों  के  लिये  राइफलों  आदि  सें  लैस  कुछ  सुरक्षा  गार्डों  की  व्यवस्था  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  rz/a  थवा

 सरकार का  ऐसा  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  कया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव
 :  जी  नहीं  ।

 यात्तियों की  संरक्षा  और  उनके  सामानों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  का  उत्तरदायित्व सरकारी  रेलवे  पुलिस  का

 है  जो  राज्य  सरकार  के  प्रशासनिक  और  अनुशासनिक  में  काम  करती है  ।

 सरकारी रेल्वे  पुलिस  भेद्य  खंड़ों  प्रभावित  गाड़ियों  में  मार्ग  रक्षी  की  व्यवस्था  करती  है  लेकिन  सुपर  फास्ट  गाड़ियों

 प्रत्येक  आरक्षित  डिब्बों  में  नहीं  क्योंकि  यह  न  तो  व्यवहार्य  है  और  न  आवश्यक  ।

 धरम  नगर-कुमार  घाट  रेल  लाइन

 1290,  श्री  किरित  विक्रम  देव  वर्मन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल्वे  के  aratq  में  योजना  आयोग  की  समिति  ने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  त्रिपुरा  में  धरमनगर

 रेलवे  लाइन  सहित  नई  लाइनों  के  विकास  के  प्रस्तावों  की  जांच  कर  ली  है  तथा  उनकी  स्वीकृति  दे  दी  है  ;

 यदि  हां  तों  कया  केन्द्रीय  सरकार  में  इस  स्वीकृती  के  आधार  पर  छटी  योजना  के  अन्तगंत  इन  रेल  लाइनों

 को  बनाना  शारम्भ  करने  तथा  पुरा  करने  का  निर्णय  कर  लिया  है  ;

 लागत  का  ब्यौरा  कया  है  तथा  ये  कब  तक  पुरी  हो  जायेंगी  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  जी  हां  ।

 जी  बशर्तें  कि  संसद  दवारा  स्वीकृति  मिल  जाये  ।

 निम्नलिखित  लाईनों  के  छठी  योजना  में  शुरु  करके  पुरा  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  :  --

 अनमानित  लागत

 (  करोड़ रुपयों  में  )
 67

 धमंनगर--कुमारघ
 je

 गुवाहाटी--बर्नीहाट  20

 सिलचर--जिरीबाम  12  13
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 ध्यमगुरी--तुली  83

 लालाघाट--भरेबी  10  66

 गोदाम का  निर्माण

 1291.  श्री  रीत  लाल  प्रसाद वर्मा  :  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गया  जंक्शन  के  पूवे  की  ओर
 और

 जतनाबाद  स्टेशन  से  पहले  जो  भू-खण्ड  स्थित  है  और  जिस  पर  गोदाम  का

 निर्माण किया  गया  sa  रेल  विभाग  दूवारा  पट्टे  पर  दे  दिया  गया  है  |

 (a)  क्या  गया  जंक्शन की  इस  भूमि  का  उपयोग  पैट्रोल
 पम्प

 और  मिठाइयों  की  दुकान  आदि  का  निर्माण  करने  के  लिए

 किया  गया  है  ;  और

 78
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 का

 क्या  सरकार  को  अपने  उपयोग  के  लिए  अन्यत्र  भूमि  खरीदनी  होगी  और  क्या  इन  परिस्थितियों  में  इस  पट्टे  को

 रद्द  करने  का  विचार  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  )  !  भारतीय  रेलों  पर  नाम  का  कोई

 स्टेशन  नहीं  है  ।  लेकिन  एक  स्टेशन  नाम  का  है  जो  पुर्व  रेलवे  के  गया--पटना खण्ड  पर  गया  जंक्शन  सें  47

 किलोमीटर की  दूरी  पर  स्थित  है  ।  माननीय  सदस्य  इसी  स्टेशन  का  उल्लेख  कर  रहे

 गया  नशर  और  जहानाबाद  स्टेशन  पर  अ्रस्थायी  झाधार  रेलवे  की  भूमि  के  निम्नलिखित प्लाट  लायसेंस  पर  दिये  गये

 इन  लायसेंसों  का  नवीकरण  प्रतिवर्ष  किया  जाता  है  ।  इन  प्लाटों  में  से  किसी  पर  गोदाम  का  निर्माण  नहीं  किया गया  है  ।

 गया  जंक्शन

 (1)  175 >( >(  70  क्षेत्रफल  का  एक  प्लाट--भारतीय  तेल  निगमकों  Tel &q  स्थापित  करने  के  लिए  ॥

 (2)  20°  30°  क्षेत्रफल  का  एक-एक  प्लाट--अल्पाहार  गृह  के  लिए  श्री  रमेश  कुमार  और  श्री

 विनोद  कुमार  को  ।

 जहानाबाद  स्टेशन

 क्षेत्र फल  का  एक  प्लाट--भारतीय हेल  निगम  को  । 150  >(  100°

 गया  या  जहानाबाद  स्टेशन  इस  समय  भूमि  अधिग्रहण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इसलिए इन  स्ट्रेशनों  पर

 लायसेंसों  को  रद्द  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उच्च  ग्रेड  के  पोलिस्टाइरीन  का  आयात

 1292.  श्री  जनार्दन  पुजारी
 :

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आल  इण्डिया  प्लास्टिक  |. 1...  नें  सरकार  से  अनुरोध  किया है  कि  उच्च  प्रभाव  वाले  as  के

 पोलिस्ताईरीन  के  आयात  की  अनुमति  दी  जाये  ;  और

 (@;)  यदि
 तो

 सरकार  का  उस  पर  क्या  निणंय  है
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  ।  नहीं  ।

 उपलब्छता  और  पोलिस्टाईरीन  के  आयात  द्वारा  रिक्ति  को  भरने  की  बात  समीक्षाधीन  है  और  शीघ्र

 ही  अन्तिम  निर्णय  लिए  जानें  की  आशा है

 विदेशों  को  भारतीय  रेलवे  की  विशिष्ट  जानकारी  देना

 1295.  श्री  सनोरंजन भक्त : क्या सकत  :  क्या  रेल  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  रेलवे  लाइने  बिछाने  और  रेल  उपकरण  बनाने  में  अनेक  देशों  के  साथ  सहयोग  कर  रहा  है  और

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  है  ;

 उन  देशों
 को

 भारतीय  रेलवे  इंजीनियरी  किस  प्रकार  की  विशिष्ट  जानकारी  और  तकनीकी  सहायता  दे  रहे

 रेल  संत्रालय में  राज्य  मंत्री  Cia  शिव  :  और  भारतीय  रेलों  ने  ऐसें  अन्य  विकास  शील
 Nn a a =  an

 देशों  को  जो  अपनी  अपनी  रेल  प्रणालियों  के  विकास  की  योजना  बना  रहें  रेलवे  के  क्षेत्र  में  अपनी  तकनीकी  जानकारी

 का  लाभ  देने  की  पेशकश  की  है  ।  रेल  मंत्रालय  के  अधीन  सावंजनिक  क्षेत्रों  के  दो  उपक्रमों-रेल  इंडिया  टैकनिकल  एण्ड
 इकानामिक  स्िसेज  लिमिटेड  (र/इटस)  और  इंडियन  tet  कस्ट्रक्शन  कम्पनी  लिमिटेड  का  गठन  किया

 गया है  पहला  उपक्रम  रेलवे  प्रोद्योगिकी  एवं  प्रबन्ध  के  क्षेत्रों  में  परामशं  दात्नी  सेंवाओं  की  व्यवस्था  करने  के

 लिए और  दूसरा  विदेशों में  प्रमुख  रेलवे  परियोजनाओं  का  निर्माण करने  के  लिए  है  ।  ऐसे  विभिन्न देशों  जहां  नियत

 कार्य  या  तो  पूरे  किए  जा  चुके  हैं  या  प्रगति पर  के  नाम  हैं  बंगलादेश

 फिलिपाइन्स और  नाइजेरिया  ।  कुछ  काम  भारत  में  भी  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 79
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 नवम्बर
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 सुची  नियत्रण  प्रक्रियाओं  पर  पुर्नविचार

 1296.  श्री  जी०  एम०  बनतवाला

 श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस

 डा  ०  सरोजिनी  महीषी  :

 क्या  रेल  तंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  समय  पूर्व  सूची  नियंत्रण  प्रक्रियाओं  पर  पुर्ाविचार  करने  और  रेलवे  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने

 के  लिए  बनाई  गई  विशेष  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  कर  दिया  यदि  तो  उसकी  सिफारिशें  क्या  थीं  ;

 और

 उन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करते  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति
 हुई  है  ?

 रेल  मंत्रालय म  राज्य  मंत्री  शिव  :  और  : रेलों  के  भण्डार  संगठन  के.कार्य  समीक्षा

 करने  के  लिए  1973  में  एक  समिति  गठित  की  गयी  थी  ।  वस्तु  सुची  व्यवस्था  के  लिए  इस  प्रकार  गठित  समिति  ने

 निम्नलिखित  पहलुओं  पर  115  सिफारिशों सहित  दो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  :--

 (1)  भंडार की  खरीद  ।

 (2)  सप्लाई  करनें  वालों  के  बिलों  का  भुगतान  |

 (3)  अतिरिक्त  भण्डार  और  रद्दी  माल  का  निपटान  |

 (4)  उत्पादन  यूनिटों  में  सामग्री  की  व्यवस्था  ।

 (5)  भण्डार  डिपों  में  चोरी  और  उठाई  गिरी  की  जांच  करने  की  प्रणाली ।

 (6)  फालतू  पुर्जों  aacat-fraaeT  |

 (7)  चल  स्टाक  के  लिए  फालतू  पुर्जों  का  आयात  ।

 (8)  रेलवे  उत्पादन  यूनिटों  के  आस-पास  सहायक  उद्योगों  की  स्थापना  ।

 (9)  सामग्री  व्यवस्था  संगठन  |

 (10)  सामात्य  |

 2.  सभी  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  mat  हैं  और  106  सिफारिशें  पहले  ही  कार्यान्वित  की  जा  चुकी  हैं  ।  शेष

 सिफारिशों  विभिन्न  चरणों  में  कारंवाहदी  की  जा
 रही

 है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  कुएं  खोदना

 1297.  श्रीमती  अहिल्या  पी ०  रांगनेकर :  क्या  रसायन और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार को  मालूम  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  जब  कभी  भी  किसी  की  गहरी  शर्थात  4000  मीटर  सें

 खुदाई  करना  शुरू  की  जाती  है  तब  निश्चय  उस  कुएं  में  कोई  दुर्घटना  होती  है  और  खुदाई का  कार्य  अस्त-व्यस्त

 हो  जाता  है  परन्तु  जब  वहीं  कुआं  उथला  होता  है  तो  उसमें  कोई  ऐसी  दुर्घटना  नहीं  होती  और  इस  तरह  पश्चिम  बंगाल

 में  अशोधित  तेल  निकालनें  का  कायें  रुक  जाता  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  और  उवेरक  मंत्री  .(  श्री  हेमबती  नन्दन  :  तेल  तथा  प्राकृतिक गैस  आयोग  ढारा

 पश्चिम  बंगाल  में  अब  तक  बोदरा  नामक  एक  ऐसें  जिसकी  5000  मीटर  तक  प्रायोजित खुदाई  करनी  की  4000

 मीटर  तक  खुदाई  की  गयी  है  परन्तु  नीचे  सुराख  सम्बन्धी  कुछ  बाधाओं  के  कारण  इस  कुएं  की  खुदाई  4,198  मीटर

 की  गहराई  पर  रोक  दी  गयी  थी
 ।

 फिर  भी  जिस  गहराई  तक  इस  कुएं  की  खुदाई  रोक  दी  गई  उससे  ऊपर
 उन  सभी  अनुप्रस्थों

 का
 परीक्षण  किया  गया  जिनमें  हाईड्रोकाबंन  पाये  जाने  की  सम्भावना  थी  ।  डायमन्ड  हाबर  पर  5500

 मीटर  की  प्रायोजित गहराई  वाले  एक  दूसरे  कुएं
 का

 इस  समय  खुदाई  कार्य  चल  रहा  है  इस  बात  का  पता  लगाने  के
 लिए

 को
 ई

 अध्ययन  नहीं  किया  जा  रहा  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  4,000  मीटर  की  गहराई  के  बाद  ही  कच्चा  तेल  प्राप्त
 हुआ  है  |

 80
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 व्यघन  कायें  के  कई  कारणों  विशेषकर  उपकरणों  और  सामग्री  का  यान्त्रिकी  रूप  से  असफल

 हो  जाने  सें  बाधाएं  woe  होती हैं  ।  इन  बाधाओं  को  समाप्त  करने  के  और  तरीके  जिन्हें  परिस्थितियों के  श्ञाघार

 पर  लागू  किया  जाता  है  ।  जबकि  उधथलें  कुओं  में  इन  बाधाओं  को  समाप्त  करना  झासान  होता  परन्तु  अत्यधिक  गहरे

 कुओं  में  इन  बाधाओं  को  दूर  करना  इतना  आसान  नहीं  होता  ।  अतः  गहरे  कुओं  में  बाधाओं  को  समाप्त  करने  में  अकसर
 अधिक  समय  लग  जाता  है  और  कभी-कभी  तकनीकी  कारणों  से  इन  बाधाओं  को  दुर  करने  से  सम्बन्धित  कार्य  को  था थे

 बढ़ाना  उचित  नहीं  समझा  जाता  है  ।

 कुओं की  खुदाई  के  समय  दुर्घटनाएं

 1298  श्रीमती  अहिल्या  पो  ०
 रागनेकर  :  व्या  रसायन  और  उर्वरक  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौं  रान  प्रत्येक  राज्य  में  कुओं  की  खुदाई  के  समय  कितनी  दुघटनाएं  हुई  जिनके  कारण  खुदाई  कार्य  अस्त-व्यस्त
 हो  गया  तथा  ये  दुर्घटनाएं  कहां  कहां  हुई  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  गुजरात  राज्य  के  अंकलेश्वर नामक  स्थान

 में  एक  कुए  में  94  मीटर  की  छिछली  गहराई  पर  एक  विस्फोट  हुआ  था  जिसमें  ढ़ांचा  और  मस्तूल  को  क्षति  हो

 गयी थी  ।  परन्तु  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुएं  के  खुदायी  में  ऐसी  कोई  गंभीर  दुर्घटना  नहीं  हुई  है  जिससें  खुदाई  कार्यक्रम
 अस्त-व्यस्त  हुआ  हो  ।

 कुकिंग  गेस  कनेक्शन
 1299.  at  एस०  एस०  सोमानी :  क्या  रसायन  और  उवेरक  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 गैस  एजेन्सियों पर  विभिन्न  श्रेणियों  के  कितने  लोगोने  कुकिंग  गैस  के  नये  कनेक्शन  प्राप्त करने  के  लिए
 अपने  नाम  दर्जे  कराये हैं  ;  और

 गैस  सप्लाई  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 रसायन  और  1.0  मंत्री  हेमवती  नन्दन  विभिन्न  तेल  कम्पनियों  के  डीलरों

 के  पास  रजिस्टडं  व्यक्तियों  की  संख्या
 और  तरल  पेट्रोलियम गैस

 के  कनेक्शनों
 के  लिए  इन्तजार  कर  रहे

 व्यक्तियों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  5,80,000  (31-3-78  को )

 भारत  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  3,55,000  (30-6-78  को

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कार्पोरेशसਂ  (31-10-78  की  )

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  ह  ह  51,850  (31-10-78

 विशाख  विपणन  यूनिट  )

 तरल  पेट्रोलियम  गैस  के  डीलर  द्वारा  अभ्यार्थी  का  श्रेणी-वार  रजिस्ट्रेशन  नहीं  किया  जाता  ।

 वर्ष
 1980-81  से  देश  में  निम्नलिखित को  आरम्भ  करने  से  तरल पेट्रोलियम  गैस  की  उपलब्धता  में  वृद्धि

 होने  की  आशा  है

 (i)  बम्बई  हाई  संबद्ध  गैस  से  कुकिंग  गैस  को  अलग  करने  के  लिए  सुविधायें  ;

 (ii)  मथुरा  शोधनशाला  ;

 (111)  कोयाली  शोधनशाला  में  सैकण्ड्री  प्रोसेसिंग  सुविधायें  ;  और  :

 (iv)  बोंगाईगांव  शोधनशाला की  कोकर  यूनिट  ।

 उपर्युक्त  उपायों  से  वर्ष  1980-81  के  बाद  से  कुकिंग  गैस  की  उपलब्धता  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  होने  की
 आशा

 है  जब

 महत्वपूर्ण  स्तर  पर  कुकिंग  गैस  कनैक्शन  देना  सम्भव  हो  |

 औषध  फर्मों  का  पंजोकरण  प्रमाणपत्र  जारी  करना

 1300.  श्री
 एस  ०  एस०  सोमानी

 ।  क्या  रसायन
 और

 उर्वरक  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 ऐसी  औषध  फर्मों  के  नाम  क्या  है  जिनको  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं  किये  गये  हैं  परन्तु  अनुमति  पत्र

 जारी  किये  गये  हैं  ;  प्रत्येक  अनुमति  पत्र  के  अन्तर्गत  कौन  कौन  सी  वस्तुएं  आती  है  और  कितनी  क्षमता
 के

 लिये  हैं  तथा
 गत  3

 वर्षों  में  प्रत्येक  वस्तु  का  कितना  उत्पादन  हुआ  ;
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 ee

 उक्त  कम्पनियों  द्वारा  कितनी  वस्तुओं  का  उत्पादन  अपनी  उत्पादन  क्षमता
 से  अधिक  किया  जा  रहा  है  ;

 और

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  एजेंसी  के  माध्यम  से  आयातित  कच्चा  माल  एक  निश्चित  नीति  के  अनुसार  दिया

 जाता  है  जो  संगठित  क्षेत्र  के  एककों  को  रिलीज़  में  वृद्धि  की  अनुमति  नहीं  देती  यदि  तो  इन  कम्पनियों  को  गत  तीन  वर्षों  में
 वर्ष  वार  सरकारी  एजेंसी  के  माध्यम  से  आयातित  कच्चे  माल  की  रिलीज़  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती नन्दन  :  निम्नलिखित  औषधी  फार्मों  के  पास

 अनुमति  पत्न  हैं  लेकिन  पंजीकरण  प्रमाण  पत्र  नहीं  हैं

 1
 मसें

 are

 wa  सैन्डोज़

 मैससे  एनलो  het
 मेसस  मकशापें

 मेस सं  जौन्शन  एण्ड  जौन्शन

 रोश

 1...  sel  फार्मा

 1...)  डे  मैडिकल स्टोर

 मसस|  जमंन  रेमिडीज़ञ

 10!  मैससे  रकिट  एण्ड  कौलमैन

 प्रत्येक  अनुमति  पत्र  के  ब्यौरे  औषध  उद्योग  पर  गठित  समिति  की  रिपोर्ट के  अध्याय  iv,

 में  दर्शाए  गए  जिस  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  8-5-75  को  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  गई  थी  ।  अनुमति पत्र  में  दी  गई  प्रत्येक

 मद  के  उत्पादन  आंकड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हूँ  तथापि  हाथी  समिति  की  रिपोर्ट  पर  सरकार  के  निर्णय  के  अनुसरण  में

 हाल  ही  में  लाइसेंसों  को  समेकित  करते  तथा  अन्य  कार्यवाही  के  एक  भाग  क  रूप  में  सभी  फर्मों  (sraaa Gat afec) फर्मों  को

 सभी  अब  ब्यौरे  भेजने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 उपरोक्त  कम्प॑नियों  में  से  जिस  कम्पनी  ने  गत  तीन  वर्षों  में  से  किसी  भी  वर्ष  में  अपनी  लाइसेंस  शुदा  /  स्वीकृत
 क्षमता  से  अधिक  वल्क  औषधों  का  निर्माण  किया  है  नाम  अनुबन्ध  में  दर्शाए  गए  हैं  ।

 सरणीबद्ध  कच्चे  माल  की  सप्लाई  के  बारे  में  1977  तक  डी०  Hetjeste डी०  एककों पर  लागू  नीति  यह
 थी  कि.ऐसे  एककों  को  उनकी  गत  दो  वर्षों  की  अधिकतम  खपत  के  बराबर  माल  की  मात्ना  अथवा  राज्य  औषध  नियंत्रण  द्वारा

 बतायी  गयी  जो  भी  कम  की  सप्लाई  की  जा  सकती  है  ।  जनवरी  1978  में  ऐसे  एककों  को  1976-77 में  की

 गई  मात्रा  के  बराबर  अथवा  फार्मुलेशनों  की  लाइसेस  शुदा  क्षमता  पर  आधारित  हकदारी  के  बराबर  जो  भी  अधिक  हो

 सरणीबद्ध  कच्चे  माल  की  सप्लाई  की  जाती  है  ।

 aad  सैन्डोज़  और  ॥... द. मसस  डेज़  मैडिकल  स्टोर  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  की  गई  सरणीबद्ध  कच्चे  माल  की  सप्लाई
 के  ब्यौरे  आज  ही  पूछे  गए  लोकसभा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1192  के  उत्तर  में  दिए  गए  हैं  ।  Aaa  हैक्स्ट  को  की  गई  इसी

 प्रकार  की  सप्लाई
 क

 ब्यौरे
 आज

 ही  पूछे  गए  लोक  सभा  तारांकित  प्रश्न  संख्या  128 के  उत्तर  में  दिए  गए  शेष  कम्पनियों

 से  इसी  प्रकार  की  सुचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पठल  पर  प्रस्तुत  की  जाएगी ॥

 सावली-बड़ी सादड़ी  रेल  लाइन  का  बन्द  किया  जाना

 1301८  श्री  एसक  एस०  सोमानी :  ql  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  मावली-बड़ी सादड़ी  रेल  लाईन  बन्द  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या इस  प्रश्न  पर  किसी  अधिकारी  अथवा  किसी  समिति  ने  विचार  किया  है  ;

 कया  सरकार  को  स्थानीय  लोगों
 में  व्याप्त  असन्तोष  के  बारे  में  पता  है  ;  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतित्रिया है  ?
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 पना

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 (3)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  और  उदयपुर  के  बीच  चेतक
 एक्सप्रेस

 1302.  श्री  एस०  एस०  सोमानी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 छपा  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्ली  और  उदयपुर  के  बीच  एक  सीधी  रेल  गाड़ी  केवल  एक्सप्रेस  है  ;

 क्या  सरकार  को  यह  भी  पता  है  कि  यट  रेलगाड़ी  सदैव  विलम्ब  से  चलती

 an  सरकार  का  विचार  इस  रेलगाड़ी  को  डीजल  इंजन  से  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण
 और

 कया  यातायात  तथा  दूरी  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार  इसकी  गति  बढ़ाने का  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  न्

 पिछले  दो  महीनों के  दौरान  15/  16  दिल्ली-उदयपुर चेतक एक्सप्रेस चेतक  एक्सप्रेस  का  समय-पालन  संतोषजनक  नहीं  रहा

 और  :  मीटर  लाइन  के  डीजल  इंजनीं के  AMTA  में  15/  16  चेतक  एक्सप्रेस  का  डी

 करण  संभव नहीं  है  ।  रेल  पटरी  और  कर्षण  की  वर्तमान  स्थितियों  केकारण  इन  गाड़ियों  की  गति  में  वृद्धि  करना  भी
 हारिक  नहीं  है  ।

 नये  तेल  शोधक  कारखानों  की  स्थापना

 1303.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  अल्ल  री  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  निकट  भविष्य  में  नये  तेल  शोधक  कारखाने  लगाने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कर  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती नन्दन  :  नहीं ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  रेलों  को  विश्व  बैंक  से  वित्तीय

 1304.
 श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  Tez )

 :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  विश्व  बैंक  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय

 विकास  संगठन  से  वर्ष  1977-78  के  दौरान और  वर्ष  1978-79  के  दौरान  अब  तक  भारतीय  रेलों  के  विकास  के  लिए

 प्राप्त  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  कपा  है  और  इस  सहायता के  साथ  अब  तक  कितना  विकास  कार्य  किया  गया  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :

 1977-78:

 332.  4  लाख  अमरीकी  डालर  के  बराबर  |

 1978-79  (31  1978  :

 167,  2  लाख  अमरीकी  डालर  के  बराबर |

 अंतर्राष्ट्रीय  विकास  संगठन  द्वारा  गयी  सहायता  को  उपर्युक्त  राशि  उन  मदो ंके  आपात  की  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करने  के  लिए  उपयोग  में  लायी  जो  देश  में  उपलब्ध  नहीं  थे  अथवा  जिनके  लिए  देशी  क्षमता  पर्याप्त  नहीं  थी

 आयात  की  गयी  मदों  में
 चल-स्टाक  के  निर्माण  और  अनुरक्षण  के  लिए  हिस्से-पुजें  सिगनल  और  दूर-संचार  योजनाओं

 के

 लिए  अपेक्षित  रेलपथ
 मशीने  तथा  संयंत्र  और  मशीनरी,की  कुछ  ॥  शामिले  हैं  ।
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 कोचीन  के  निकट  पेट्रो-रसायन  कम्पलैक्स  की  स्यापना

 1305.  श्री  जाज  सेथ्यू  कपा  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  क
 सेे  लि  * CTH

 क्या  केरल  में  कोचीन  के  निकट  प्रस्तावित  पेट्रो-रसायन  कम्पलेक्स  स्थापित  करने  में  क्या  अड़चनें  हैं  और

 केरल में  शिक्षित  बेरोजगारी की  ऊंची  दर  को  देखते  हुए  क्या  क क  aa  कोचीन  के  निकट  इस  प्रस्तावित

 पेट्रो-रसायन  कम्पलेक्स  की  स्थापना  के  लिए  शीघ्र  कदम  उठायेगी  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  और  (@)  :  उन  नयी  पेट्रो-रसायन

 योजनाओं  क  जिन्हें  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  आरम्भ  करने  की  आवश्यकता  तैयार  करने  के  लिए  अनेक

 यन  किये  जा  रहे  इन  परियोजनाओं के  स्थानों  सहित  इन्हें  कार्यान्वित  करने के  लिए  इन  परियोजनाओं को  आरम्भ  करनें

 से  सबंधित  अन्तिम  निर्णय  इन  अध्ययनों की  रिपोर्टे प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात्  ही  लिया  aaa | aa ।  जब  कभी भी  नयी  पेट्रो -

 रसायन  परियोजना को  स्थापित  करने  से  संबंधित  निर्णय  लिया  उस  समय  केरल  सरकार  के  प्रस्ताव  की  भी  ध्यान

 में  रखा  जायेगा  ।

 प्राकृतिक  रबड़ के  मुल्य  !

 1306.  श्री  जाज॑  मैथ्यू  :  rar  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :  J

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  एकाधिकार  टायर  निर्माताओं  द्वारा  उत्पादक-संघ  के  साथ  गोपनीय  रूप  से  मेल

 करके  प्राकृतिक  रबड़  का  मूल्य  बहुधा  कृत्तिम  ढंग  से  कम  कर  दिया  जाता  है  ;  और

 क्या  वह  इस  मामले  की  जांच  का  आदेश  देंगे  ताकि  केरल  के  गरीब  छोटे  रबड  उत्पादकों  को  बडे

 कारी  टायर  घरानों  और  उनके  मूल्य  निर्धारित  करने  वालें  व्यक्तियों  के  से  बनाया  सके  |

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  (sto  प्रताप  चन्द्र
 :  और  :  कम्पनी  की  विभाग

 नें

 एका  धिपत्यीय  टायर  निर्माताओं  द्वारा  गृप्तरूप  से  एक  व्यापार  संघ  के  रूप  में  इकठुठे  होकर  प्राकृतिक रबड़  की  कीमतों  को

 कृत्तिम  लिखने  के  कथित  आरोप  के  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  प्राप्त  की  है  ।  तथापि  औद्योगिक  विकास  विभाग

 द्वारा  प्राप्त  एक  हवाले  एकाधिकार  तथा  faced  व्यापार  प्रथा  आयोग  ने  हाल  ही  में  टायर  कम्पनियों के
 खिलाफ  जिन्होंने  मिलकर  1978  के  अन्तिम  सप्ताह  में  विभिन्न  प्रकार के  टायरों  और  ट्यूबों  की  कीमतें

 मिलकर  बढ़ा  दी  थी  एक  निबंन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  की  जांच  की  आज्ञा  दी  है  ।

 2.  वाए sq  विभाग  क  अंनुसार  जो  प्राकृतिक  रबड़  के  लिए  प्रशासकीय  विभाग  पुर्ति  में  कमी  के  कारण  पिछले
 अ

 मेक  महीनों  से  स्वदेशी  प्राकृतिक  रबड़  की  कीमत  1977  में  अधिसूचित  तयशुदा  कीमत  से  ऊपर  चल  रही  थी  और

 सरकार  ने  राज्य  व्यापार  निगम  को  1978  में  कमी  का  सामना  करने  के  लिए  15000 टन  प्राकृतिक  रबड़  का

 आयात  करने  के  लिए  आज्ञा  दी  ।  उस  विभाग  ने  अनेक  रबड़  उत्पादक  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  समेत  अनेक  पक्षों  की

 बैठक  मामले  के  अनेक  जिसमें  रबड़  के  लिए  की  उचित  कीमत  भी  शामिल  पर  विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 किया है  ।

 त्रिवेन्द्रम  डिवोजन

 1307.  श्री  जाज  मैथ्य ू:

 श्री  वयालार रवि  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 f= क्या  ओलवकोड  डिवीजन  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना एक  नया  बिवे  tad  [s  वीजन  बनाया  जा  सकता
 है  ;

 यदि  भिन्न  भिन्न  हित  हों  तो
 क्या  केस्ट्रीय  सरकार  के  रल  सरकार  की  राय  अन्तिम  मानेंगी  ;  ate

 सभी  पक्षों
 की  राय  पर  विचार कर  लेने  के  बाद  प्रस्तावित  डिवीजन  कब  तक  बनाया जा  सकेगा  ?

 रेल
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  शिव
 :  से  ॥  एक  नये  रेल

 जिसका  मुख्यालय
 पुरम  में  के  गठन  का  ओलवक्कोड  मंडल  के  अस्तित्व  के  पुवाग्रिह के  बिना  किया  गया  क्योंकि

 THE  मंडल  का  न» ओल वक््कोड
 में  ही  रहेगा  विचाराधीन  प्रश्न है  वर्तमान  गोलवकक््कोड और ari  मदुरै  मंडलों  क्को»
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 7  1900  )  लिखित  उत्तर

 ड  काम  की  मादा  aga  अधिक  कुछ  राहत  देन ेके  लिए  म्रघिकार-क्षेत्र  सम्बन्धी  कुछ  परिवर्तन  करना ।
 चालेनिक  सौर  प्रशासनिक  कायं-कुशलता  की  दृष्टि  नये  मंडल  का  गठन  इन  दोनो  मंडलों  में  से  ही  किया  जाना

 लिए  इन  मडलों  से  श्रधिकार-क्षेत्र  में  कुछ  परिवतंन  अनिवाय  चूंकि  तीनों  मं  डलो  के  श्रधिका  के  निर्धारण  के

 म्बन्ध  मं  करल  के  पालघाट  we  मालाबार  क्षेत्रों  को  विभिन्न  पार्टियों  से  बड़ी  संख्या  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 केरल  के  मुख्य  मंघी  से  श्रवरोध  किया  गया  था  कि  वह  विभिन्न  पार्टियों  के  बीच  मतभेदों  को  दूर  करें  ता  फि

 वित  तिस्वनस्तपुरम  मंडल  के  लिए  उपयुक्त  जो  सभी  पार्टियों  को  मान्य  हो  शौर  अ्रधक्षम  भी  निर्धारित

 किया  जा  सके  |  केरल  के  मख्य  मंत्री  ने  2  1978  को  एक  सम्मेलन  का  अयोजन  किया  श्रौरॉइस  सम्बन्ध  में  उनसे

 एक  पत्न  प्राप्त  हुमा है  ।  सभी  पार्टियों  और  feat  द्वादा  व्यक्त  किये  गये  विचारों  जो  केरल  सरकार  द्वारा  सुचित  किये  गये

 को  समचित  महत्व  देने  के  बाद  इस  सम्बन्ध  में  झ्रागे  कारवाई  की  जायेगी  |  रूप  से  विनिश्चय  कर  लेने  के
 नया  मंडल  दो  महीन  में  श्रपना  कार्य  प्रारम्भ  कर  सकता  है  |

 भारतीय  तेल  बरौनी  शोधनशाला  हारा  निय्वत  किये  गय  sifsterstt  को  खपाना

 1308.
 श्री  ए०  कछ  राय  :  क्या  रसायन और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि

 भारतीय  तेल  निगम  बरौनी  शोधनशाला  में  गत  तीन  वर्षों  में  नियुक्त  प्रशिक्षु  की  संख़्या  कितनी

 थी  श्रौर  उन  में  से  कितने  3 feta  को  इसी  शोधनण्गला  म  खपाया  गया  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इसी  के  ग्रन्तगते  खपाये  गये  श्रस्य  सरकारी  क्षद क  एकको  की  तुलना में  इनकी

 दर  कम  यदि  हां  तो  तत्सबंधी  तथ्य  कया  है

 क्या  इस  मामले  पर  बरौनी  में  26  1978  से  क्रमिक  हड़ताल  जारी  है  बरौनी  तेलशोधनशाला  के  नियुक्त
 द्वारा  भारी  कठिनाइयां  पैदा  की  जा  रही  हैं  ;  श्रौर

 यदि  at,  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ८

 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  (sit  हेमवती  नन्दन  :  1975 से  1978  नक  की

 भ्रवधि  के  दौरान  बरौनी  शोधनशाला  ने  210  वाणिज्यिक  प्रशिक्षुकों को  लगाया  |  इनमें
 से  23  प्रशिक्षुक  शोधन  शाला

 दारा  खपा  लिए  गये  थे  |

 नहीं  fox  भी  प्रशिक्षुक  प्राधिकारियों  द्वारा  निर्धारित  वा।णज्यिक  प्रशिक्षुकों  को  लेने  की  संख़्या
 शाला  में  उपलब्ध  रिक्तियों  की  तुलना  में  कहीं  अधिक

 है
 र  शोधनशाला  में  प्रधिशेष  स्टाफ  होन ेके  कारण  बरौनी तेल

 शोधक  कारखा ने  में  प्रशिक्षुकों  को  खपाने के  अवसर बहुत  कम  हैं  वास्तव  में  प्रबंध  नें  भविष्य  में  किसी  भी  वाणिज्यिक

 oferta,  को  भर्ती  करने  के  लिए  छूट  देने  हेतु  प्र।देशिक  प्रशिक्षुक  प्रशिक्षण  निदेशालय  को  पत  लिखा  है  ।

 हा ं।

 शोधनशाला  राज्य  सरकार  के  siferatfcat  प्रादेशिक  प्रशिक्षुक  प्रशिक्षण  प्रदेश
 भर  संघो  carer  प्रशिक्षुकों  से  श्रपनी  भख  हड़ताल  समाप्त  करने  और  कारी  रवैये  को  छोड़  देने  के  लिए  प्रयास

 किए जा  रहे  है  ।

 धनबाद  में  स्टालों  के  लिये  रेलवे  भमि  का  आबंटन

 1309.  श्री  ए०  के०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्टालों  के  लिये  रेलवे  भूमि  के  झाबंटन  के  बारे में
 के  सेक्रेटरी  से  श्रभ्यावेदन

 प्राप्त  ate

 क्या
 सेह  संच  है

 कि  प्रासनसोल  अर  गया  में  दुकानों के  लिये  लाइसेंस  पर  रेलवे  भूमि  उपलब्ध  कराई  गई

 है  लेकिन  धनबाद  इसे  नहीं  दिया  गया है  ;  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव

 (a)  रेलव  की  भूमि  कवन  उन्हीं  स्थानों इलाकों  में  पट्टे  पर  दी  जाती  है  जहां  रेलवे  iz  झपने  इस्तमाल  क  लिए
 इसकी  शीघ्र  झावश्यकता  न  हो  भीर  जहां  इस  प्रकार  भूमि  पट्टे  पर  देने  से  रेलव ेके  काम  पर  किसी  तरह  दुप्प्रभ,व  न  पड़े  ।

 एक  स्थान  की  स्थित  gat  स्थान  की  स्थिति से  भिन्न  होती  @  झ्रत  ्रौर  गयां  के  बीच  तुलना  नहीं
 की  जा  सकती  |
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 लिखित  उत्तर  28  1978

 धनबाद  में  स्टेशन  पहुंच  सड़क  के  पास  वाली  रेलवे  की  भूमि  को  पट्टें  पर  देने  की  मांग  की  जा  रही  है
 श्र  रेल  प्रशासन

 इस  क्षेत्र में  ब  र  झधिक  भूमि  पट्टे  पर  देने  के  पक्ष में  नहीं  है  क्योंकि ऐसा  कर  देने  से  स्टेशन
 पहुंच

 सड़क  पर

 भाड़  हो  जायेगी  ।  इसी  कारण  यात्री  ने  भी  अभ्यावेदन  दिया  है  कि  स्टेशन  पहुंच  सड़क  के  झास-पास  त्रौर  भूमि  पट्टे

 नदी

 लोक  सभा  तथा  राज्य  विधान  मंडलों  के  लिए  होने  वाले  उप-निर्वाचन

 ताने  की  कृपा  करेंगे  कि 310.  प्रो ०  पी०  जी ७  सावलंकर  :  कया  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह

 क्या  लॉक  सभा  तथा  विभिन्न  विधान  मंडलों  के  लिये  एक  या  ofan  उप-निर्वाचन  होने

 यदि  तो  उनके  पुरे  तथ्य  क्या  हैं  ;

 उक्त  उप-निर्वाचन  कब  होंगे

 उक्त  उप-निर्वाचन  कराने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;

 (s)  क्या  किसी  उप-निर्वाचन  को  किसी  निश्चित  श्रवधि  के  भीतर  कराने  के  संबंध  में  विशिष्ट  नियम  अथवा

 प्रथाएं  हैं  ate  यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  त्ौर  क्या  उनका  झनुसरण  किया  जा  रहा  है  ;  ate

 यदि  ऐसे  कोई  नियम  नहीं है  तो  क्या उ  नहें  तैयार  करके  शीघ्र  ही  पारित  कराने  का  विचार है
 ?

 समाज  कल्याण और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  (% )  :  अपेक्षित  जानकारी  देने

 विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिए  गए  है  |

 (©)  नहीं  ।  ऐसे  कोई  नियम  या  परम्पराएं  नहीं  हैं  ।

 Gar  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  1

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2888/78]

 जीवन  दायिनी  औषधियों  का  मलय  अधिक  होना

 1311.  प्रो०  पी  Sito  मावलंकर  :  क्या  qari  रसायन और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  देश  में  कुछ  जी  वनदायिनी  तथा  अ्रस्य  महत्वपूर्ण  श्रौषघियों  का  या  तो

 मूल्य  बहुत  afaa  है  या  वे  दुलंभ  ह  तौर  या  दोनो  बातें  हैं  ;

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  उपाय

 क्या  सरकार  ने  असहाय  और  निधन  लोगों  की  सहायता  करने  के  लिये  आराम  तौर पर  कोई  औषध  मल्यनीति

 ई  है  शौर  विशिष्ट  विनियम/नियंत्ण  रखे  हैं  तौर

 यदि  तो  वे  क्या  है  त्रौर  इसे  किस  प्रकार  न्रियात्वित  किया  जा  रहा  है
 ?

 रसायन  और  ©  मंत्री
 च (श्री  हेमवती  नन्दन  :  (=)  और  :  आौषधों  at  फार्मुलेशनो

 जिनमें  जीवन-रक्षक  श्रौषधें  भी  श्राती  के  मूल्य  सरकार  द्वारा  श्रौषध  मूल्य  नियंत्रण  आ देश  1970  के  उपबन्ध के  अस्तगंत

 इस  उद्देश्य से  नियमित  किए  जाते  हू  कि  Ara  समान  रूप  से  वितरण  की  जा  सके  तथा  उचित  मूल्यों  पर  उपलब्ध हो  सके  ॥

 गत  एक  वर्ष  से  औषधें  जिनमें  ग्रावश्यक  जीवन-रक्षक  आऔषधें  भी
 के  Yea  स्थिर

 जेसा
 कि

 नीचे  दिए  गए  थोक  विक्रय  मूल्य  से  देखा  जा  सकता

 qq  अषधों  श्रौर  दवा  ईयों  के  लिए  प्रतिशत  वर
 थोक  विक्रय  मूल्य  सुचकांक
 (1970-  71-100 अ  न्य  अ  *  ९  ९

 re  या

 1975-16  118.7

 1976-77  133.9  (+)  13  प्रतिशत  75-76  से  ज्यादा

 1977-78  136.3  (+)  1.8  प्रतिशत  76-77 से  ज्यादा

 aa  से  सितम्ब९  1978  136.2  77-78  क  स्तर  पर  मूल्य  का  स्थिर  रहना
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 $$

 जीवन-रक्षक  झौषधों  तथा  wea  आवश्यक  दवाईयों  A  Aa) |  सामास्य  रूप  से  पौर  न  ही  अधिक  कमी  हुई  है  ।  राज्यों

 के  श्रौषध  नियंत्रक  तथा  क्षेत्रीय  औषध  नियंत्रक  कमियों के  बारे में  मासिक  झाधार  पर  रिपोर्ट  करतें  कमियों  का  पुनरी  क्षण
 सम्बन्धित  संगठनों  atc  निर्माणकर्ताओं  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  मासिक  बैठकों  में

 किया
 जाता  a  शर  झगर  कोई

 कमी  तो  उन्हे  दूर  करने  के  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।

 और  कई  cine  नीति  जो  29  ard  1978 को  लोक  सभा  पटल  पर
 रखें  गए  विवरण-पत्र में  दी  गई

 है  में  मूल्य  निर्धारण  नीति  भी  है  ।  मृत्य  निर्धारण  नीति  सरकार  द्वारा  झौषधों  झौर  जिनमें  जीवन-रक्षक  श्रौषध

 भी  है  के  मूल्यों  को  सुव्यस्थित  बनाने  के  विचार  से  सरकार  द्वारा  अपनाए  जाने  वाले  उपायों  को  प्रदर्शित  करती  है  ।  नई

 ष ध  नीति  के  श्रेणी  1  और  हि ड  के  जिनकी  जनता  को  जरूरत  पड़ती  का  माके-अप  क्रमश

 40  प्रतिशत  तथा  50  प्रतिशत  श्रेणी  Hs  फार्मलेशनो  का  100  प्रतिशत  तक  होगा  तौर  श्रेणी  TV  के

 फार्मूलेशनों  पर  कोई  मूल्य  नियंत्रण  नहीं  होगा  ।  नई  अषध  नीति  में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  एक  ae  प्रारम्भिक  अवधि

 के  लिए  श्रेणी  1  आर  | है ह  के  विषमता  फार्मूलेशनों  के  मूल्य  लीडर  जोकि  कुशल  मुख्य  निर्माताओ ंके  लिए  अधिकतम

 लीडर  मूल्य  माने  गए  के  समान  स्थिर  किए  जाएंगे  ।  जहां  पर  ऐसे  फार्मूलेशनों के  बारे  में  ग्रलग  अलग  निर्माणकर्ता

 के  चालू  मूत्य  लीडर  मूल्यों  से  कम  मल्यों  में  वृद्धी  नहीं  होने  दी  जाएगी ,  तौर  जहां  कही ंऐसे  फार्मूलेशनों के
 बारे  में

 अलग  अलग  निर्माणकर्ताश्रो के  चालू  मूल्य  लीडर  मूल्यों  से  भ्रघिक  ऐसे  निर्माताओं  को  wat  मूल्य  कम  करने  पढ़ेंगे  ।

 नबसारी  रेलवे  स्टेशन  पर  सबविधाओं  की  व्यवस्था  करना

 1312.  Sto  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पश्चिम  रेलवे  में  दक्षिण  गज  रात  में  स्थित  नवसारी  रेलवे  स्टेशन  दयनीय  और

 अवव्यस्थित  स्थिति  में  है

 (a)  यदि  तो  क्या  नवसारी  में  इस  स्थिति  का  समाधान  करने  झ्र  इसमें  सुधार  लाने के  लिये  कोई  ठोस  श्ौर

 और तात्कालिक  कायेवाही  कर  रही  है

 यदि  तो  वह  कार्यवाही  क्या  है  झर  बेहतर  मजबूत  और  चौड़े  समुचित  शेडों

 mea  रूप  में  इनके  परिणाम  कितनी  जल्दी  पता

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  (%)  शौर  नवसारी
 रेलवे  स्टेशन की  स्टेशन

 इमारत  की  झआाकृति  अच्छी  है  श्रौर  संरचना की  दृष्टि से  भी  यह  हालत  में  है  स्टेशन  की  इमारत  पर  नियमित  रूप

 से  सफेदी  और  उसकी  देखभाल  की  जाती  है  जब  कभी  मरम्मत  की  जरूरत  तो  मरम्मत  कर
 दी

 जाती

 स्टेशन  इमारत  के  पुर्नानिर्माण/नवीकरण  को  कोई  श्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 मौजूदा  सुविधाओ्रों  में  वृद्धि  करने  का  भी  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 र्लद  आरक्षण  स  अदध  व्यापार

 1313.  श्री  itaq ~  frat

 प्रो ०  समर  गह

 क्या  रेल  मंत्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (%)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  देश  के  बड़े  नगरों  में  tH  वे  ax रदन ााਂ  सें  अ्रवेध  व्यापार  की  बुराई  को  पुर्णतया
 समाप्त  करने  के  अ्राश्वायान  दिये  जाने  के  बावजूद  यह  अब  भी  जारी

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  गर्मी  के  मौसम  में  जनता  को  बड़ी  कठिनाइयों  का  साम  करना  पड़ा  था  ;  और

 afe  इस  स्थिति  का  faa  प्रकार  मुकाबला  करने  का  सरकार  का  विचार है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंदी  शिव  :
 (%) @ से

 (1):  अनधिकृत  दलालों  तौर  अप्यय
 विरोधी  तत्वों  द्वारा  रेलवे  श्रारक्षण  को  चोरबाजारी  के  मामले--विशेषक र  ग्रीष्मकालीन  भीड़-भाड़  की  waft के  दौरान
 जब  इस  प्रकार  की  कारगुजारी के

 फिर
 से  उभरने  की  हमे शा  सम्भावना  होती  रेल  प्रशासन  के  ध्यान  में  ग्राय हैं  ।  भ्रष्ट

 झर  अनियमित  कारगुजारियों  की  रोक  थाम  के  लिए.-ग्रायोजित  गहन  जांचों के  परिणामस्वरूप  बहुत  से  ्रनधिक्ृत
 दलाल  झौर  अन्य  समाज-विरोधी  तत्व  पकड़े  गये  हैं  ।  श्रारक्षण  gare  को  सरल  झौर  कारगर  carat  गया  है  और
 धड़ी-विरोधी  दस्तों  शरीर  सतकंता  संगठन  की  सहायता  से  जांच-कार्य  को  श्र  भी  गहन  एवं  तेज  कर  दिया  गया  है  ।
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 लिक  प्रभाव  पैदा  करने  के  लिए  रेल  टिकटों  को  afer  और  झरा  रक्षण  में  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  लिए  रेल  मंत्रालय

 में  एक  विशेष  दस्ते  का  गठन  किया  गया  यह  सुनिश्चित  करन ेके  लिए  कि  झरा  रक्षण  प्राप्त  करने  में  सदाशयी  यादियों

 को  कोई  न  समय  समय  पर  विशेष  श्रशियान  marina  किये  जाते  रहे  हैं  ।

 हिमालय  पर  तेल  की  खोज  के  लिए  सर्वेक्षण

 1314.  श्री  पोयष  क्या  qatar  रसायन और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 हिमालय  में  किन  किन  घाटियों  में  इस  समय  तेल  की  खोज  के  लिए  सर्वेक्षण  किया  जा  है

 इस  काय  पर  ae  तक  कितनी  धन  राशि  aa  की  गई  है  ;  त्रौर

 क्या  उसके  कोई  परिणाम  निकलें  ह  शर  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रसायन  और  उचरक  मंत्री  हेसबती  नन्दन  इस  समय  हिमालय  के  विभिन्न

 भागों  a  तीन  भूगर्भीय  wey  करने  वाले  दल  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  हिमाचल  प्रदेश  के  सतलज  घाटी  क्षेत्र

 में  एक  दल  सवक्षण  कर  रहा है  ।  दूसरा  दल  पश्चिम  जम्म  में  काय  कर  रहा  है  शौर  तीसरे  दल  को  दार्जीलिंग के  रंजीत  घाटीं

 में  लगाया  गया  हैं  |

 1975-76  प्रौर  1976-77  के  फील्ड  सौसमों  के  दौरान  हिमालय  के  क्षेत्रो में  स्वक्षण पर  30  83

 लाख  रुपये  का  खच  ्राया  |  1977-78  के  फील्ड  मौसम  के  बारे  में  सुचना  अभी  उपलब्ध  नहीं  ।

 अभी  तक  इन  क्षेत्रों  से  किसी  हाइड्रोकाबन  के  वाणिश्यिक  संचय  का  पता  नहीं  चला  है  ।

 बम्बई  तट  दूर  बेसिन  में  कार्य  के  लिए  प्लेट  फार्म  लगाने  के  लिए  विश्व  से  सहायता

 1315.  श्री  drag  टिकी  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बम्बई  तट  दूर  बसई  में  ड्रिलिंग  के  लिए  प्लेटफार्म आदि  खरीदने और  प्राप्त  करने  के  लिए  विश्व

 बैंक  से  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  प्राप्त  हुई  है  ;

 धन  राशि  किस  प्रकार  खर्च  की  गई

 क्या  धन  राशि  सरकार  की  निगरापी में  खचें  की  गई  ;  और

 प्रत्येक  प्लेटफामं  पर  कितनी  लागत  आई  और  प्लेटफार्म  लगाने  का  काम  किन  कम्पनियों  को  दिया  गया  था  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन
 से

 बम्बई  हाई  परियोजना
 क  1  विकास  कार्यक्रम  के  भाग  का  वित्त  प्रबंध  करने  के  लिए  इंटरनेशनल  बैंक  फार  रिकन्स्टक्शन  एंड  डेवलपमेन्ट  ने

 150  मिलियन  अमेरिकी डालर  का  ऋण स्वीकृत किया  है  ।  जिसमें  से  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  68  मिलियन

 अमेरिकी  डालर  मथ  ब्राउन  एंड  सट  के

 भुगतान  के  लिए  लिया  है  जिसको  बम्बई  हाई  से
 उरान  तक

 अन्तः
 सागरीय

 लाइन  बिछाने  के  सरकार के  अनुमोदन  ठेके  प्रदान किये  गये  थे  ।

 शोध  प्लेटफामं  और  कुएं
 के

 प्लेटफार्म
 के

 निर्माण  ढांचे के  निर्माण  आदि  के  लिए  अभी  तक  कोई  ठेका  नहीं

 दिया  गया  और  इसलिए  इसके  लिए  कोई  धन  नहीं  लिया  गया  ।

 क्राम्पटन  द्वारा  टोशिबा  आनन्द  लेम्पस  का  अधिग्रहण

 1316.  श्री  एन५  tard  नायर

 श्री  बयालार रवि

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्ती यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग की  wats  लिये  बिना  ही ‘Vilar
 आनन्द  लैम्सਂ  का

 अधि  ग्रहण  क्या  जा  रहा  और

 यदि  तो  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग  से  अनुमति  न  लेने के  लिये  क्राम्पटन  ने

 क्या
 तरीके  अपनाये  और  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्या  पार  प्रत्रिया  अधिनियम  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  करने  के  लिये

 फर्म  के  विरुद्ध  क्या  क्वार्यवाही  की  गई  है  ?
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 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  तथा  :  मैंछ  क्राम्पटन  ग्रीव्स

 लिमिटेड  ने  मै०  टोशीबा  आनन्द  dea  लिमिटेड  के  10  की  दर  के  3,75,0 27  पूर्ण  प्रदत्त  साम्य  हिस्सों की  अवाप्ति

 के  लिये  कम्पनी  1956 की  धारा  372( 4).  तथा  एकाधिकार  एवं  faderaara  व्यापार  प्रथा

 1969 की  धारा  23  (4)  के  अन्तर्गत  कम्पनी  कार्य  विभाग  का  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  लिये  आवेदन-पत्र  प्रस्तुत  किये
 हैं  ।

 नियोजनकर्ता  कम्प  नी  के  लिये  इस  प्रकार  की  अवाप्ति  के  एकाधिकार  एवं  निर्बंधनकारी  व्यापार  प्रथा  आयोग

 का  अनुमोदन  प्राप्त  करना  अपेक्षित  नहीं  है  ।  एकाधिकार एवं  निर्बधनकारी  व्यापार
 प्रथा

 1969

 की  धारा  23  की  उप-धारा  (6)  के  केन्द्रीय  यदि वह  उचित  न  तो  मामले  एकाधिकार

 एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  आयोग  को  जांच  के  लिये  तथा  इस  अधिनियम  की  धारा  23( 4)  के
 अन्तर्गत  आवेदन-पत्र

 पर  अपनी  राय  देने  के  लिये  निर्देशित  कर  सकती  है  ।

 क्राम्पटन  ग्रीव्स  लिमिटेड  इन  दो  कम्पनियों  के  एकीकरण  के  लिये  सिद्धांत  रूप  से  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  लिये

 आयकर  1962  की  धारा  के  अन्तर्गत  औद्योगिक  विकास  विभाग
 को  भी

 एक  आवेदन-पत्र  प्रस्तुत

 किया  सभी  तीनों  आवेदन-पत्र  विचाराधीन हैं  ।
 -~ Pa

 उर्वरक  कारखानों  को  उत्पादन  क्षमता

 1317.  श्री  पी०  राजगोपाल a  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 उर्वरक  कारखानों  की  कुल  उत्पादन  क्ष  मता  कितनी  है  ;  और

 देश  में  उनके  उपयोग  की  प्रतिशत  कितनी  है  ?

 a
 रसायन और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  ॥  और  (@)  :  अपेक्षित  ब्यौरे  नीचे  दिए

 गए ह
 ne  eee.

 नाईट्रोजत  फास्फेट  ओ
 ct ee  rence

 वर्तमान  स्थापित  क्षमता  मी  ०  टन  में  )  32,  597  10,  80**

 अप्रैल  से  अक्तूबर  के  दौरान  क्षमता  उपभोग  66  74.9

 *सिन्दरी  में  90,000  मीटरी  टन  की  क्षमता  इस  समय  परिचालन  में  नहीं  है  f

 ओ६  की  31,000  मीटरी  टन  की  क्षमता  उत्पादन  में  नहीं  है  ।

 अरब  सागर  तथा  बंगाल  की  खाडी  में  पेट्रोलियम की  खोज

 1318.  Sit  qto
 राजगोपाल  नायडू

 :  पेट्रोलियम  तथा  रसायन और  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (  ग  क्या  सरकार  पेट्रोलियम  के  भंडार  का  पता  लगाने  के  लिये  अरब  सागर  तथा  बंगाल  की  खाड़ी में  खोज

 कर  रही  है  ;  और

 यदि  हां  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  aga)  :  और  गत  समय  में  हाईड्रोकार्बन
 की  खोज  करने  के  लिए  अन्वेषण  किये  गये  हैं  और  इस  समय  अरब  सागर  और  बंगाल  की  खाड़ी  में  भी  अन्वेषण  किये  जा

 रहे  हैं

 पहले  किये  गये  प्रयासों  के  परिणामों  के  अस्तर्गत  बम्बई  हाई  और  उत्तर  बेसिन  संरचना  में  वाणिज्यिक  मात्राओं  में

 तेल की  खोज  और
 दक्षिण  बेसिन  संरचना  में  वाणिज्यिक  मात्राओं  में  गैस  की  खोज  शामिल  है  ।

 इस  समय  तैल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  अरब  सागर  में  तीन  संरचनाओं  पर  खुदाई  कर  रहां  है  आयल  इंडिया
 लिमि०

 बंगाल  की  खाड़ी  में  महानदी  बेसिन  में  अन्वे  षण  कार्य  कर  रहा  है  और  वर्ष  1979  के  दौरान  प्रथम  कुएं  को  खोदने

 की  योजना  पर  कार्य  कर  रहा  है
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 प्राकृतिक  गेस  की  माँग

 1319.  श्री  पी०  नायडू  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  प्राकृतिक  गैस  की  मांग  कितनी  है  और

 उसकी  सप्लाई कितनी  है  ?

 रसायत और  उर्वरक  मंत्री  हेमबती  नन्दन  :
 देश  में  प्राकृतिक  गैस  की  मांग  का

 मल्यांकन  कर  लिया  गया  है  ।  उपलब्ध  मात्रा  का  समूचित  प्रयोग  करने  तक  ही  ये  अध्ययन  किए  सीमित
 रखे

 गये
 हैं

 इस  समय  असम  और  बम्बई  अपतटीय  क्षेत्र  में  प्राकृतिक  गैस  का  उत्पादन  किया जा  रहा  है  ।  मुख्य

 रूप  से  असम  में  ही  उत्पादित  कु  छ  गैस  का  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  |  असम  में  गैस  के  उपयोग  के  प्रश्न  पर  विचार  करनें  के

 लिए  एक  अध्ययन  दल  की स्थापना की  गई  है  ।  !

 आंध्र  प्रदेश  में  एक  उवरक  कारखाना  लगाने का  प्रस्ताव

 1320.  पी०  राजगोपाल
 :  क्या  रसायन  और  उवेरक मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अमोनियम  सत्फेट  और  कैलसियम  अमोनियम  नाइट्रेट  का  उत्पादन  करने
 के

 लिये
 आंध्र  प्रदेश  में  एक

 और  ज  कारखाना  आरम्भ  करने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :
 और  *  आंध्र  प्रदेश  के  विज्ञाग

 नामक  स्थान  पर
 एक  कार्यरत  यूनिट  मिश्रित  उर्वरक  का  उत्पादन  कर  रहा  है  ।  इसके  अलावा  अमोनिया  और  यूरिया के

 दन  के  लिए  परियोजनाएं  रामागुण्डम  और  का  कीनाड़ा  में  prateqaren  न  है
 ।

 उबेरक  परियोजना  की  स्थापना  तकनीकी  आधिक  पहलुओं पर  आधारित  जिनमें  अन्य  बातों के  साथ-साथ  कच्चे

 माल  की  उपलब्धता  सुविधाओं  की  बाज़ार  की  सामीप्यता  और  परियोजना  के  लाभप्रद  विपणन

 जिन  में  उव॑रकों  की  मांग  आदि  भी  सम्मिलित हैं  ।  छठीं  पंचवर्षीय योजना  के  दौरान  प्रस्ताव  रखा  गया  है  कि  नई

 जो
 विशेषकर

 बम्बई  are/atata  तथा  आसाम  से  उपलब्ध  गैस  पर  आधारित  स्थापना  उनके  सप्लाई  साधनों  के  नजदीक

 की  जाए  ।  आंध्र  प्रदेश  में  अमोनिया  सल्फेट  और  कैल्सियम  नाइट्रेट  के  उत्पादन  के  लिए  एक  उ्वेरक  परियोजना

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  अतिरिक्त  क्षमता  के  सुधार  के  लिए  जो  एक  उच्च  विश्लेषणात्मक  तके

 नाइट्रोजनस  उर्वरक  को  प्राथमिकता दी  गई  है  ।

 दंड  '  संहिता  और  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव

 1321.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्नी  यह ह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  5

 मंत्री  दंड  संहिता प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  कुरने  के  लिये  एक  व्यापक

 विधेयक  लाने  के  बारे  में  एक  विचार  कर  रहें  हैं  जिससे कि  मुकदमों  के  कार्य  में  असाधारण विलम्ब  को  कम  किया

 जा  सक  और  सरकार और  पक्षकारों के  खर्च  में  कमी  हो  सके  ;  और

 क्या  भारत  के  मुख्य  न्यायर्माति  श्री  age  de  चन्द्रचूड़  नें  स्यायालय  में  प्रतिपरीक्षा  को  समाप्त

 करने  और  समय  बचाने  के  लिए  उसक  स्थान  पर  लिखित  द  लिलें  देने  की  व्यवस्था  करने  का  सुझाव  सार्वजनिक  रूप  से  दिया

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  (  डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )  नहीं  ।  किन्तु  सरकार  विधान  बनकर

 या  अन्यथा  न्यायालयों  में  होने  वाले  विलम्ब  को  कम  करने  की  समस्या  पर  बराबर  ध्यान  देती  है  ।

 (a)  सरकार  ने  प्रश्नगत  सुझाव  की  वाबत  समाचार  cal  में  प्रकाशित समाचार  देखा  है

 बम्बई  हाई  से  प्रतिदिन  गैस  का  उत्पादन

 1322.  डा०
 वसंत  कुमार  पंडित  :  क्या  पेट्रोलियम तथा  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे कि

 बम्बई  हाई  परियोजना  से  वर्तमान  अवस्था  में  प्रतिदिन  frat  मात्नामें  गैस  का  उत्पादन  होनें  का  अनुसा न  है
 आगामो  चरणों  में  वम्बई  हाई  से  प्रतिदित और  कितनी  अधिक गैस  प्राप्त  करने  की  योजना है
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 क्या  इस  समय  बम्बई  हाई  से  प्राप्त  गैस  का  75
 प्रतिशत  भाग  गुजरात  और  महाराष्ट्र

 को
 उर्वरक  परियोजनाओं

 के  लिये  देने  का  वचन  दिया  गया  है  ;

 फालतु  गैस  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  और  ag  किस  राज्य  को  दी  जायेंगी  ;  और

 ($)  क्या  सरकार  को  इस  गैस  का  झाबुआ  जिले  के  पिछड़े  क्षेत्र  में  उवेरक  संयंत्र  के  लिए  प्रयोग  किये  जाने के  बारे

 म  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक
 मंत्री

 (sit  हेमवती
 नन्दन

 :  और  बम्बई  हाई  से  संबद्ध
 गैस

 के
 उत्पादन

 की
 वर्तमान

 दर  लगभग
 1.  15  मि७

 घन  मीटर  प्रतिदिन  है
 ।

 संशोधित  कार्यक्रम  के  अनुसार  बम्बई  हाई  से
 उत्पादित  की  जानें  वाली  संबध्द  गैस  की  मात्रा इस  प्रकार  होगी

 ||

 ay  प्रति  दिन  गैस  मि  घन  मीटर  में

 1978-79  1,15

 1979-80  1,35

 1980-81  1.  80.0

 1981-82  2.50

 4  स  प्ज्द  83  2.70 Ge  fl

 से  (3):  बम्बई  हाई  से  अपतटीय  गैस  के  उपयोग  की  अधिकतम  मात्रा  का  अध्ययन करने  कें

 लिए  बेसिन  उत्तर  और  बेसिन  दक्षिण  गुजरात  और  महाराष्ट्र  राज्यों क ेलिए दो
 कार्यकारी  दलों  की  स्थापना की  गई

 थी  ।  उनकी  सिफारिशों में  जिन्हें  सरकार  ने  मुख्यतः  स्वीकार  कर  लिया  अन्य  बातों  को  साथ  साथ  चार  उवंरकों

 जनाओं  ,  दो
 महाराष्ट्र  में  और

 दो
 गुजरात  का  स्थापित  करना  शामिल  है

 ।
 गुजरात  के  कार्यकारी  दल  ने  यह  वर्ष  1985

 -86 में  लगभग  3481  प्रतिदिन  मि०  घन  मी०  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया  है  वहां  महाराष्ट्र क  कार्यकारी दल  ने
 1984-85  में  लगभग  3.  5  प्रतिदित  fas  घन  मीटर  की  आवश्यकता  होने  का  अनुमान  लगाया है  |

 मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  से  एक  पत्न  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  इसके  साथ  झाबुआ  जिले  में  मुख्य  उवेरक  उद्योग  समुह  की
 स्थापना  करने  के  लिए  बम्बई  हाई  से  गैस  की  सप्लाई  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 अपतटीय  गैस  भंडार  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  है  और  इसलिए  उनका  उपयोग  सम्पूर्ण  राष्ट्रीय  विचार  तथा  देश  की  अर्थ

 व्यवस्था  के  हित  में  इसके  अधिक  उपयोग  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जायेगा  |

 औषध  फर्मो  दवारा  आय  छुपाने  के  बारे  में  शिकायतें

 1323.  डा  वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभाग  को  विदेशी  सहयोग  वाली  फार्मास्यूटिकल्स और  औषध  फर्मों  द्वारा  निर्यात  से  होने  वाली

 कानूनी  अत्तरा  तथा  कर  अपवंचन  के  बारे में  31  THTAL, nN  1978  तक  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ;

 यदि  तो  उक्त  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  और  कितनी  गैर-कामूनी धनराशि  के  बारे  में  शिकायतें  हैं  ;

 विदेशी  मुद्रा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कर  तथा  जुर्माना  वसूल  करने  के  अतिरिक्त  सरकार ने  सकत

 कम्पनियों के  विरुद्ध  किस  प्रकार  की  कार्रवाई की  और

 क्या  औषधियों  के  नाम पर  सौन्दर्य  प्रसाधनों  का  उत्पादन  करनें  वाली  विदेश  स्थित  कुछ  फार्मास्यूटिकल्स  त  1

 औषध  कम्पनियों  के  संबंध  में  सरकार  को  शिकायतें  मिली  हैं  यदि  तो  इस  गैर-कानूनी  वर्गीकरण  के  विरुद्ध क्या  are

 वाही  की  गई  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :
 "

 सरकार  को  केवल  एक  विदेशो  कम्पनी

 जिसका  नाम  एबोट  SVE RAT  के  विरुद्ध  इस  प्रकार  की  शिकायत,प्राप्त  हुई  है  |

 से  :  मांगी  गई  लोक  सभा  में  दिनांक  29  .  8.  78  तथा  21,  11.  78  को  क्रमशः प्रश्न  संख्या

 4749  और  370  के  उत्तर  में  पहले  ही  दी  जा  चुकी  हैं  | |  |
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 इलाहबाद  उच्च  ण्यायालय  में  लम्बित  मामले

 1324.  at  गंगा  भक्त  सिह  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बता  नकाक
 ने  की He पा करेंगे कि  :

 31  1978 को  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय
 में

 लम्बित  मामलों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  और  वे

 कब  से  लम्बित  हैं  और  उनकी  श्रेणीवार  संख्या  कितनी  है

 इ  ा

 कारण ; औ

 पो  31  1977 तक  रजिस्टर  किए  गए  मामलों  को  कब  तक  निपटा

 दिये  जाने  की  संभावना है
 ~  Ss

 इस  न्यायालय  में  प्रत्येक  ग्रेड  में  कितने  पद  रिक्त  पड़े  वे  किस  तारीख  से  रिक्त  पड़े  हैं  और  उन्हें  कब  तक

 भरे  जानें की  संभावना  है
 ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  (st  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )  तारीख  31  1978  की  स्थिति

 की  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  हैं  30  1978  की  स्थिति  की  अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  विवरण  awa  है  ।

 मामलों  के  निपटारे  में  *विलम्ल
 मुख्य  कारण  संस्थित  किए  जाने  वाले  मामलों  की  संख्या  में  वृद्धि  है

 संस्थित  किए  जाने  वाले  मामलों  को  संख्या  जो  1972  में  44,417 थी  वह  1977  बढ़कर  57,571  हो  किन्तु

 न्यायाधीशों  की  संख्या  में  उसी  और  समय  से  वृद्धि  नहीं  हुई  ।  मामलों  के  निपटारे  के  लिए  कोई  समय  सीमा

 नहीं  नियत  की  जा  सकती  है  ।

 स्थायी  न्यामाधीशों के  दो  पद
 तारीख  #231078  भ  4-1-978  रिक्त  हैं  ।  इन  रिक्त

 स्थानों  को  भरने  के  लिए  नियुक्तियों  का  अनुमोदन  कर  दिया  गया  है  ।  अपर  न्यायाधीश का  कोई  पद  रिक्त  नहीं  है  ।  किन्तु

 अपर  न्यायाधीशों  के  छह  नए  पद  जो  उस  तारीख  सें  मंजूर  किए  गए  हैं  जिस  तारीख  को  वे  भरे  अभी  भरे  जाने  हैं  ।

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टो  2889/78]

 उत्तर  प्रदेश  में  स्थानीय  रेलगाड़ियों  सें  भीड़-भाड़

 1325.  श्री  गंगा  भक्त  सिंह  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कलपा  करेंगे  far

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  स्थानीय  रेलगाड़ियों  में  सदा  बहुत  भीड़-भाड़  at है  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  यदि  तो  क्या  किसी  अध्ययन  दल  ने  इस  सम्बन्ध

 में  जांच  की  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  सरकार  का  विचार  गोरखपुर  और  वाराणसी  के  बीच  और  लखनऊ-समस्तीपुर लाइन  पर  अतिरिक्त

 रेलगाड़ियां  चलाने  और  वतंमान  रेलगाड़ियों  के  साथ  और  डिब्बे  जोड़ने  का  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 है
 ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  नारायण )  और  यात्री  गाड़ियों में  wie-we की  सीमा  का

 ओकलन करने  के  उनमें  यात्रियों  द्वारा  स्थान  के  उपयोग  की  संगणना  वर्ष  में  दो  बार  की  जाती है  ।  इन  संगणनाओं
 के  परिणाम  के  आधार  पर  और

 अपेक्षित  संसाधनों  की  उपलब्ध  ता  को  देखते  हुए  नयी  गाड़ियां  चलाने  के  सम्बन्ध  में  कदम
 उठाये  जात

 गाड़ियों  को  Tra-Tet xaos  बढ़ायी  जाती  है  तथा  गाड़ियों
 में

 डिब्बों
 की  संख्या  में  वृद्धि  की  जाती  है  ।  उत्तर

 प्रदेश  के  क्षेत्र  में  पुर्वोत्तर  रेलवे  की
 सभी  गाड़ियों  में  सदा  भीड़-भाड़  की  अधिकता  नहीं  पायी  जाती  |

 के  कारण

 (7)
 गोरखपुर-वाराण  सी  तथा  लखनऊ-समस्तीपुर  मार्गों  बाराबंकी-सोनपुर खंड  के  बड़ी  लाइन  में  बदलाव

 खंडो  पर  लाइन  क्षमता  पर  अत्यधिक  दबाव  होने  के  अतिरिक्त  गाड़ियां  चलाना  इस  समय

 परिचालनिक  दृष्टि  से  व्यावहारिक  नहीं  है  फिर  भी  वर्ष
 1977-78  के  दौरान  विभिन्न  खंडों  पर  एक  या  दो  यान

 23/24,  25126,  9/10,  49/50
 और  17/18  गाड़ियों  में  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ा  दी  गयी है  1

 साधारण  टिकटधारी  यात्रियों  द्वारा  आरक्षित  डिब्बों  में  यात्रा

 1326.  श्री  गंगा  सकत  fag :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 को

 मालूम  है  कि  साधारण  टिकटधारी यात्री  थारक्षित  श्रेणी  टायर/दो  के
 डिब्बों

 में  यात्रा  कर  जाते  हैं  ;
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 णा

 e  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  सें  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही की  गई
 ws जै  और  इसे  कब  तक  पूर्णतया  रोक  दिया

 ;  और

 क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है  अथवा  गैर-आरक्षण  टिकट्धारियों  को  आरक्षित  डिब्बों

 में  यात्ना  करने  की  सुविधा  दे  रही  है  ;  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 रेल  मंत्रालय सें  राज्य  मंत्री  शिव  :  महानगरों  और  प्रमुख  नगरों  के  आस  पास  लम्बी  दूरी
 की  डाक  और  एवसप्रेस  गाड़ियो ंके  आरक्षित  डिब्बों में  कम  दूरी  के  यात्रियो ंके  घुस  बैठने  के  मामले  रेल  प्रशासन  के  नोटिस

 में  आये हैं  ।

 शयन  यानों  के  साथ  ड्यूटी  पर  चलने  वाले  कमंचारियों  को  यह  सुनिश्चित  करने  की  हिदायत  है  कि  अनधिकृत

 यात्नी  शयन-यानों में  न  घरसे  ।  कभी-कभी  ऐसें  यात्रियों  को  रोकना  कठिन  हो  जाता  है  ।  अचानक  छापे  भी  मारे  जाते

 हैं  और  इन  यानों  में  यात्ना  करते  पायें  गये  कम  दूरी  के  यात्रियों  के खिलाफ  नियमों  के  अनुसार  की  जाती  है  ।

 यानों  के  साथ  चलने  वाले  कमं  चारियों  द्वारा  जान-बूझ  कर  की  गयी  लापरवाही  के  मामलों  को  गम्भीरता  से  लिया  जाता  है

 और  उनके  खिलाफ  saad  कारवाई  की  जाती  है  |

 थोड़ी-थोड़ी  दूर  के  दैनिक  यात्रियों  की  सुविधा के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  पाथे  ताकि वे  लम्बी  दूरी

 को  डाक  और  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  आरक्षित  डिब्बों  में  न  घुसें

 (i)  महानगरों के आस-पास  के  दैनिक  यात्रियों  के  लिए  बड़ी  संख्या  में  उपनगरीय  गाड़ियां  चलायी  जाती  हैं  ।

 (11)  अन्य  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  के  आस-पास  के  दैनिक  यात्रियों के  लिए  शटल  गाड़ियां चलायी  जाती  हैं  ।

 (iii)  कुछ  आरक्षित  जैसे  दक्कन  म  दैनिक  यात्रियों के  लिए  अनारक्षित  डिब्बे  लगाये  जाते हैं  ।  |

 (iv)  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  के  देर  से  चलने  की  स्थिति  में  आमतौर  पर  और  शदल  गाड़ियों  को

 तरजीह  दी  जाती  है  ताकि  दैनिक  यात्रियों  को  कोई  असुब्रिधा  न  ।

 न्यायालयों में  लम्बित  मासले

 1327.  श्री  गंगा  भक्त  सिह  कया  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  2

 क्या  उन्हें पता  है  कि  देश  के  विभिन्न  न्यायालयों में  लगभग  15,000  मामलें  लम्बित हैं  जिसके  परिणामस्वरूप

 लोगों  को  न्याय  नहीं  मिल  रहा  है  ;

 31  1976,  1977  और  1978  को  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों और  उच्चतम  न्यायालप  में  लम्बित

 मामलों  की  संख्या  कितनी  थी  और  सबसे  पुराना  मामला  किस  तारीख  से  लम्बित  है  ;  और

 लम्बित  मामलों  की  सुनवाई  किन  कारणों  से  नहीं  की  जा  रही  है  और  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  ae  सही  है  कि  विभिन्न  न्यायालयों

 में  15,000  सं  अधिक  मामले  लम्बित  हैं  ।

 उच्चतम  न्यायालय द्वारा  दी  गई  जानकारी के  अनुसार  उच्चतम  न्यायालय  में  तारीख  31-3-1976,  311
 3-1977  और  31-3-1978  को  लम्बित  नियमित  मामलों  की  संख्या  क्रमश  10886,  11415  और  17390  थी  ।

 उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित  सबसे  पुराने  मामले  वर्ष  1968  की  थोड़ी  सी  सिविल  अपीलें  हैँ  और  उस  वर्ष  की  लम्बित

 सभी  तैयार  अपीलें  दैनिक  या  साप्ताहिक  ats  पर  हैं और  उनका  निपटारा इस  वर्ष  के  दौरान  कर  दिए  जाते  की  संभावना

 तारीख  31-3-1976,  31-3-1977  और  31-3-1978  को  उच्च  न्यायालयों  में  लम्बित  मामलों की  और

 तारीख  की  जिससें  कि  सबसें  पुराना  मामला  लम्बित  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  30-6-1976,  30-6-1977  और

 30-6-1978  को  लम्बित  मामलों  की  संख्या  और  दस
 सें  अधिक  अवधि  सें  लम्बित  मामलों

 की
 संख्या  संलग्न  विवरण

 में  दी  गई  है  ।

 लम्बित  मामलों  की  सुनवाई  की  व्यवस्था  में  विलम्ब  होने  का  मुख्य  कारण  संस्थित  किए  जाने  वाले  मामलों  की

 संख्या  में  वद्धि  होना  है  ।  मामलों को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कार्यवाही  की  गई  aaia  :--

 (i)  उच्चतम  न्यायालय  संख्या  )  1956  का  संशोधन  करके  31  1977 से
 तम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  मुख्य  न्यायाधिपति  सम्मिलित  नहीं  मंजर  की  गई  संध्यां  13  से  बढ़ा  कर
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 | क  कर  दी  गई  है  ।  तारीख  1-1-1978 और  22-2-78 को  न्यायमूति  पी०  कंक  गोस्वामी  और  न्यायमूर्ति  एम०  एक

 aq  के  सेवानिवृत्त  होने  से  जो  स्थान  रिक्त  हुए  थे  और  हाल  ही  में  सु  जित  किए  गए  दो  नए  पद  भी  भर  दिए  गए  हैं  ।

 (11)  उच्च  न्यायालयों  में  काफी  रिवत  स्थानों  को  भर  दिया  गया
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य

 मुख्य  न्यायाधिपतियों  से  प्रस्ताव  मांगने
 के  लिए  पहले  की  गई  है  और  जहां  आवश्यक  सम्बद्ध  राज्य  प्राधिकारियो ं/

 च् नड़
 मुख्य  न्यायाधिपतियों को  स्मरणपत्न  भेजे  गए  1  1977 से  25  1978  तक  की  अवधि में
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 नियुक्तियां  की  गई  है  ।

 (iii)  उन  उच्च  न्यायालयों  में  जिनके  संबंध  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ा  दी  गई  है
 ।  यह

 वुद्धि निम्नलिखित उच्च  न्यायालयों  में  उन  तारीखों  को  वे  पद  भरे  जायेंगे
 eth  थे  को  गर  है  जित

 उच्च  न्यायालय का  नाम
 मंजूर

 किए  गए  अतिरिक्त  पद

 स्थायी  अपर

 इलाहाबाद  oe  9

 मध्य  प्रदेश  6

 5

 हिमाचल  प्रदेश  2

 3

 दिल्ली  .  4

 1  30-31

 (iv)  विभिन्न  राज्यों
 की

 विधिज्ञ  परिषदों  और  बार  एसोसिएशनों को  पत्र
 भेजे  गए  हैं  जिनमें  उनसें  यह  अनुरोध

 किया  गया  है  कि
 वे  मामलों को  शीघ्र  निपटाने  के  ara  में  अपना  सहयोग  दें  और  उसके  लिए  अपने  सुझाव  भी  दें  ।

 (४)  विधि  आयोग  सें  बकाया  मामलों  की  आम  समस्या  सुलझाने के  लिए  उचित  उपाय  बताने  का  अनुरोध

 किया  गया  है  ।  आयोग  इस  विषय  पर  विचार  कर  रहा  है  ।
 ्

 (vi)  उच्चतम  न्यायालय  ने  राष्ट्रपति  का  अनुमोदन  प्राप्त  हाल  ही  में  उच्चतम  न्यायालय  नियमों  मस

 संशोधन  किया  है  जिससें  कि  उच्चतम  न्यायालय  में  मामले  शीष  निपटाए  जा  सकें  ।

 विवरण

 उच्चतम  न्यायालयों  में  तारीख  30-6-197 6,  30-6-1977  और  30-6-1  978  को  लम्बित  मामलों  को

 और  उन  मामलों  को  जो  उच्च  न्यायालयों में  30-6-1978  को  दस  वर्ष  से  अधिक  समय

 से  लम्बित  दर्शाने  वाला  दिवरण

 उच्च  न्यायालय  का  नाम  निम्नलिखित  तारीखों  पर  लम्बित  मामलों  की  संख्या  30-6-1978 को
 दस  वर्ष  से  अधिक

 30-6-1  976  30-6-1977  30-6-1978  समय  से  लम्बित

 a 2  3  4

 इलाहाबाद  1,  13,428  1,  25,447  1,39,315  6,382

 are  प्रदेश  19,837  15,332  16,735
 araé  शक  54,827  53,448  54,925  1,007
 कलकत्ता  76,787  74,923  69,380  6,219

 क  23,364  25,058  28,946  693
 वि... नननकविवकल
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 faacy—arzy

 गोहाटी  6,472  6,446  6,727  34

 गुजसत  13,178  12,331  12,320

 4,711  22 हिमाचल  प्रदेश  .  4,126  4,563

 जम्म-कश्मी र  3,427  4,344  5,339  23

 20,198  28,656  41,847

 करल  44,056  43,919  37,389  oe

 मध्य  प्रदेश  क  41,538  44,172  46,652  384

 41,627  46,925  52,919  50

 6,362  5,598  6,958

 पटना *  26,022  28,079  32,433  1,005

 पंजाब और  हरियाणा  37,137  41,565  42,599  1,452

 20,724  19,705  22,964  476

 25  36  19  oe

 कल  5,53,135  5,80,695  22,030  17,760
 _

 *Haq Wer ATA et  मामले

 विदेशी  औषध  कम्पनियों  को  आस्तियां

 1328.  श्री  He  एछ  क्या  रसायन  और  उर्वरक मंत्री  यह  बतान ेकी  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत  में  कार्यरत  उन  विदेशी  औषध  कम्पनियों  के  नाम  तथा  उनकी  आस्तियां  क्या  हैं  जिनमें  प्रत्यक्ष  तथा

 परोक्ष  शेयर  होल्डिंग  40  से  50  प्रतिशत  और  51  से  75  प्रतिशत के  बीच  हैं  तथा  75  प्रतिशत से  अधिक  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  विचार  उत्पादन  में  अन्तग्रंस्त  विदेशी  प्रौद्योगिकी  की  मात्रा  पर  आरिक्षित  रहते  हुए  विदेशी

 इक्विटी  को  40  प्रतिशत  से  अधिक  रखने  की  अनुमति देने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है
 ?

 रसायन और  उवंरक  मंत्री  (sit  हेमवती  नन्दन  :  संगठित  क्षेत्र  की  औषध  कम्पनियां

 जिनकी  प्रत्यक्ष  विदेशी  साम्यपूंजी  46  प्रतिशत से  अधिक  के  संबंध  में  वांछित  सुचना  लोक  सभा  अता  रांकित  प्रश्न  संख्या
 1231,  जिसका  उत्तर  आज  ही  दिया  जा  रहा  है  में  दी  गई  अन्य  औषध  जिनकी  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष

 साम्यपूंजी  40  प्रतिशत सें  अधिक  के  संबंध  में  ऐसी  ही  सुचना  परिशिष्ट  में  दी  गई  है  ।

 और  :  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  आधनियमन
 1973

 के  नीति
 के

 अनुसार  कम्पनियों
 में

 विदेशी

 पूंजी  के  भाग  अनुज्ञासीमा  70  प्रतिशत या  51 प्रतिशत या  40
 है  जो  कि  कम्पनी  की  गतिविधियों  पर  निभेर है  ।

 परन्तु  जो  यूनिट  100  प्रतिशत  निर्यात  कर  रही  उनमें  प्रत्येक  मामले  के  गुण  के  आधार पर  74  प्रतिशत  से  अधिक

 विदेशी  साम्यपूजी  की  अनुमति  दी  जा  सकती  है  ।  परन्तु  नई  औषध  नीति  के  जो  विदेशी  कम्पनियां  ऐसे  फार्मुलेशन्स
 या  बल्क  औषधों  का  उत्पादन  कर  रहे  जिनके  लिए  उच्चकोटि की  प्रौद्योगिकी  की  आवश्यकता नहीं  उन्हें  अपनी

 विदेशी  साम्यपूंजी  अब
 40  प्रतिशत

 तक
 लानी  होगी

 ।  जहां  तक  शेष  कम्पनियों का  संबंध  है  किस  स्तर  तक  बे  विदेशी

 साम्पपूंजी  रख  सकते  इसका  निरीक्षण  फेरा  के  मार्गदर्शन  सिद्धान्तों  के  अनुसार  किया  जाएंगा  जोकि  अन्य  सभी  उद्योगों
 में

 लागू  होते  हैं
 ।  ऐसा,करते समय  नई  atyer नीति  सम्बन्धी  विवरण-पत्र  के  पैरा  17  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा
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 लिखित  उत्तर  28  1978

 नायलन  थाा

 क्रम  फर्म का  नाम  विदेशी  साम्यपूंजी
 तैंमान

 दीर्घावधि  रिजवंस  /

 स०  अधिशेष साम्यपूंजी  ऋण
 ाा

 1  2  3  4  6  7
 ane

 ३  इधनौर  ०  75  प्रतिशत  1974  ग  नहीं  लागू  नहीं  ्  नहीं

 अप्रत्यक्ष )  1975  6.0  00  0,  34
 कन्  ठ्

 1976  लागू a  नहीं लागू  नहीं

 66.67  प्रतिशत  1974  6.54  3.59  98  11
 2.

 रुज़ल  फार्म  लि ०

 (33.33  प्रतिशत  975  6.54  65.01  68  69

 1976  6.54  110.  49  74  67 अप्रत्यक्ष  सहित  )

 3.  a ty  बांडर  लि  ०  49  प्रतिशत  1974  15.00  28.64  19  31

 (9  प्रतिशत  1975  15.00  46.58  20  81

 अप्रत्यक्ष  सहित  1976  लाग  नहीं
 लागू  नहीं

 लागू  नही

 4.  मैसेस  सरले  इंडिया  लि०  47.5  प्रतिशत  1974  37  09 69  00  74  03

 (8.37  प्रतिशत  1975  69  00  85  02  48  90

 (ame)
 अभ्रत्यक्ष  )  1976  चक  00  54  50  49  84

 5.  मैसस  वोहिगर वाल  लिं०  46.4  प्रतिशत  1974-75  80  00  55  09  245  44

 (8. 1  प्रतिशत  1975-76  39  70  61  42  281  20

 अप्रत्यक्ष  सहित )  1976-17  40  75  78  57  298  55

 oo |  ह

 हुबली  डिवीजन  का  विकल्प  देने  वाले  सभी  कर्मचारियों  का  दक्षिण  रेलवे  में  स्थानान्तरण

 1329.  श्री  के
 ०  ए  ०  राजन  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हुबली  डिवीजन  का  विकल्प  देने  वालें  सभी  कमंचारियों को  दक्षिण  रेलवे  में  स्थानान्तरित कर  दिया

 गया  और

 यदि  तो  क्या  उनके  मामले  पर  नया  त्रिवेन्द्रम  डिवीजन  बन  जाने  पर  विचार  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिद  :  हुबली  मण्डल  के  लिए  विकल्प  देने  वालों  का  दक्षिण  रेलवे

 पर  स्थानान्तरण  उस  सीमा  तक  कर  दिया  गया  है  जहां  तक  उन्हें  उस  रेलवे  पर  खपाया  जा  सकता  था  |

 नये  तिरुवनन्तपुरम मण्डल  के  गठन  के  बारे  में  अभी  तक  अन्तिम  रुप  में  से  कोई  विनिश्चय  नहीं  किया  गया  है  ॥

 केवल  पदों  की  स्वीकृति  मिलने  पर  ही  विकल्प  दिये  जाने  का  प्रशन  उत्पन्न  हो  पाएगा  ।

 मैसर्स  फिलिप्स  पेट्रोलियम कम्पनी

 1330,
 श्री  विजय  कुमार  एन०  पाटिल

 :
 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार

 को  इस  बात
 की  जानकारी  है  कि  एक  अमरिकी  बहुराष्ट्रीय  फिलिप्स  पेट्रोलियम कम्पनी  थर

 ओकलाहोमा  ०एस  To)  में  फैडरल  ग्रांड  ज्यूरी  ने  कर  विधियों  का  उल्लंघन  करने  का  दोष  लगाया  था  कि  इसके
 चेयरमैन  सहित  तीन  कार्यकारी  अधिकारियों  को  अन्य  ara  के  साथ  साथ  अपने  विदेशी  एजेंटों  को  घुस  दिये  जपने

 के
 आरोपों

 के
 कारण  5  वर्ष के  कारावास  का  दण्ड  दिया  ह  और

 (a)  यदि  तो  उसके  विरूद्ध  क्या  की  गई  है  अथवा  की  जानी  है  अथवा  उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  में
 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 लिखित  उत्तर 7  1900  )

 रसायन और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  और  :  संयुक्त राज्य  अमेरिका  में

 ओकलाहोमा  स्थित  तुलसा  की  फेडरल  ग्रांड  ज्यूरी  नें  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  फ़िलिप्स  पेट्रोलियम  कम्पनी  द्वारा  किये
 गये  कर-कानन  संबंधी  उल्लंघन  की  जांच  की  थी  ।  dara  राज्य  अमेरिका  के  जिला  न्यायालय  में  दर्ज  किये  गये  अभियोग

 पत्र  ग्रांड  ज्यूरी  ने  फिलिप्स  पेट्रोलियम  कम्पनी  और  इसके  कुछ  कार्यकारियों  को  सात  मददों च्  पर  दोषी  ठहराया  ।  इन

 भभियोगों  में  से  कुछ  का  सम्बन्ध  कम्पनी  द्वारा  अपनी  कर  सम्बन्धी  विवरणों  में  भारत  में  कोचीन  शोधनशाला लिमि  ७  से
 तकनीकी  सेवा  शुल्क  के  रूप  में  प्राप्त  घ्  न  को  दिखाने  में  कम्पनी की  असफलता  से  है  ।  तुलसा  के  मुख्य  जिला  न्यांयाधीश  न

 फिलिप्स  पेट्रोलियम  कम्पनी  और  अन्य  सभी  प्रतिवादियो ंके  सारे  अभियोगपत्न  को  खारिज़  कर  दिया  बाद  संयुक्त  राज्य

 अमेरिका  के  विधि  विभाग ने  फिलिप्स  पेटोलियम  कम्पनी  के  विरुद्ध  अन्य  के  साथ  इस  आशय  का  एक  फौजदारी

 सुकदमा  दायर  किया  कि  कम्पनी  कोचीन  शोधनशाला  लिमि०  से  प्राप्त  आय  को  अपनी  विवरणियों  से  दिखाने  में

 फल  ।  ओकलाहोमा के  उत्तरी जिले  में  स्थित  aaa  राज्य  अमेरिका के  जिला  न्यायालय  ने  उक्त  फौजदारी  मुकदमें
 में  फिलिप्स  पेट्रोलियम  कम्पनी  को  दोषी  पाया  और  कम्पनी  पर  कुल  30,000  डालर  का  जुर्माना  लगाया  ।

 कम्पनी  के  विदेशी  अभिकर्ताओं  को  da  देने  के  अभियोंग  के  साथ  साथ  अन्य  अभियोगों  पर  कम्पनी  के  अध्यक्ष  सहित

 इसक  तीन  को  5  वर्ष  के  कारावास  से  संबंधित  सूचना  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 संयुक्त  राज्य  अमेरीका  में  कर-कानन  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  उसी  देश  की  फिलिप्स  पेट्रोलियम  कम्पनी के

 विरुद्ध  भारत  सरकार  किसी  प्रकार  की  कार्रवाई  नहीं  कर  सकती  है  ।

 पानीपत  स्थित  उबरक  कारखाने  द्वारा  हेसियन और  एच  ०  डी  ०  पी  ०  के  बोरे  खरीदें जाना

 1331.  डा०  सरोजिनी  महिषी  क्या  रसायन और  उर्वरक  मंत्री  aE  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पानीपत  स्थित  उवेरक  कारखाने  के  कार्यकरण  की  जांच  की  हैं  ;

 क्या  उस  adem  कारखाने  ने  हाल  ही  में  हैसियन  और  एच  oS]  off  ०  के  बोरे  खरीदे  ह्  यदिं  तो  खरीद

 की  दरों  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  व्यापारियों  से  दरें  मंगाई  गई  यदि  हां  तो  प्रत्येक  व्यापारी  द्वारा  दी  गई-दरों  का  ब्यौरा  क्या  हैं  ;

 वर्तमान  सप्याई  कर्ताओं  के  ठेके  की  अवधि  क्या  है
 ?

 रसायन और  उ्ेरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  )  सरकार  ने  मैसस  नेशनल
 फर्टिलाइजर  fo  के  पानीपत  यूनिट  के  कायेकंलापों  में  किसी  सामान्य  जांच  कीं  आवश्यकता  महसूस  नहीं  की  |

 और
 ८  मेसर्स  नेशनल  फर्टिलाइजर जो  और  नांगल  विस्तार  परियोजनाओं  का

 कार्यान्वयन  कर  रही  है  ने  उपर्युक्त  संयंत्रों के  लिए  1978 से  1979  की  अवर्धि  के  लिए  1978 में
 भग  60  लाख  (+25 afar) 25  प्रतिशत  यूरिया  की  पैकिंग  के  लिए  बोरियों  की  सप्लाई  के  लिए  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  टैंडर

 आमन्त्रित  करिए  ।  प्रत्येक  एकक  टैंडर  आमन्त्रित  नहीं  करता  ।  एन०  एफ०  एुल०  ने  उपर्युक्त
 3

 एककों  के  लिए
 ि

 याणा  जूट  एंड  लेमिनेटिंग  को  बिक्री  कर  संहित  तथा  पानीपत  में  प्रति  100  बोरी  रेल  भाड़ा  सहित

 कुल  करीब  381.86  रुपये  कलकत्ता  रेल  भाड़ें  सहित  113.  85  रुपये  प्रति  100  बोरी  का  निर्धारित  अंश  शामिल
 का  40  लाख  बोरी  सप्लाई  करने  का  ठेका  दियां  और  6  लाख  बोरियों  की  सप्लाई  के  लिए  मैसर्स  इंडिया  वर्लाप  एंड

 लेमिनेटिंग asa  को  कुल  384.  32  रुपये  प्रति  100  पानीपत  में  ta  बिक्री  कर  (  जिसमें

 गन्तव्य स्थान  के  लिए  145  प्रति  100  बोरीं  at  रेल  भाड़े  सहित  निर्धारित  संघटक  शामिल  g),  दुसरा ठेका  दिया

 पानीपत  एकक  ने  बताए  गए  ठेके  के  विरुद्ध  कोई  क्रप-आदेश  जारी  नहीं  किया  है  या  किसी  अन्य  साधन  से  जूट  की

 बोरियां/एच०  डी०  पी०  बोरियों  की  खरीद  नहीं की  है  ।  किसी  समयं  वर्ष  1979  में  शुरू  में  परीक्षण  उत्पादन  आरम्भ
 करने  के  पश्चात्  एकक  के  अपनी  आवश्यकताओं  के  लिए  चाल  on h

 ha  Pin an  ह
 लिए  PI-3TST  जारी  करने  कीं  आशा  है  ।

 हां  ।  एन०  एल०  द्वारों  प्राप्त  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण-पत्र  में  दिए  गए  हैं  ।

 में  रखा  गया
 ।  देखिए  संख्या  एल०  gto  2890/78]
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 लिखित  उत्तर  21.0  1978

 औषध  फर्मों  दवारा  लाइसेंस  क्षमता  सें  अधिक  उत्पादन

 1332.  श्री  ज्योतिर्मय  बसू  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उन  बहु-राष्ट्रीय  औषध  उनकी  शाखाओं  अथवा  सहायक  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  अग्य  विवरण  नय

 हैं  जो  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  से  अधिक  उत्पादन  कर  रही  हैं  ;

 उन  औषधियों  का  विवरण  क्या  है  जिनका  उत्पादन  लाइसेंस  क्षमता  से  अ  fer  क्या  जा  रहा  है  ;  और

 सम्बन्धित  eat  के  विरुद्ध  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  अथवा  करने  का  बिचार  है  तो  वह  व्या  है
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :
 और

 :  गत  तीन  वर्षों  (1976

 (1976-77  को  समाप्त  होने  वाली  के  दौरान  अपनी  लाइसेंसीक़ृत/अनुमोदि त
 क्षमता  से  अधिक  बल्क  anget  का

 उत्पादन  करते  हुए  ge  पाई  गई  बहुराष्ट्रीय  शाखाएं  अथवा
 उनकी  सहायक  कम्पनियों  के  नाम  और  अन्य

 न्थित  विवरण  परिशिष्ट  में  दिये  गये  है  ।

 इस  सम्बन्धमें सरकार  की  नीति  29-  3-78  को  लोक  सभा  पटल  पर  रखे  गए  नई  औषध  नीति  सम्बन्धी  विवरण

 पत्न के  पैरा  27-3  में  दी  गई  है  ।  इस  नीति  को  कार्यान्वयन  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  [Wawa  में  रखा

 गया  |  देखिए  संख्या  एल ऊ  टी ०  2891/78]

 अस्थायी  तथा  नेमित्तिक  कर्मचारी  संबंधी  नीति

 1333.  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  की  अस्थायी  तथा  नैमिरितक

 कर्मचारियों  के  बारे  में  क्या  नीति  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  अस्थायी  कर्मचारियों  नियमित  रिदितयां  होने  पर

 उनकी  आरी  art  पर  स्थायी  किया  जाता  है  और  तब  वे  स्थायी  प्राप्त कर  लेते  चालू  लाइन  रेलों  पर  र

 त्तिक  श्रमिक  120  दिन  की  लगातार  सेवा  पूरी  कर  लेने  पर  अस्थायी  ओहदा  प्राप्त  कर  लेते  हैं  और  अस्थायी  रेल  कमंचारियों

 को  मिलने  वाली  अधिकांश  सुविधाएं  प्राप्त  करने  के  वे  पात्र  हो  जाते  निर्माण  परियोजनाओं  में  नैमित्तिक  मजदूरों  को

 लगातार  180  दिन  तक  एक  ही  किस्म  का  काम  करते  रहने  के  बाद  महंगाई  भत्ते  के  अलावा aaa  को  वेतनमान  दर  का

 1/30  भाग  दिया  जाता  है  ।

 ऐसे  नेमित्तिक  जिन्होंने  120  दिन  की  निरन्तर  सेवा  पूरी  कर  ली  अपनी  नौकरी  की  अवधि  के  आधार

 के  नियमित  पदों  में  और  समाहन  के  पात्र  हो  जाते  गत  8  वर्ष  के  ऐसे  1.35  लाख

 को  नियमित  किया  गया  है  ।  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  ऐसे  नियमनों  को
 तेज  क्या  जाये  लिए  कि

 संवर्ग  समीक्षा  के  आदेश  दे  दिये  गये  हैं  ।

 विदेशी  औषध  फर्मों  औषधियों  की  अधिक  कीमत  लिया  जाना

 1334.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  रसायन और  ज  मंत्ती  औषध  फर्मों  द्वारा  बीजक  में  अधिक  मूल्य
 दिखाये  जाने  और  बीजक  में  कम

 मूत्य  दिखाये  जानें  के  बारे  में
 25  1978

 के  अतारांकित प्रश्न  Ho  1242 के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  रोश  ath  में  एण्ड  फारजर  ws

 wan  लेबोरेटरीज  और  अन्य  कम्पनियों  सहित  अनेक  विदेशी  औषध  कम्पनियां  अपनी  मूल  कम्पनियों  द्वारा  निर्यात  की

 जानें  त्राली  औषधियों  अथवा  औषधियों  के  कच्चे  माल  के  लिए  प्रत्रियाबद्ध  तरीके  से  अधिक  मूल्य  ले  रही  हैं  ;  '

 क्या  उपर्युक्त  कम्पनियों  के  विरुद्ध  अधिक  मूल्य  लिये  जाने  के  आरोप  हैं  ;

 यदि  तो  उन  आरोपों  का  ब्यौरा  कया  हैं  ;  और

 उन  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमबती  नन्दन  :  (#)  (=)  श  सूचना  एकत्न की
 at

 जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जाएगी  ।
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 7  1900
 लिखित

 उत्तर

 कांग्रेस  की  स्मारिका  समिति  को  कुछ  कम्पनियों  दवारा  दी  गई  धनराशि

 1335.  श्री  etreygata  अहमद  :  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1975-76  और  1976-77  के  दौरान  जीयाजी काटन  ग्वालियर
 स्तान  इंडिया  लि०  और  रौनक  एन्टरप्राइज  ने  कांग्रेस  पार्टी  की  स्मारिका  समिति  को  कुल  कितनी  धनराशि

 क्या  सरकार  इन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही करने  पर  विचार  कर  रही  है  क्योंकि  उन्होंने  कम्पनी
 अधिनियम  नियमों  का  उल्लंघन  किया  है  ;

 यदि  तो  की  जाने  वाली  दंडात्मक  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  कब  तक  कार्यवाही  किए  जाने  की

 संभावना  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  ०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )  :  कम्पनी कार्य  विभाग  में  तुरन्त  उपलब्ध

 सूचना  के  इस  प्रकार  की  कम्पनियों  के  नाम  q aaty  त  उनसे  जिन्होंने  कांग्रेस  पार्टी  और  उनके

 विभिन्न  अगों  को  जो  अदायगी  वर्ष  1975-  76  और  1976-77  की  अवधि  में  की  थी  की  राशी  सहित'ससग्न

 पत्न  में  दी  जाती  है  ।

 से  :  मामलों  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  दवारा  अभी  जांच  पड़ताल की  जा  रह  जांच के  सम्बन्ध  में  कायें

 की  विशालता  कम्पनियों  की  अत्याधिक  संख्या  और  गवाहियों  के  सारे  देश  में  विभिन्न  स्थानों  प९  अवस्थित  होने  क

 जांच  अभी  तक  पण  नही  हो  सकी  है  ।  कार्यवाही  के  आगे  कदम  जांच  fate  और  अन्य  सभ्बन्धित

 सामलों  को  प्राप्त  करने  और  उनकी  परीक्षा  करने  के  पश्चात् ही  निणय  किया जा  सकता है

 विवरण
 कांग्रेस  पार्टी  और  उसके  विभिन्न  अंगों

 कम्पनी  का  नाम  को  विज्ञापनों  के  लिए  दी  गई  राशि

 1975-76  1976-77

 (31-3-  1977
 नन

 मैससं  जियाजी राव  काटन  faca  लि  ०  126.  607.8

 fad  ग्वालियर  रेयन  सिल्क  मै  न्युफक्च रिंग  कम्पनी  299.  1187. 8
 मैससं  टाटा  इंजीनियरिंग  एण्ड  लोकोमोटिव  कम्पनी  fa  1700,0

 मैससें  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लि  ०  1860.0

 dad  भारत  स्टील  ट्यूब्स  लिमिटेड  (qecmeat)  300.  4.5

 पुर्वात्तर  रेलवे  में  चलाई  गई  नई  गाड़ियां
 1337.  श्रो  मृत्युंजय  प्रसाद :  क्या  रेल  नंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 78  के  अन्तिम  सप्ताह  में  पूर्वोत्तर  तथा  उत्तर  और  पुर्व  रेलवे  में  कुछ  नई  गाड़ियां चलाई  गई  हैं

 और  पुरानी  गाड़ियों  की  रफ्तार  तेज  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 क्या  ये  नई  गाड़ियां  चलाये  जाने  और  पहले  से  चल  रही  गाड़ियों  जहां  समय-सारणी  में  फेर  बदल

 किया  गया  हो  उसकी  सुचना  समाचार-पत्रों  में  छापी  गई  यदि  तो  किन  में  और  किस-किस  तारीख  के  समाचार-पत्रों

 में  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  हाल  में  किये  गये  को  दिखलाने  वाली  समय-सारणी  पुस्तिकाएं  रेलवे  स्टेशनों  पर  मिल  रही
 यदि  तो  कब  से  और  यदि  इन्हें  कब  तक  छापा  जायेगा  और  ये  कब  से  मिलने  लगेंगी  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  से  ॥ जी  अक्तूबर के  अन्तिम  सप्ताह  सप्ताह
 में

 दो
 बार  चलने  वाली  तक  173/174  हवड़ा-जम्मू  तवी  हिमगिरी  ए  क्सप्रेस  को  आरम्भ  किया  गया  और  उस  सप्ताह  में

 किसी  गाड़ी
 को

 रफ्तार  नहीं  बढ़ायी  गयी  है  ।  इस  गाड़ी  को  आरम्म  करने  के  साथ-साथ  इस  खंड  के  मिले  जुले  आमान  में
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 लिखित  उत्तर  28  में वेंम्बर प  19.78

 आमान-परिवर्तन  के  कारण  21-
 ~

 LU"/5 क्फ  a से
 सोनपुर-पहलेजाघाट  खंड  पर  गाड़ियों  के  समय  में  किया  गया  परिवतैन

 प्रायः  सभी  स्थानीय  समाचार  में  विधिवत  अधिसूचित  किया  गया  था  ।

 जी  1-11-1978  से  लागू  क्षेत्रीय  रेलवे  समय  सारणियों  को  78  के  अंतिम  सप्ताह  सामान्य

 तया  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध  कराया  गया  था  ।

 तेल  at  खोज  का  काय

 1338.  श्री  राम  संवक  हजारी  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ह

 क्या  तेल  की  खोज  करने  के  कायें  में  तेजी  लाई  जा  रही  है  ;

 यदि  at  तो  इस  बारे  में  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इसे  क्रियान्वित करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  जी

 विभिन्न  अध्ययनों और  निष्पादित  सर्वेक्षणों के  माध्यम  से  सुनिश्चित  भूगर्भीय  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  तेल

 तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  तटवर्ती  तथा  अपतटीय--दोनों  प्रकार  के  क्षेत्रों  में  एक  संतुलित  अन्वेषण  कार्यक्रम  आरम्भ  करता

 रहा है  अगली  पंचवर्षीय योजना  के  जो  कि  वर्ष  1978-79 से  आरम्भ  हो  रही  ज  1978-79  से  1982-

 83  तक  की  परिवर्तनशील  योजना  के  लिए  तैयार  कीं  गई  अन्वेषण  योजनाओं  में  भारत  के  प्रख्यात  तेल  वाले  दो  !  अर्थात्

 और  असम-अरकान  बेसिनों  में  न  कवल  अन्वेषी  प्रयासों  की  दिशा  संबंधी  परिकल्पना  की  गयी  है  अपितु  उन  कुछ  नए

 क्षेत्रों  में  भी  अन्वेषी  प्रयास  का  निर्देशन  किया  गया  है  जिन्हें  तेल  वाला  प्रत्याशित  क्षेत्र  समझा  जाता  है  शक्तिशाली
 को  प्राप्त  करने  के  साथ  विभिन्न  बेसिनों  में  और  अधिक  गहरे  क्षितिजों  का  पता  लगाने  की  योजना  इस  प्रकार के
 क्षणों  से  एक  बहुत  बड़े  क्षेत्र  को  शामिल  करने  के  लिए  विभिन्न  चरणों  में  अनेक  भूकम्पीय  तथा  भूगर्भीय  दलों  की  संख्या में

 वृद्धि  करने  का  भी  प्रस्ताव है  ।  तटवर्ती  तथा  अपतटीय  दोनों  प्रकार  के  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  तेल  भंडारों  की  तत्काल  एक  सुची
 तैयार  करने की  योजना  है  ।  अपतटीय  क्षेत्रों  में  देश  के  पश्चिमी--दोनों प्रकार  के  तटों  मे  संरचनाओं  का  अगली

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पता  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 fart  की  संख्या  तथा  भूगर्भीय  और  भू-भौति  कीय  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  दलों  की  संख्या  को  बढ़ाया  जा  रहा
 है  ।  भूमि  पर  इस  समय  संचालित  कुल  32  for  की  संख्या  बढ़ा  कर  वर्ष  1982-83 तक  39  कर  दी  जायेगी और
 1982-83 तक  अपतटीय  4  रिगों को  बढ़ा  कर  5-6  रिम  कर  दिए  जाएंगे  ।  भूगर्भीय  दलों  की  संख्या  में  जो  कि  इस  समय a.
 14  हैं  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  कर  के  18  कर  दी  जायेंगी  और  इस  योजना  अवधि  के  दौरान  भू-भौतिकीय  दलों  को  बढ़ा  कर

 27  से  37  कर  दिया  जायेगा  ।

 सोटरगेज  लाइन  के  लिये  डीजल  इंजनों  का  निर्माण

 1339.  श्री  ato  एन०  विश्वनाथन  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मीटर  लाइन  के  लिये  डीजल  इंजनों  के  निर्माण  की  acara  स्थिति  क्या  है  ;

 यदि  ऐसे  अधिक  इंजन  उपलब्ध  कराने
 की

 कोई  योजना  है
 तो

 उसका  पूरा  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 दक्षिण  रेलवे  में  प्रयोग  में  लायें  जाने  वाले  मीटर  लाइन  तथा  बड़ी  लाइन  के  डीजल  इंजनों  की  संख्या  कितनी

 है  और  उनकी  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  क्या  प्रस्ताव  हूँ  ?

 रेल
 मंत्रालय

 में  राज्य
 मंत्री

 शिव
 :  और  डीजल रेल  इंजन  कारखाना  वाराणसी  ने

 मीटर  लाइन  के  डीजल  रेल  इंजनों  का  निर्माण  1968-69
 से  शुरू  किया  था  ।  1977-78 के  अन्त  डीजल रेल  इंजन

 कारखाने  ने  भारतीय  रेलों  के  लिए  मीटर  लाइन  के  186  और  तंजानिया को  निर्यात  करने  के  लिए  15  डीजल  रेल  इंजनों
 का  निर्माण  किया

 मीटर  लाइन  के  डीजल  रेल  इंजनों  के  निर्माण  का  अगला  कार्यक्रम  इस  प्रकार  है
 1978-79

 1979-80

 1980-81  35
 मीटर  लाइन  के  डीजल  रेल  इंजनों

 के  निर्माण  का  अगला
 कार्यक्रम  at  को  उपलब्धता  अनुकूल  iad  पर  भारतीय  रेलों  की

 आवश्यकतानुसार किया  जायेगा  ।
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 इस  समय  दक्षि ण  रेलवे  में  बड़ी  लाइन  के  110  और  मीटर  आमान  की  मख्य  लाइन के  55  डीजल  रेल  इंजन
 चल  रहे  हैं  ।  डीजल  रेल  इंजन  कारखानें में  1979-80  और  उससे  आगे  बड़ी  और  मीटर  लाइन  के  डीजल  रेल  इंजनों  का

 और  उत्पादन होने  अगले  दो  वर्षों  में  प्रतिवर्ष लगभग  10-15  अतिरिक्त  डीजल  रेल  इंजन  चलाये  जाने  की  प्रत्याशा

 लेकिन  इनक  सही  सही  आबंटन  की  पु्र्समीक्षा  सभी  रेलों  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उचित  समय  पर  की  जायेगी  |

 भटिंडा  और  पानीपत  स्थित  sacs  कारखानों दवारा  उत्पादन

 1340,  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 afesr  और  पानीपत  स्थित  उर्वरक  कारखानों  में  उत्पादन  कब  तक  आरम्भ  हो  जायेगा

 इन  उर्वरक  कारखानों  की  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है

 क्या  इन  उवंरक  कारखानों  में  उत्पादन  आरम्भ हो  जाने  के  बांद  कुल  उ्वेरक  उत्पादन  से  वर्तमान  आश्वश्यकता

 पूरी हो  जायेगी  ;  और

 यदि  तो  देश  के  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  है  जहां  आगामी  ae  में  ऐसे  उव॑रक  कारखाने  लगाने  का

 कार  का  विचार है  ?

 भटिण्डा और  पानीपत रसायन और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  और

 स्थित  ईंधन  तेल  पर  आधारित  दो  संयंत्रों  में  से  प्रत्येक  की  क्षमता  प्रतिदिन  900  टन  अमोनिया और  1550  टन  यूरिया

 की  होगी  ।  परनीपत  प्रायोजना द्वारा  फरवरी  1979  से  और  wafers  प्रायोजना  द्वारा  1979  से  वाणिज्यिक

 दन  आरम्भ  करने  की  आशा  है  ।

 और  देश  में  उवेरक  क्षमता  का  विकास  करने  की  एक  बृहद  योजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  इन  दो  प्रायो
 जनाओं  के  अलावा  8  अन्य  प्रायोजनाओं  का  विभिन्न  स्तरों  पर  कार्यान्वयन  हो  रहा  .  ये  रामागुण्डम  (areer

 प्रदेश )  ,  सिन्दरी  और  सुव्यवस्थीकरण  हल्दिया

 बंगाल )  ,  ट्राम्बे  )  लपुर  और  जिला  ब्रोच  में  स्थित  इन  प्रायोजनाओं

 क
 पूरा  होने  पर  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  अर्थात्  1982-83  तक  नाइट्रोजन  का  उत्पादन  41  लाख  टन  और

 फास्फंट  का  उत्पादन  11.25  टन  होने  का  अनुमान  है  जबकि  नाइट्रोजन  की  अनुमानित  मांग  52.  50  लाख टन

 और  फास्फेट की  मांग  16  लाख टन  इस  अन्तर  को  पुरा  करने  और  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  बम्बई

 हाई  बसीन  संरचनाओं  से  प्राप्त  fra  पर  अधारित  चार  बड़े  आकार  के  नाइट्रीजन  खाद  कारखानों  और  असम

 में  आयल  इंडिया और  ओ०  एल०  जी०  सी ८  क  तेल  क्षेत्रों  से  उपलब्ध  गैस  पर  आधारित  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 है  इसक  अलावा  मेसर्स  नांगाजना  फंटिलाइज्स  भी  आन्ध्र  प्रदेश  में  काकीनाडा  नामक  स्थान  पर  एक  खाद  कारखाना

 लगा  रहे  हैं  ।  मस  इंडियन  एक्सप्लोसिव  fro  को  भी  कानपुर  स्थित  अपनी  क्षमता  में  विस्तार  करने  के  लिए  एक  आशय

 पत्न  जारी  किया  गया  है  ।

 1974  में  हुई  रेल  हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  कर्मचारियों की  बकाया  राशि

 1341.  श्री  राजेंद्र  कुमार  शर्मा
 :

 कया  रेल  मंत्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 1974 में  हुई  रेल  हड़ताल में  भाग  लेने  के  कारण  ऐसे  कितने  रेल  मेरा रियो ंक ि  द  ैं  मुअत्तिल  किया  गया  था

 जिन्हें  वापस  सेवा  में  ले  लिया  गया  है  ;

 क्या  यह  सच है  कि  हड़ताल  के  दौरान  बर्खास्त  किये
 गये

 कर्मचारियों  को  उस  अवधि की  बकाया  राशि  अभी
 तक  अदा  नहीं  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  ऐसे  कर्मचा  रियों  की  संख्या  क्या  है  और  उन्हें  बकाया  राशि  wa  तक  दी जायेगी ?

 रल  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  शिव  नारायण  10,157

 )  और  जिन  कर्मचारियों  को  बर्खास्त  कर  दिया  गया  था  और  ड्यूटी  पर  वापस  ले  लिया  गया  है  उन्हें  जारी

 किये  गय  आदेशों  के क  अनुसार  देय  बकाया  राशि  का  भुंगतान  कर  दिया  गया  जो
 आमतौर

 पर  Saat  पर  बतन  और  भत्तों

 के  लगभग  आधे  के
 बराबर  सहायता  भत्ते  के  रूप  में

 10.1
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 न

 गैस  एजेंसी  देने  का  मानदंड

 1342.
 श्री  अमरसिंह  ate  राठवा  :  पेट्रोलियम तथा  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नगरों में  गैस  एजैंसी  देने  के  लिए  कोई  मानदंड  निर्धारित  किया  गया  है

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 गुजरात  राज्य  में  कितनी  गैस  एजेन्सिया  कार्य  कर  रहीं  है

 क्या  गैस  एजेन्सि  देने  के  संबन्ध  में  कोई  आवेदन  पत्न  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बंधी ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उस  पर  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 रसायन
 और

 उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन
 :  और  :

 सार्वजनिक  क्षेत्र  की  तेल

 कम्पनियों  द्वारा  एजेन्सिय  प्रदान  करने  से  संबंधित  वर्तमान नीति  के  अनुसार  सभी  पकाने  की  गेस  की  एजेंसियों

 एजेंसियों की  25  %,  एजेंसियां  अनुसूचित  जातियों  lagen  जनजातियों  से  संबंधित  व्यक्तियों  2%  एजेंसियां

 शारीरिक  रुप  से  अपंग  व्यक्तियों  को  और  बाकी  एजेंसियां  वाणिज्यिक  रुप  से  महत्वपूर्ण  विचारधाराओं  के  आधार  उस  में

 भी  उचित  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  तथा  कृषि  निगमों  को  तरजीह  देते  इन्हीं  संगठनों को  दी  जाती  है  ।

 उस  संबंधित  क्षेत्र  में  प्रचलित  समाचार  पत्नों  में  विज्ञापन  देकर  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  करने  के  पश्चात सभी  नियुक्तियां

 की  जाती है  ।

 दिनांक  15  1978  को  सदन  में  दिये  गये  वक्तव्य  में  जैसा  सचित  किया  गया  उसक  ऐसी  सीमाएं तय
 करन  क  बारे  में एक  निर्णय  लिया  गया  जहां  तक  एक  वितरक  विशेष  को  अपने  कारोबार  को  जारी  रखने  अथवा  उसे  बढाने

 की  अनुमति  होगी
 ।

 विभिनन  क्षेत्रों  में  काम  करने  की  परिस्थितियां  और  इस  काम  को  चलाने  की  लागतकों  देखते  हुए
 सिलेंडरों की  उस  संख्या  के  बारे  में  निम्नलिखित  सीमाएं  निर्धारित  की  गयी  जिनमें  गस  को  पुनः  भर  कर  तरल  पेट्रोलियम
 गैस

 पकाने  की  गैस  )  को  एक  वितरक  को  एक  माह  में  सप्लाई  करने  की  अनुमति  होगी

 ह. माकट  गैस  से  भरे  सिलेंडरों की  मासिक

 सख्या

 बम्बई  6,000

 दिल्ली  चि  e  4,000

 दस  लाख  से  अधिक  की  जन  संख्या  वालें  अन्य  स्था  3,500
 2  से  10  लाख के  बीच  की  जन  संख्या वालें  न  3,000

 अन्य  स्थान  क
 ज

 e  2,500

 सहकारी  समितियों  को इन सीमाओ  से  we  artt

 गजरात  राज्य  में  इंडियन  आयल  कार्पोरेशन  और  भारत  पेटोलियम  कार्पोरेशन  के मिलाकर खाना  पकाने

 की
 गेस

 के  है  ।  feqeara  पेट्रोलियम  क्पोरेशन  राज्य  में  अपनी  शोधनशालाओं  में  उत्पन्न  होने  वाली

 खाना  पकानें की  गस  aarerrarfear  अर्थात्  मैसर्स  कोसन  गेस  कम्पनी  के  माध्यम  से  बेचता  है  ।  मेससं  कोसन  मेस  कम्पनी

 की  इस  राज्य में  51  एजेंसियों "3a  एजेंसियां  है  ।

 गेस  एजेंसियों  के  लिए  नियुक्तियां  चूंकि  तेल  कम्पनियों  दूवारा  की  जाती  अतः  सरकार  के  पास  अनिणि त
 qs  आवेदन  Tal  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 पश्चिम  रेलवे  पर  आरम्भ  की  गई  रेलवे  परियोजनाएं
 1343.  श्री  अमरसिंह

 ग

 शी  अहमद  एम०  पटेल

 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  रेलवे  पर  आरम्भ की  गई  रेल्वे  परियोजनाओं का  ब्यौरा  क्या  है  :  और

 (a)  उनकी क्या  प्रगति  है  ?
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 ee

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  और  :
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 गया है  ।

 विवरण

 क्रम  स०  म्बाई  वास्तविक
 कए  लागत  प्रगति
 ह  to

 80.  00  45% 1.  मीटर  लाइन  क  चहा  सें  556.97

 करोड़  रू० आमान-परिवतन  कानालुस-सिका  और  बेडी  लाइन

 के  आमान-परिवर्तन  सहित  क  के

 2.  नडियाद  से  AISA  बडो  लाइन  का  निर्माण  से  कापड़वंज  105.14  9.43  0.8%

 करोंड़ [ea  लाईन  के  बड़ी  लाइन  में  आमान-परिवर्तन  का।पड़वंज
 &  मोडासा  तक  नई  रेल  लाइन

 3.  दिल्ली-साबरमती  मीटर  लाइन  खण्ड  का  बडी  लाइन  में  आमान  929.  00  108.  00  अनुमोदित  परन्तु

 निर्माण  कार्य परिवतेन  करोड़  रु०

 नहीं

 किया  गया  |

 4.  नागदा  और  रामगंजमण्डी के  बीच  दोहरी रेल  लाइन  151.94  12.57  19%

 करोड़  Yo

 सीन  रामगंजमण्डी  और  लाखेरी  के  बीच  कहीं-कहीं  दोहरी  लाइन  की  व्यवस्था

 चक  54  94  9.31  45% गुर्ला-लाखेरी  कक

 (  अलाव  याॉ-राम  ग  ST  vet  नक  49  19  करोड़ें  रु०

 6.  कोटा-मथुरा  खण्ड

 मथुरा-बयाना  e  75  13  6.73  90.5%

 करोड़  रु०

 7.  उज्जेन-ना-गदारतलास  खण्ड

 असलावदा  में  तीसरी  लाइनसहित  उज्जैन-नागदा  खण्ड |
 के  बीच  कहीं  दोहरी  लाइन  बिछाना  e  a  19  17  3.88  17.50%

 नागदा  और  केबिनों  के  बीच  पुल  नं०  317  ।  करोड़  Fo

 दोहरा  करना  |

 34  60  3.79  43% 8.  साबरमती-छारोडी  के  बीच  दोहरी  लाइन
 बिछाना

 9.  निम्नलिखित  स्टेशनों  पर  विन्यास  are  की  व्यवस्था

 बाटवा-गरातपुर  e  4.99  49%

 और

 oe  2.27  23% करचिया

 न  करोड़
 रु०

 बरौनी तथा  सिन्दरी  उर्वरक  कारखानों की  क्षमता  एवं
 उत्पादन

 1344.  श्री  ate  पो०  मण्डल :  कया  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 बरौनी  तथा  fad  उवेरक  कारखानों  की  एवं  उत्पादन  के  आंकड़े  क्या  है  ;
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 ये  कारखाने  घाटे  में  रहे  है  और  यदि  हां,'तो  गत  दो  ait  का  rer  का क्या  और

 इनके  घाटे  पर  चलने  को  रोकने  के  लिए  यदि  उनका  कोई  उपाय  करनें  का  विचार  है  तो  वे  क्या  है
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  और  मांगी गई  सूचना  देने

 वाला  एक  विवरण  पत्न  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  बरौनी  और  उर्वरक  कारखानों  की  क्षमता  और  उत्पादन  निम्न  प्रकार
 a  —

 वार्षिक  उत्पादन  (000  मी०
 कारखान  का  ATT  स्थापित  ———

 क्षमता  1976-77  1977-78

 बरौनी
 उत्पादन  नवम्बर  76  से  आरम्भ हुआ  )  152  14. 6  38,2

 fast  ह  ह  e  90  35,1  19.6

 फाह्फ्ट

 सिन्दरी  156  शन्य  2.8 ह
 बरौनी  परिचालनों  के  दौरान

 में  फास्फेट  की  कोई  स्थापित  क्षमता  नहीं

 पिछले दो  वर्षों  के
 दौरान

 बरौनी
 और  सिन्दरी  कारखानों  द्वारा  उठाई  गईं  वित्तीय

 हानि
 नीचे  दी  गई  है

 :  ना

 लाखों

 ay
 as कॉरखान  का  नाम

 976-77  1977-78

 बरौनी  735  1,444

 सिन्दरी  1,785  2,244

 सरकार  इन  कारखानों  के  कार्यकलापों  पर  कडी  निगरानी  रख  रही  है  और  इन  संयंत्रो ंके  कार्यो ंमें  सुधार

 करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहें  है

 खराब  उपकरणों  को  बदला  किया  जा  रहा

 (2)  अपने  पावर  संयंत्र  की  स्थापना

 1)  एकक  की  इस  समय  प्राकृतिक  जिप्सम  पर  निर्भरता  को  समाप्त  करने  के  लिए  एक  AAT POT  योजना

 को हाथ  में  लिया  गया  है  ।

 1(  2)  अमोनिया के  उत्पादन  के  लिए  चाल  प्रक्रिया  की  प्रतिस्थापित  करनें  के  लिए  एक  झ्राधनीकरण  योजना  araragr—
 धीन  हैं  ।  इस  योजना की  प्रक्रिया में  ईधन  तेल  को  कच्चे  माल  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  जाएगा

 हाल्ट  स्टेशनों  पर  अधिभार  लगाना

 1345.  पंडित  द्वारिकानाथ  तिवारो :  क्या  रेल  Fal
 शेर  हाल्ट

 क
 वित्तीय  परिणाम  के  बारे

 म  25  78
 के  आतारांकित  प्रश्न  संख्या  1317 के  उत्तर  के

 सम्बन्ध
 में  यह

 बताने  की  कृपा  करेग
 गें  कि

 क्या इस  बारे में  सूचना  एकत्र  कर  ली  गई  है  ;

 यदि  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्या

 कभी  कछ  हाल्ट  स्टेशनों  पर  अधिभार
 समाप्त  करने  के  बारे  में  कोई  fang  लिया  गया  है  $

 क्या  हाल्ट  स्टेशनों  पर  लगाये  गये  अधिभार  को  सम  कर  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  कछ  हाल्ट  स्टेशनों  पर  अधिभार  लागू  करने  और  अधिकांश  हाल्ट  drat  पर  अधिभार  न  लाग

 करने  का  क्या  औचित्य  है  ?
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 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  सरे  :  जी  हों  ।  कार्यात्व्यन  रिपो
 की  एक  प्रति  संलग्न

 है  जिसमें  समग्र  सभ्बन्धित  विवरण  दिया  गया  है  ।

 ~ [wares Ff में  रखा  गया  ।  afar  संख्या  cae  टी ०
 2592/78]

 महाराष्ट्र  में  रेल  परियोजनाएं

 1346.  श्री  बसंत  साठे  :  क्या  रेल  मंदी  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यायह  सच  हैकि  महाराष्ट्र  में  विभिन्न  परियोजनाओं  पर  जैसे  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन
 a  बदलने

 और  नई  लाइन  बिछाने  ,  नई  लाइने  खोलने  के  लिए  सर्वेक्षण  जांच  आदि  सम्बन्धी  कार्य  की  प्रगति  निर्धारित  समय  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  बहुत  कम  है  ;

 यदि  तो  धन  के  उपयोग  और  वास्तविक  उपलब्धियों  की  दृष्टि  से  लक्ष्यों  और  उपलब्धियों  का

 ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  बाधाओं  का  पता  लगाने  के  लिये  महाराष्ट्र  में  मंजूरशुदा  निर्माण  कार्यों  की  प्रगति

 पर  पुर्विचार  किया  और  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  यह  qe  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  नई  रेल  लाइने  खोलने  att  वतंमान  मीटर  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों

 में  बदलने  के  लिये  बिना  लागत  भूमि  की  पेशकश  की  उसका  ब्यौरा  ate है  और  निर्माण  कार्यों की  प्रगति

 तेज  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  से  महाराष्ट्र  में  नयी  रेल  लाइनों  के  सिर्माण  और

 आमान-परिवतन  परियोजनाओं  को  निम्नलिखित  योजनाएं  चल  रही  है  :

 1978-79  सितम्बर

 लाइन  का  नाम  कि०  में  करोड़  रुपयों  के  लिए  1978  तक  करने  की  होने
 लम्बाई  में  लागत  परिव्यय  faa  गये  तारीख  की

 काम  की  तारीख

 पये  प्रतिशतता
 ण

 1.  दिवा  से  बेसिन  रोड

 42.00  23.48  3.00  47.73 तक  बड़ी  लाइन  1972  80

 2.  aft  से  चनाका  तक

 नयी  बड़ी  लाइन  75.  70  9.57  0.10  17.11  1974  अभी  निश्चित  *

 नहीं  की  गयी

 सीमेंट  का  कहूं  कारखाना

 लगाया  नहीं  गया  है  जिसे  इस

 लाइन  दवारा  सेवित  करने  का

 3.  ऑप्ट  रोहा  तक  प्रस्ताव  था  |

 नयी  बड़ी  लाइन  62.00  9.00  1.00  1978  1981

 4.  मनमाड-प  के  नी-पुर्ली

 मीटर  लाइन

 354.00  *  क का  बड़ी  लाइन  में  29.74  0.25

 बदलाव  *%eq  आमान-परिवर्तन

 योजना  का

 भाग

 1978  में  शुरु  किया  गया

 है  और  यह  भाग  तीन  वर्ष  में

 बनकर  पूरा  ear  ।
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 आप्टा-रोहा  लाइन  के  महाराष्ट्र  सरकार  भूमि  दने  के  लिए  राज़ी  हो  गयी  है
 ।

 मुरतिजापुर  तालुका  प्रवासी  सेवा  मुरतिजापुर  से  ज्ञापन

 1347.  वसंत  साठे  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मुरतिजापुर  तालुका  प्रवासी  सेवा  मध्य  रेलवे  से  कोई  ज्ञापन  मिला  है
 ;

 यदि  तो  तत्संसंबधी  ब्यौरा  और

 उसमें  दिये  गये  विभिन्न  प्रस्तावों  पर  की  गई/की  जाने  वाली  कार्रवाई  का  ब्यौरा कया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  जी  att

 ज्ञापन  में  की  गयी  प्रमुख  मांगें  संलग्न  विवरण में  दी  गयी  है  ।

 इन  मांगों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  यथा  व्यवहार्य  और  उचित  कार्रवाई  यथा  समय  की  जायेगी
 ।

 विवरण

 मतंजापर  सालका  प्रवासों  सेवा  मर्तजापर  दवारा  fea  गय  ज्ञापन  में  की  गई  प्रमख  मांग

 गाड़ियों  में  मुर्तेज़ापुर के  लिए  आरक्षित  कोटे में  वद्ध  ।

 अ  चलपुर-मु्तज़ापुर सवारी  गाड़ी  को  फिर  से  चलाना  ।

 मुतज़ापुर  टाउन  स्टेशन  के  प्लेट  फार्म  पर  छत  की  व्यवस्था  करना  |

 अचलपुर-मृंत  ज्ञापुर--यवतंमाल खण्ड  पर  विशेष  चलाना  |

 अचलपुर-मुर्तज़ापुर-यवतमाल छोटी  लाइन  को  मीटर  लाइन  और  बडी  लाइन  में  बदलना
 और  इसे  वाणि-चनाका

 तथा  नागपुर-इटारसी माग  तक  बढाना  ।
 6  अमरावती  भौर  शेगांव  के  बीच  स्थानीय  गाड़िया  चलाना  |

 शेगांव  के  गजानन  बाबा  के  दर्शनों  के  लिए  और  अधिक  सवारी  गाड़ियों  की  व्यवस्था  करना  ।

 गतज्ञापुर  में  क्लर्क  तैनात  करना  ।

 400  अप  सवारी  गाड़ी  के  समय  में  परिवतंन  करना
 10.  मुतज्ापुर  प्लेंटफाम का  विस्तार  |

 11.  मुतज़ापुर  में  लाउड-स्पीकर  की  व्यवस्था  ॥

 नई  रेलगाड़ियों  का  चलाया

 1348.  श्री  शंकर  सिह  जी  वाघला  :  क्या  रेल  मंत्री यह ह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1978  से  चलाई  गईं  नई  रेलगाड़ियों  का  ब्यौरा  कया

 (a)  ऐसी  रेलगाड़ियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनकी  चालन  दूरी  को  1-11-78  से  बढ़ा  दिया गया  है

 ऐसी  रेलगाड़ियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनकी  गति  1-11-78 सें  बढ़ाई  गई  और

 उपरोक्त  भाग  और  के  बार  में  भावी  कार्यक्रम  क्या  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  शिव  नारायण )  कुल  मिलाकर  9  अनुपनगरीय  बड़ी  लाईन

 जिनमें  सप्ताह  में  दो  बार  चलने  वाली  2  गाडियां  शामिल  और  2  मीटर  लाइन  सवारी  गाड़ियां तथा  कलकत्ता  क्षेत्र

 20  उपनगरीय  नवम्बर  1978  से  लाग  होने  वाली  समय  सारणी में  शामिल की  गयी  है  ।

 इस  समय  सारणी  में  कल  मिलाकर  12  अन  पनगरीय  गाड़ियों  अर्थात  बड़ी  और  मीटर  लाइन  पर  6-6  गाड़ियों
 तथा  कलकत्ता क्षत्र  में  7  अनपनगरीय  गाड़ियों  का  चालन  क्षेत्र  बढ़ाया  गया  है

 26  मेंल/एक्सप्रेस गाड़ियों  सहित  कुल  85  गाड़ियों के  चालन-समय  में  15  मिनट  और  उससे  अधिक  की  कमी 2
 को  गयी है  1

 a  दिल्ली  श्रीनगर  cease  जल्दी  ही  पुणे  से/तक  बढ़ायी  जा  रही  है  ।  गाड़ियों  का  चलाया  जाना  /

 बढ़ाया  जाना/उनका  चालन-समय  कम  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  समय  सारणि  पों  के  अगामी  संशोधन  के  समय इस  पर

 यथोचित  विचार  किया  जायेगा
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 मुनाफाखोरों  और  औषधियों  में  मिलावट  को  रोकने  के  उपाय

 1349.  थी  हरी  शंकर  महाले  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  को  और  औषधियों  में  मिलावट  को  ५» रोंकने  के  लिये  कार्यवाही  की  है  और  यदि  हा  तो

 इसका  ब्योरा  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाये  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन
 :

 औषधों  के  मूल्य  कानूनी  रुप  से  औषध

 नियंत्रण  )  आदेश  1970  के  अन्तर्गत  नियंत्रित  किए  जाते  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि

 कोई भी  फुटकर  विक्रेता  किसी  फार्मलेशन  को  सरकार  द्वारा  पास  किए गए  फूटकर  मूल्य  से  अधिक  मूल्य  पर  उपभोक्ता

 को  नहीं  बेचेगा  ।  इससे  यह  सुनिश्चित  होता है  कि  निर्माताओं  द्वारा  लिया  जाने  वाला  लाभ  सीमित  रहेगा  औषध  मूल्य

 नियंत्रण  आदेश  में  निहित  मूल्यों  की  वैकल्पिक  योजना  में  यह  भी  व्यवस्था की  गई  है  कि  यदि  किसी  वर्षे  विशेष  के  लिए

 कर  से  पूर्व  वास्तविक  कुल  जैसा  कि  निर्माता  अथवा  आयातकर्ता  के  लेखा  परीक्षित खातों  में  दिखाया गया  वर्ष

 की  कुल  बिक्री के  15  प्रतिशत  से  अधिक  हो  और  उसे  लेखा  परीक्षक द्ोरा  प्रमाणित  किया  गय  तो  उस  अधिक  लाभ

 को  अलग  खाते में  रखा  जाएगा  और  उसे  लाभांश  के  विवरण में  प्रयोग  नहीं  किया  लेकिन  उस  अधिक लाभ  को

 सरकार  की  पूर्वे  ्ननुमति के  नीचे  दिए  गए  किसी भी  प्रयोजन के  लिए  प्रयोग  में  लाया  जा  सकता है  :--

 अनुसंधान और  विकास  खर्च ेके  लिए

 भावी  लाभ  और  हानि  का  समायोजन  करने  के  लिए ।

 अन्य  ऐसे  कार्यों के  लिए  जिनको  केन्द्रीय  सरकार  समय-समय  पर  निर्धारित करे

 29  माचे  1978  को  लोक  सभा  के  पटल  पर  प्रस्तुत  किए गए  विवरण-पत्र  के  एक  भाग  केरूप  में  नई  मूल्य

 निर्धारण  नीति  में  8  से  13  प्रतिशत  अधिकतम  लाभ  की
 सीमा

 की
 परिकल्पना

 की  गई  है  जैसा कि  उक्त  विवरण
 पत्र के  पैरा  54  में  बताया  गया

 जहां तक  मिलावट और  नकली  औषधों  के  निर्माण  की  जांच  करने  का  प्रश्न  यह  है  कि  औषध  और

 सौन्दर्य  प्रसाधन  1940  और  उसके  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  औषधों  के  निर्माण

 और  बिक्री  पर  राज्य  औषध  नियंत्रण  प्राधिकरण  द्वारा  नियंत्रण  रखा  जाता  नकली  आऔषधों को  अधिनियम  में  दिए

 गए  गलत  ब्राण्ड  वाले  औषधों  की  परिभाषा  के  अन्तगंत  रखा  गया  गलत  ब्राण्ड  अथवा  मिलावटी
 क  1 निर्माण/बिक्री अधिनियम  के  अन्तर्गत  एक  अपराध  है  ।

 इस  अपराध के  लिए कम  से  कम  एक  वर्ष  तक  की  सज्ञा  जिसको  जुर्माने  के  अलावा  10  ay  तक  बढ़ावा जा

 सगता  जब  किसी  व्यक्ति  को  नकली  अथवा  मिलावटी  औषधे  बेचते हुए  अथवा  निर्माण  करते हुए  पकड़ा  जाता है  तो

 उसके  खिलाफ  सम्बन्धित  प्राधिकारी  द्वारा  अदालत  में  मुकदमा चलाया  जाता  है  ।  नकली  आऔषधों  के  निर्माण और

 बिक्री  को  रोकने  के  लिए  किए गए  उपायों  अथवा  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  उपायों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  पत्न

 संलग्न है  ।

 विवरण

 नकली  और  मिलावटी  aided  के  निर्माण  और  बिक्री  को  रोकने  के  लिए  किए  rq  अथ  दा  किए  जाने  वाले  प्रस्ताव

 1.  जिन  औषधों  का  निर्माण  और  बिक्री  आमतौर  पर  नकली  औषधों  के  निर्माण  और  बिक्री  में  शामिल  होता

 उनके  अनधिकृत  निर्माण  को  समाप्त  करनें  के  लिए  अक  अखिल  भारतीय  औषध  निर्माताओं  सूची

 तैयार  करके  उसे  अध्यतन बना  लिया  गया  है  ।  हस  सूची  को  सभी  राज्य  औषध  नियंत्रकों  और  औषध निर्माताओं

 और  डीलरों  के  प्रमुख  संघों  में  भी  परिचालित  कर  दिया  गया  है  ।

 2.  जब  कभी केन्द्रीय औषध  मानक  संगठन  द्वारा  नकली  औषध  प्राप्त  किए  जाते  हैं  और  जब

 यह  धन्धा  अन्तर  राज्य  स्तर  का  हो  तो  संबंधित  राज्यों  को  शीघ्र  ही  सतंक  कर  दिया  जाता  है  और  उन्हें  यह  सलाह  दी  जाती

 है  कि  वे  नकली  औषध
 के  निर्माण और  वितरण  के  का  पता  लगाएं

 3.  राज्य  औषध  नियंत्रण  प्राधिकारियों  को  यह  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे  पुलिस  अधिकारियों के  साथ  निकट  संबंध

 बनाए  रखे  ताकि  नकली  औषधों  के  खिलाफ  गहन  श्भियान  चलाया जा  सके  I
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 4.  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  औषध  नियंत्रण  संगठन  की  पुर्वापिक्षा  को  सक्रिय  रखे  जिससें  अन्य  बातों  कहें

 साथ-साथ  औषधों की  समस्याओं  सें  निपटने '  के  लिए  कासूनी-व-आसूचना  सेल  स्थापित  करने  की

 आवश्यकता  भी  शामिल  है  और  उनसे  यह  atte  किया  गया  है  कि  ये  अपने  संगठनों  को  सुव्यवस्थित करे  ।

 5.  राज्यों ने  अपने  औषध  निरीक्षकों  को  कहा  है  कि  वे  नकली  औषधों  के  अभियान के  बारे  में
 ars

 और

 आऔषधों  के  बार-बार  नमुने  लेते  रहे  ।

 6.  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  केन्द्रीय  औषध  केन्द्रीय  इंडियन  फार्माकोपिया  प्रयोग  शाला

 गाजियाबाद  और  केन्द्रीय  अनुसंधान  संस्थान  में  उपलब्ध  परीक्षण  सुविधाओं  को  राज्यों  को  सौंपा  गया  है  और  उनका  प्रयोग

 इस  समय  21  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  इन  सुविधाओं  को  और  बढ़ाया  जा  रहा  है  ताकि

 नमूनों का  परीक्षण  किया जा  सके  ॥

 7.
 राज्यों  को  केन्द्र  द्वारा  बताई

 गई
 योजनाओं  के

 स्तगत
 अपनी

 परीक्षण  सुविधाओं में  वृद्धि  करने के  लिए  वित्तीय
 सहायता दी  जा  रही  है  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  8  राज्यों  को  संयुक्त रुप  सें  खाद्य  और  औषध  प्रयोगशालाओं की  स्थापना  करने

 क  3  राज्यों  को  खाद्य  और  औषधों  जेसा  भी  मामला  हो  का  परीक्षण  करने  के  लिए  एक  विंग  की  स्थापना  करने

 के  लिए  और  12  राज्यों  नाजुक  परीक्षण  उपकरणों  की  खरीद  के  लिए  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 8.  केन्द्रीय और  राज्य  संगठनों  के  बीच  निकट  areas  स्थापित  रखने  और  सम्पूर्ण  देश  में  अधिनियम  को  समान  रूप

 से  लाग  करने  क  लिए  मद्रास  और  गाजियाबाद  में  केन्द्रीय  औषध  मानक  नियंत्रण  संगठनों  के  चार  क्षेत्रीय

 कार्यालय  स्थापित  किए  गए  है  ।  इन  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  साथ  औषध  भी  सभ्बन्ध  है  और  ये  निरीक्षक  राज्य

 श्राधिकारियों  के  साथ  संयुक्त  निरीक्षण  करते  है  ताकि  लाइसेंसों  को  कानून  के  अनुसार  निर्धारित  मानकों के  अनुरूप  बनाया

 जा  सके  ।

 9.  केन्द्रीय  औषध  नियंत्रण  संगठन  द्वारा  औषध  निरीक्षकों  के  लिए  नियमित  रूप  सें  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित

 किये जात  यह  एक  चालू  कार्यक्रम  है  और  राज्य  सरकार  इस  सुविधा  का  लाभ  रही है  ।

 10.  औषध  एवं  सौन्दय  प्रसाधन  अधिनियम  के  | अन्तगत  मिलावटी  औषधों  के  निर्माण  के  लिए  कम  सें  कम  एक  ae
 की  सजा  रखी  गई  है  जो  10  वर्ष  तक  भी  बढ़ाई  जा  सकती  है  ।  तथापि  न्यायालय को  यह  अधिकार  है  कि  वे  निर्धारित  सजा

 से  भी  कम  सजा  दे  सकता  है  ।  ऐसें  औषधों  के  निर्माण  तथा  उनके  यातायात  में  लगे  हुए  उपकरणों को  भी

 जब्त  किया  जा  सकता  है  ।  तथापि  अब  यह  प्रस्ताव  है  कि  अधिनियम  में  और  संशोधन  किया  जाए  ताकि  नकली  औषधों

 का  निर्माण  करने  के  लिए  कड़ी  सज्ञा  रखी  जा  सके  ।  न्यायालय  को  गया  विवेकाधिकार  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव

 औषध  निरीक्षकों के
 अधिकारों  को  बढ़ाने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।  इस  उद्देश्य  से  संशोधन  विधेयक  का  प्रारुप  तैयार

 लिया  गया  है  ।

 अहमदाबाद  से  ओखा  तक  को  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 1350.  श्री  अहमद  एम७  पटेल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगें  कि

 अहमदाबाद  से  ओखा  तक  की  मीटर  लाइन  को  बढ़ी  लाईन  में  बदलने  के  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  और

 उसे  पूरा  करने  के  लिये  किस  तारीख  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  :  और  :  अहमदाबाद  बीरमगाम से  बड़े  आमान  की  एक

 रेलवे लाईन  द् क  वारा  पहलें ही  जुड़ा  हुआ  है  ।  वीरमगाम-ओखा/पोरबत्दर  मीटर  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  आमान

 परिवतंत  करने  का  काम  एक  काय  है  ।  संसाधनों  की  तंगी  होनके  कारण  इस  परियोजना  को  पुरा  करनें  विगत

 में  कुछ  विलम्ब  हुआ  है  ।  अब  इस  आमान  परिवर्तन  परियोजना  के  उच्च  प्राथमिकता  दी  गयी है  और  1977-78 में
 इस  परियोजना के  लिए  केवल  5.0 50.0  करोड़  रूपये  की  तुलना  में  चालू  वर्ष  में  इसके  लिए  7.  95  करोड़  रूपये  तक  की

 धनराशि  बाबंटित  की  गयी  है
 ।

 इसकी
 अब

 तक  45%,  प्रगति  हुई  है  ।  इस  परियोजना  के  वीरमगामसे  कानालुस

 तक  के
 ध

 थम  चरण  को  1980 तक  घूरा  करने  का  विनिश्चिय  किया  गया  है  ।  सम्पूर्ण  परियोजना  को
 1982

 तक  पूरा  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।
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 ai  1977  के
 दौरान  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  में  रिक्त  स्थानों  का  भरा

 1351.  श्री  डी०  अमात :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  पर्व  रेलवे  सभी  वकंशापों  तथा  निर्माण  परियोजनाओं  सहित  प्रत्येक  श्रेणी तथा  ग्रेड  में  पदोन्नति  तथा

 प्रत्यक्ष  भर्ती  दवारा ज  1977  के  दौरान  कितने  रिक्त  स्थान  भरे  और

 उनमें  सें  कितने  रिक्त  स्थान  अनुसुचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के
 प्रत्याशियों की  नियुक्तियों  /

 पदोन्नतियों  से  भरे  गये  ?

 संत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 शिव  और  :  (i)  सीधी  भर्ती  दवारा  भरी  गयी  रिक्तियां
 नीचे  दी  गयी  है  :--

 001]  नाल

 श्रेणी
 कुल

 Ho  जा०  झण
 we

 जा०

 38  4

 II

 ITI  510  121  122

 IV  1,592  406  130

 (ii)  दूवारा  भरी  गयी  रिक्तियां नीचे  दी  गयी  है  :--

 श्रेणी  pt ्  अग्जा०  2  qo  ज०्जा०

 35  5

 | है|  71  8

 2,316  419  152

 IV  562  90

 विदेशी  औष  ि  कम्पनियों  को  औद्योगिक  लाइसेंस  दिया  जाना

 1352.  श्री  डी०  अमात  :  कया  रसायन और  उबरक  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 भारत  में  गत  तीन  वर्षों  से  रही  100  प्रतिशत  विदेशी  औषधि  फर्मों  को  दिए  गए  atrertfitar  लाइसेंसों

 का  ब्यौरा  क्या है  और  उक्त  अवधि  में  इन  कम्पनियों को  आयात  के  लिए  अनुमति दिए  गए  पूंजीगत  माले  का  ब्यौरा

 क्या

 कया  पूंजीगत माल  के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  करते  समय  किसी  oe  नें  भारतीय  पूंज़ी  लगाने  भी  वचन

 दिया  था  अथवा  सहमति  व्यक्त  की  और

 यदि  तो  क्या  इस  वचन  का  कोई  उल्लंघन  हुआ  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नंदन  वोट  लेबोरेटरीज

 और  बरोज़  वैलकम  ही  केवल  शत  प्रतिशत  विदेशी  कम्पनियां  हैं  जिन्हें गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  औषध  मदों  के
 a.

 A निर्माण  के
 लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  ।  इन  लाइसेसों  के  विवरण  निम्न  प्रकार

 क्रम  कम्पनी का  नाम  औद्योगिक लाइसेंस  की  संख्या  और  निर्माण की  मरें

 सख्या  तिथि
 8

 दिमाँक अवोट  लैब्स  सी०  झाई०  1.  गिवेरालिक  एसिड

 7-  5-76  2.  ए  रिथ्रोमाइसीन

 3.  सोडियम

 2  बुरोज  वैलकम  सी०  Tigo  एल०/448/ 76.  i  दिनांक  पेसीयूडो  ७०५ ३ फंड्राइन  एच० सी०  एल०
 18-12-76
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 क्षमता  पूंजीगत  माल  का  आयात अगर  कोई  है

 1.  365  किलो  ग्राम  प्रतिवर्ष

 2.  4,000  किलों  ग्राम  >  कोई  पूंजीगत  माल  आयात  नहीं  किया  गया
 3.  1,000  किलो  ग्राम  प्रतिवर्ष  J

 2.  2  मीठरी टन टन  कोई  पूंजीगत  माल  भ्ायात  नहीं  gar है

 नहीं  ।  मेससे  एबोट  का  मेसस  पुबोट  उत्तरी  ye  cae  ue  से

 ध्रोमाइसीन  alfa  के  निर्माण  के  लिए  विदेशी  समझौता  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  द्वारा  इन  शर्तों  पर  श्रनुमोदित  किया

 गया  था कि  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भारतीय  कम्पनी  को  औद्योगिक  लाईसेंस  प्राप्त  करने की  तिथि  से  3  वर्षों के

 न्दर  अपनी  विदेशी  साम्यपूंजी को  60  प्रतिशत तक  घटाना  होगा

 (7)  नहीं
 ।  कम्पनी  न  लाइसेंस  को

 में
 लाने  लिए  अपनी  असमर्थता  बताई  है  जिसे  )

 रदूद  किया  रहा  है  ।  तथापि  विदेशी  मुद्रा  शधिनियम  1973 के  अन्तर्गत  बैंक  आफ

 ने  अब  कम्पनी  को  अपनी  विदेशी  ~  40  प्रतिशत  घटाने  के  लिए  निदेश  दिए  है  जिसको  कम्पनी  ने  मान  लिया

 है  ।

 अखिल  भारतीय  रेलवे  अनसचित  जाति  तथा  अनसचित  जन  जाति  संगठन  से  ज्ञापन

 1353  श्री  डी०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  अखिल  भारतीय  रेलवे  जाति  और  अनुसूचित जन  जाति  संगठन  से  मई  1978

 संगठन  की  मान्यता  देने  H  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fara  जी  जो प्रश्न उ  ये  गये  हैं  उनमें एक  प्रश्न  इस

 सिएशन  को  मान्यता  देने  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 और  :  भारत  सरकार  की  नीति  और  कायें-विधि  के  श्रनुसार  किसी  कबीले  तथा  धार्मिक  आधार

 पर  azar  किसी  कबीले  तथा  धार्भिक  आधार  के  समूह  या  वर्ग  पर  आधारित  किसी  एसोसिएशन  को  मान्यता  नहीं

 दी  जा  सकती

 विदेशी  औषधि  कम्पनियों  हारा  प्रय  बत  प्रौद्योगिकी

 1354.  श्री  सो  ०
 के

 ०  चन्द्रप्पन  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विदेशी
 औषधि  कम्पनियों द्वारा  उपयोग  में  लाई  रही  sad  प्रौघोगिकी को  अपनाकर  सुस्थापित

 करने  की  कोई  कार्यावाही की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं
 ?

 रसायन और  उर्वरक  मंत्री  हेमदती  नन्दन  और  (@) ::  सरकार  न  उच्च  प्रौद्योगिकी

 रहित  बल्क  औषधों  के  निर्माण  में  लगी  हुई  विदेशी  कम्पनियों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  vu  स्तरीय  समिति  नियुक्त
 की  है  ।  प्रौद्योगिकी और

 कम्पनियों  का  पता  लगाने  के  लिए  अपेक्षित  कार्यवाही  से
 संबंधित अन्य  मामलों  के  बारे  में

 सूचना/आंकड़े  प्राप्त  करने  के  लिए  समिति  द्वारा  बनाया  गया  प्रोफार्मा  संबंधित  विदेशी  कम्पतियों  को  पहले  ही  भेज  दिया

 गया
 है  |

 5  कम्पनियों को  छोड़कर  शेष  सभी  कम्पनियों ने  सुचना  भेज  दी  है  ।  इस  पांच  कम्पनियों को  अनुस्मारक
 जारी किए  गए  हैं  ।  wa  तक  प्राप्त  सुचना/विवरण्। को  समिति  के  विचारार्थ  भेजा  जाएगा

 रसायनिक  उवरकों  का  उत्पादन
 1355.  श्री  सोक  चन्द्रप्पन :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेगे  कि :

 क्या यह  सच  है
 कि  कुछ  shen  एककों  की  क्षमता  का

 कम
 उपयोग

 किये
 जाने

 के
 कारण  रसायनिक mats, के  उत्पादन  का  लक्ष्य  दर्रा  नहीं  किया  जा  सका
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 यदि  al,  तो  प्रत्येक  एकक  का  अब  तक  वार्षिक  कुल  उत्पादन  कितना  रहा  है
 और  ने  प्रतिशत  क्षमता  का

 उपयोग किया  गया  है  ;

 और कम  काम  होने के के  क्या  कारण  हैं  ;

 कार्यकरण  में  सुधार  करने  तथा  कमी  पुरी  करने  के  लिये  बया  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  और  !  अप्रैल  1978
 से

 अक्तूबर  1978  की  अवधि  के  दौरान  नाइट्रोजन और  की  वार्षिक  स्थापित  उत्पादन  और  क्षमता

 उपभोग  का  एक  विवरण  पत्न  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 विद्यत भ्  उपकरणों का  रुक  जाना/खराब  बड़े  पैमाने पर  संशोधन  कार्यों  के  कारण

 का  बन्द  किया  कच्चे  माल  की  अपर्याप्त  उपलब्ध  शादि  जेसे  विविध  तथ्य  कई  एककों  में  उत्पादन  में  कमी  और

 कम  क्षमता  उपभोग  क  कार०  बताए गए  हैं  ।

 एककों  में  उत्पादन  की  पद्धति  की  सरकार  द्वारा  लगातार  देखा-रेखा  की  जाती  है  और  कई  संयत्रों में
 कठिनाईयों पर  काबू  प्रतिस्थापन और  पावर  उत्पन्न  करने  की  अपनी  सुविधाओं  की  स्थापना  और

 कच्चे  माल  में  परिवतंन  आदि  जसे  विभिन्न  कदम  उठाए  गए  हैँ  ताकि  उनकी  परिचालन  दक्षता  में  सुधार  लाया  जा  सके

 इस  समय  उ्वेरकों  का  उत्पादन  आवश्यकताओं  से  कम  पड़ता  है  और  इस  कमी  को  आयातों  द्वारा  पूरा  किया  जाता

 है  जिसके  लिए  पर्याप्त  प्रबन्ध  किए  गए  हैँ  ।

 नें  रखा  गया  ।  देखिधे  संख्या  एल०  893/78]

 faeat  बन्धओं  की  फम

 1356.  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक  :  नया  न्याय  और  कम्पनी  way  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 देश  में  बिड़ला  बन्धुओं  की  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 प्रत्येक  कम्पनी  में  इस  परिवार  क  लोगों  के  कितने  तथा  कितने  ry  के  शेयर  हैं  ;  और

 नाबालिंगों  सहित  प्रत्येक  व्यक्ति  के  शेयरों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 समाज  कल्याण  और  सांस्कृतिक  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी

 व्यापार प्रथा  1969 की  धारा  26  क  बिड़ला  समूह  की  72  कम्पनियों का  पंजीकरण  गया

 हैं  ।  इनके  61  कम्पनियां  पंजीकरण  योग्य  हैं  व  उन्हें  चूक  नोटिस  प्रेषित  किये  गये  हूँ  ।  इन
 कम्पनियों  की  सूची

 qs  1  व  2  के  रूप  में  संलग्न  है  |

 तथा  इन  कम्पर्ठियों  में  बिड़ला  परिवार  के  व्यक्तियों  की  हिस्से  धारिता  की  बाबत  सुचना  1-1-1975

 तक  धारित  साम्य  हिस्सों  के  बारे  सें  अनलग्नक़  3  में  दी  गई  है

 [watera  में  रखा  गया  |  संख्या  एल  894/78]

 जथपुर  टोडायरायतिह  यात्री  गाड़ी

 1357.  शी  राम  कंवार  बेरबा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जयपुर  टोडारायसिह  यात्री  गाड़ी  को  अपने  गन्तव्य  स्थान  पर  पहुंचने
 में

 .6  घण्टे  का  समय  लगता  है

 क्या  रेलवे  को  घाटा  होने  का  यही  मुख्य  कारण  है

 क्या  यहां  के  निवासियों और  अनप  संगउनों  ने  मांग  की  है  कि  इस  गाड़ी  की  गति  तेज  की  जानी  चाहिए

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  कर  लेगी
 ?

 रेल  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  faa  जयपुर  और  टोडारायसिंह के  बीच  दौ  जोड़ी  यात्री

 अर्थात्
 253/  254  और  255/  256,  का  यात्रा-समय  4  घंटा  50  मिनट  और  5  घंटा  55

 मिनट  के  बीच  बनता

 रेल  पटरी  की  कमजोर  हालत  के  कारण  इन  गाड़ियों  की  गति  में  वद्ध  करना  उचित  नहीं  इन  गाड़ियों  a  कम

 व्यवसाय  होने  और  सांगानेर-टोडा  रायसिंह  खण्ड  के  कम  बचत  वाली  शाखा  लाइन  होने  के  कारण  को  दृष्टि  में  रखते हुए  इस

 रेल  पटरी  को  मजबूत  बनाने  का  काम  भी  उचित  नहीं  समझा  जाता  ।
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 टोडारायसिह  से  जयपुर  के  लिये  यात्री  गाड़ी  के  प्रस्थान  का  समय

 1358.  श्री  राम  कंवार  बेरवा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  टोडारायसिंह  से  जयपुर  जाने  वाली  यात्री  गाड़ी  का  समय  03,  00  ब्रज  को  है  इसके

 कारण  गाड़ी  में  कम  यात्री  यात्ना  करते  हैं  ;

 क्या  ठोडारायसिंह के  निवासियों  तथा  अन्य  संगठनों  ने  और  इस  क्षेत्र  सद च्  सदस्य  ने  इस  गाड़ी  समय

 4,  30  बजे या  5.  00  करने  का  रेलवे  से  अनुरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  दूवारा  इस  बारे  में  कब  तक  निणय  किया  जायेगा
 ?

 टोडाराया सिह  से  253  अप  टोडारायरसिंह  जयपुर रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  |

 गाड़ी  के  प्रस्थान  का  समय  4  बजे है  ।

 हां ।

 253 अप  को  टोडारायसिह  से  लगभग  एक  घंटा  बाद  में  रवाना  जयपुर में  काल  के  समय  महत्वपूर्ण

 एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  एकब्रिंत  हो  जाने  के  कारण  इस  गाड़ी  को  ठहराने  के  लिए  प्लेटफार्म  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण

 परिचालन  की  दृष्टि  से  व्यवहारिक  नहीं  है  ।  इसके  253  अप  के  जयपुर  में  देरी  से  पहुंचन  से  लोहारा और  आगरा

 किला  के  लिए  जयपर  से  चलने  वाली  अन्य  गाड़ियों  के  साथ  मेल  कां  विच्छेद  हो  जायेगा  |

 जयपुर  टोडारायसिह  लाइन

 1359.  श्री  राम  कंवार  बेरवा  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जयपुर  टोडारायसिह रेलवे  लाइन  किस  ay  में  बनी  थी

 उपरोक्त  रेलवे  लाइन  पर  बनाये  गये  स्टेशनों  पर  कूल  कितना  खरच  हुआ

 कितने  स्टेशनों  से  स्टॉफ  हटा  लिया  गया  है  और  कितनों  पर  काम  कर  रहा

 क्या  जिन  स्टेशनों  से  स्टाफ  हटा  लिया  गया है  उनको  हानि  हो  रही  है  और  यदि  तो  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  कौन-से  कदम  उठानें  का  विचार  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संतरी  शिव
 हैँ  जयपुर-टोडा  रायसिंह  लाइन  नीचे  दिये  गये  विवरणों  क

 धनसार  चरणबदूध  रूप  म  बिछायी  गयी  एवं  यातायात  के  लिए  खोली  गयी  थी

 ्  खण्ड  का  नाम
 खुलने का  वर्ष

 जयपुर-सांगानेर ज॑ं०  (  12  कि०  1943

 सांगानेर फागी  (35 कि०  मी  ०  )  1950

 फागी-डिग्गी  (  25  कि०  1950

 डिग्गी-टोरडी  सागर  (  21  कि०  क  1953

 टोरडी  सागर-टोडा राय  सिंह  (  24  कि०  मी  ०  e  1954

 लगभग  1.45  करोड़  रुपये  ।

 पांच  स्टशनों  से  कर्मचारी  हटा  लिये  गये  हैं  और  छ  स्टेशनों  पर  कमंचारी  काम  कर  रहे  हैं  ।

 और  ॥
 चुंकि  स्टेशन  बन्द  कर  दिये  गये  हैं  इसलिए  उन  पर  हानि  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 बेरोजगार  व्यक्तियों  को  उर्वरक  डीलरशिप  का  आबंटन

 1360.  श्री  वी०
 site  क्या  रसायन  और

 उर्वेरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  भारतीय उबरक  निगम  ने  45  वर्ष  से  कम  आयु  के  बेरोजगार  और  अ  द्धरोजगार  वाल ेव्यक्तियों  को  उवरक

 डीलरशिप  देने  की  सिफारिश की
 क्या

 सरकार  नासिक  जिले  तथा  महाराष्ट्र  के  अन्य  स्थानों  के  लोगों  को  ऐसी  सहायता  देने  के  लिए  निगम  को
 निदेश  भोर

 के  प्रत्येक  जिल  में
 यदि  तो  मह  q  कि द  ह  ह  इस  सहायता का  ब्यौरा

 कया  है  और.यह  कार्य  कब  तक  किया  जाएगा
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 रसायन  आर  उर्वरक  wat  aa  बहुँगणा )  से  :  फटिलॉइज़र कौ  रपोरेशन

 आफ  इंडिया पहलें से ही पहलें  से  ही  बेरोजगार  स्नातकों  के  फर्टिलाइज़र  डीलरशिप  देने  की  एँक  योजना  रहीं  है  ।  यह  यॉर्जेनो

 केवल  30  वर्ष  सें  कम  आय  वाले  उम्मीदवारों  के  लिए  इसके  अलावा  उन्होंने  हाल  ही  में  सभी  भांवी  डीलरशिप
 क्रम  से  कम  25  प्रतिशत  अनसूचित  जनजाति  को  देने  की  योजना  भी  चलाई  है  ।  इस  योजना के  धन्तगंत

 केवल  वे  ही  उम्मीदवार  होंगे  जो  ब ेरोजगार हों  और  45  वर्ष  से  कम  आय  के  हों  ।  राष्ट्रीय  कैमिकल  एण्ड  फर्टिलाइजसं

 नें  भी  इसी  प्रकार  की  योजनाएं  चला  रखी  हैं  और  वे  इन  योंजनांओं  कों  अपने  क्षेत्रों  में  लागू  कर  हैं  la  जिनमें  महाराष्ट्र

 कें  वासिक
 और

 अन्य  जिले  शामिल  हैं  आार०
 सी ०  रुफे०  इन  श्रेणियों के  दीलरों  को  बैंक  से  त्र  ण  दिलानें  तथा  अन्य  मामलों

 में  सहायता देती  है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  लक्ष्मीकांतपुर  कुएं  का  कीे

 1361.  श्रो  समर  मखर्जो  कया  रसायन  और  उ्वेरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  24  परगना  में  कुआं  का  कार्य  कोई  कारण  बतायें  बिना
 स्थगित  रखा  गया  और

 यदि  at,  तो  क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  उक्त  काये  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  लेखा
 को  कई  बार  अनुरोध  करने  पर  भी  कारण  नहीं  बताये  गये

 ?

 रसायन  और  vara  मंत्री
 हेमवती  नन्दन  :  नहीं  ।

 लक्ष्मीकान्तपुर  स्थान
 खुदाई  MLA  करने  की  संभावनाओं  का  उचित  करने  के  लिय ेतेल  तथा  प्राकृतिक  मै गैस  आयोग ने  डायमण्ड

 हारबर  स्थान  पर  जहां  इस  समय  खुदाई  जारी  है  के  परिणाम  के  ga  तक  पश्चिम  बंगाल  के  लक्ष्मी  कान्तपुर  स्थान  खुदाई

 को  आस्थगित  रखा है  ।

 नहीं  ।  तेल  तथा  प्राकृतिक गैस  आरायोग  थ  1977  में
 कारणों

 की
 सुचना  सरकारी  लेखा

 परीक्षां को  दे  दी  गयी  थी  और  इस  संबंध  में  ga:  कीई  सवाल  नहीं  गया  है  ।

 जनरल  मैनेजरों  के  अंग  रक्षक

 1362.  श्री  दयाराम  शावय  या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्यां  जोनल  रेलवे  के  जनरलं  मैनेजरों  के  लिये  अंग  रक्षक  मंजूर  किये  गये

 यदि  तो  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  जनरल  मेनेजर  द्वारा  सादी  वर्दी  में  रहने  वाले  उप  निरीक्षकों  आदि  कों

 अंगरक्षकों के  में  प्रयोग  किये  जाने  के  क्या  कारण हैं  और  ऐसे  अग  रक्षक  कितने  समय  से  प्रयोग  में  लॉये  जा  रहे  हैं  और
 atone उन  पर  कितनी  राशि  व्यय  हुई  और

 ऐसी  प्रक्रिया  को  रोकने  के  लियें  तथा  अब  तक  व्यय  की  गई  सरकारी  राशि  को  वसूल  करने  के  लिये  कया ~
 कदम  उठायें गयें  हूं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  dat  शिव
 नहीं

 ।

 और  ॥  रेलवे  पर  1974  के  पश्चात्  व्याप्त  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  के  कारण

 एक  उप  निरीक्षक  नहाप्रबन्धक  के  साथ  रहता है  ।  यह  उप  निरीक्षक  महाप्रब॑  न्धक  के  साथ  रहने  के  यदि

 श्यकता हो  सिविल  प्राधिकारियों  के  साथ  समन्वय  भी  रखता है  ।  अंगरक्षकों  पर  कोई  व्यय  नहीं  किया  गया

 किसी  प्रकार की  वसूली  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बहुत  बड़ी  राशि  का  कथित  दुिनियोग

 1363.
 att  दयाराम  शाक्य  :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बातने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  ब्राड  गेज  कंसट्रक्शन  कापोरेशन  आ  ९गेंनाइजेशन  में
 नैमित्तिक

 श्रमिकों

 को  जाली  भुगतान  के  रूप  में  बहुत  बड़ी  राशि  का  दुर्विनिंयोग  किया  गया

 क्या  यह  भी  सच है  कि  रेलवे  के  उंगलियों  के  निशानों  के  विशेषज्ञों  ने  इस  को  पकड़ा  था  और  उसी

 महीने  विशेष  में  भगतान  बन्द  कर  दिया
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 कल  कितने  मट्टी  तों कुल  कितनी  धनराशि  का  दुरुपयोग  किया  ऊन  lad  Hell  में  जाली  भु  नि रि  तः  दो

 afearfart at ds ta a fers atk को  दंड  देने  क  लिये  और  दुरविनयोग को  पकड़ने  वाले  कमंचारियों  को पारितोषिक देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  गई  ;  और

 हानि  को  किस  प्रकार  go  किया  गया  ?

 रेल  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  शिव  :  सें  यह  सही  नहीं  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  बड़ी

 लाइन  के  निर्माण संगठन  में  श्रमिकों  को  झूठा  भुगतान  करके  बहुत  बड़ी  रकम  का  गबन  किया  गया है  ।  लेकिन  पूर्वोत्तर

 रेलवे  के  अंगुलि-छाप परीक्षक  दूंवारा  asa  197 8  में  एक  मामला  पकड़ा  गया  जिसमें  कुल  मिलाकर लगभग  15,000

 श्रमिकों को  भुगतान  करते  समय  2  श्रमिकों की  213  रुपये  की  रकम  का  दो  बार  भुगतान  किया  गया  था  |  बाद में  यह

 राशि  वापस  लेਂ  ली  गयी  और  रेलवे  के  पास  जमा  करा  दी  गयी  ।  जिन  मेटों  ने  उक्त  दो  श्रमिकों  की  feared

 को  ०५  िस्मदार  गना  लोद  तै  कर  दिया  गया
 |

 स्वामी  भक्ति  के  लिये  दी  जाने  वालो  बेतन  बृद्धि  समाप्त  किया  जाना

 .  1364.  श्री  दयाराम  शावय  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वह  वफादार  और  गैर-वफादार  के  अन्तर  पहली  सरकार  दुवारा  स्वामी  भक्ति  के  लिए  दी  गई

 बेतन-वृद्धि को  समाप्त  करने  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  स्वामी  भक्ति  केलिए  दी  जाने  वाली  वेतन  वृद्धि  को  समाप्त  किया  जायेगा  ;  और

 4m)  av  1974  की  बेतन  वृद्धि  खोने  वालों  के  राहत  देने  तथा  उनके  बच्चों की  नियुक्ति

 पर  लगी  रोक  हटाने  के  लिये
 प्रशासन  कार्यवाही  कर

 रहाहै  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  से  ॥  जिन  कामगारों ने  हड़ताल
 में  भाग  नहीं  लिया  था  उन्हें  इनाम  देने  क  उद्देश्य  तत्कालीन सरकार  ने  यह  विनिश्चय  किया था  कि  ऐसे

 कामगारों  कुछ  शर्तों  के  इन  लाभों  में  से  एक  लाभ  दिया  जैसे  आपग्रिम  वेतन  नकद

 सख्त  काम  के  लिए  सेवा  काल  में  वुद्घि/पुर्ननियो जन  और  पुत्नों/पुष्नियों  की  नियुक्ति  के  लिए  विचार  करता  ।

 इस  संम्बन्ध  में  बार-बार  अभ्यावेदन  किये गये  हैं  कि

 (i)  हड़ताली  कर्मचारियों  की  भी  एक  अग्रिम  वेतन  वृद्ध  दी  जानी  चाहिए  निष्ठावान  कमंचारियों  को

 दी  गयी  वेतन  बुद्ध  वापस  ले  ली  जानी  चाहिए  ताकि  वेतन  में  हुई  असमानता  को  समाप्त  किया  जा  सके  ;

 और  |

 (11)  निष्ठावान  कर्म  चारियों  के  आश्रितों  की  नियुक्ति  रद्द  की  जानी  चाहिए  जहां  तक  उपर्युक्त (1)  का  सम्बन्ध

 अग्रिम  बेतन  वृद्धि  से  वेतन  में  पैदा  हुई  असमानता  टूर  करना  व्यावहारिक  नहीं  है  ।  जहां  तक

 मद  (ii)  का  सम्बन्ध  इस  उद्देश्य  के  लिए  निर्धारित  कोटे  के  अन्तरगत  पहले  ही  गयी

 नियुक्तियों  को  रद्द  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  ये  नियुवितयां  उस  समय  विद्यमान  आदेशों  के  अनुसार

 प्राप्त हुई  हैं  ।

 रेलगाड़ियों  में  हत्या  तथा  zwataai

 1365.  श्रो  उग्रसेन

 श्री  जनार्दन  पुजारी

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चालू  वर्ष  के  आरम्भ  से  चलती  गाड़ियों  में  हत्या  तथा  डकैती की  कितनी  घटनायें हुई  ;  और

 यात्रियों  की  जान-माल  की  रक्षा  के  लिये  क्यां  विशेष  उपाय  करने  का  विचार  है
 ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  :  राज्य  पुलिस  प्राधिकारियों से  प्राप्त  की  गयी  सुचना

 के  अनुतार  चालू  वर्ष  के  प्रथम  दस  महीनों  के  दौरान  चलती  गाड़ियों  में  हत्या  की  31,  डकैती  की  56, और  लूट-पाट की
 133  घटनाएं  हुई  थीं  ह  ज

 |
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 1.  यात्रियों  की  जान-माल  की  सुरक्षा  की  जिम्मेदार  राजकीय  रेलवे  पुलिस  की  है  जो  राज्य  सरकारों  के

 | प्रशासनिक  और  अनुशासनिक  नियंत्रण  में  कार्य  करती है

 2.  राजकीय  रेलवे  पुलिस  ने  भी  अपने  निवारक  उपायों  को  तेज  कर  दिया  है  ।

 3.  रेल  मंत्री  ने  सम्बन्धित  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाया  था  और  उनसे  चलंती  गाड़ियों  में

 होने  वाले  अपराधों  की  रोकथाम  करने  के  लिए  gas  उपाय  करने  का  अनुरोध  किया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  मुख्य

 4.  मुख्य  मंत्रियों  क  हाल  में  हुए  सम्मेलन  में  यात्रियों  के  जान-माल  की  हिफाजत  से  सम्बन्धित  अपराध  की

 समस्याओं  के  बारे  में  विचार-विमर्श  किया  गया  था
 ।  |

 5.  यद्यपि  रेलवे  सुरक्षा  दल  का  सम्बन्ध  रेलों  की  दुलाई  के  लिए  सौप  गये  माल  और  रेल  सम्पत्ति  की
 सुरक्षा  से  तथापि  यात्नी  जनता में  विश्वास  की  भावना  पैदा  करने  तथा  गाड़ियों  में  चलने  वाले  अपराधियों

 को  दूर  रखने  के  लिए  समूची  भारतीय  रेलों  के  भेद्य  खंडों  पर  गाड़ियों  के  साथ  आरक्षी  के  रूप  में  चलने  के  लिए  रेलवे

 सुरक्षा दल  के  2000  सशस्त्र  तैनात  किये  गये  हैं  ।

 6.  क्षेत्रीय  रेलों  ने  10.00  बजें  से  6.00  बजे  के  बीच  गलियारों  के  दरवाजों को  ताला

 लगाने  के  बारे  में  दिये  गये  अनुदेशों  का  कड़ाई  से  पालन  सुनिश्चित  करने  के  लिए एक  अभियान  चलाया  था  ।  इसके

 रात  के  समय  चल  टिकट  परीक्षक  और  डिब्बा  परिचर  सतर  क  रहते  हैं  और  घुसपैठ

 फेरीवालों  और  अनधिकृत  व्यक्तियों  को  डिब्बों  में  घुसने  से  रोकते  हैं  ।  /

 7.  भेदय  खंडों  पर  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  में  पुलिस  कर्मचारी  आरक्षी  के  रूप  में  चलते  हैं  ।

 8.  रेलवे  पुलिस  और  रेलवे  सुरक्षां  दल  के  बीच  विभिनन  स्तरों  पर  समन्वय  के  दुवारा  गाड़ियों  की

 सुरक्षा की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 9.  उत्तर-दक्षिण  की  ओर  जानें  वाली  गाड़ियों  में  हुई  लूट-पाट  और  डकेती  की  घटनाओं  के  सन्दर्भ में  16-  6-78

 को  रेल  मंत्रालय  और  गृह  मंत्रालय के  अधिकारियों की  एक  उच्च  स्तरीय बैठक  हुई  थी  जिसमें कुछ  ठोस  निर्णय लिये  गये  थे
 जैसे  गाड़ी  के  मध्य  में  चलने  वाले  पुलिस  आरक्षियों को  तत्काल  सूचना  देने  के  लिए  संचार  व्यवस्था  MS  और  ब्रेवसमैत
 के  पास  शक्तिशाली  टार्च  हों  तथा  पुलिस  संरक्षा  बढ़ाने  के  tara  प्रभावित  राज्यों  के  साथ  निकट  सम्पक  रखा  जाये  ।

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  हारा  अशोधित  तेल  का  उत्पादन

 1366.  श्री  श्यामसून्दर  गुप्त  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कींगे  कि  :

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  ने  1  1978 से  31  1978  के  दौरान  अशोधित  तेल  का  कुल
 उत्पादन

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अशोधित  तेल  का  वार्षिक  उत्पादन कितना  और

 क्या  सरकार का  विचार  अशोधित  तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  कोई  नई  योजना  पयार  करने  का  यदि

 तो  उसका  ब्यौरा क्या  है  ?

 oar)  (x  ) qalfaan,  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  IN)  os  A  न नं  1.
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 fito
 wife  दन

 ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  निम्नलिखित  रूप  में  gar:

 ato

 1975-76  8.43

 1976-77  e  8.90

 1977-78  10.76

 तेल  क  अतिरिक्त  क  [  पात  लगान  के  लिए  aaadta  तया  तटवर्ती  दोनों  क्षेत्रों  में  जा
 रहे  हैं

 ।

 देश में  रेल  लाइनों  को  निर्माण

 1367.  श्री  श्याम  सुन्दर  च्  क्या  रेल  मंत्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 ने...रेल  लाइनों  के  निर्माण  के  लिये  सरकार  दवारा  कोई  नई  नीति  निर्धारित  की  गयी  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  Pn  है  ?

 o e  tat  oie प् रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  और

 नीति  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  करने  के  लिए  योजना  आयोग  दवारा  एक  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  नियुक्त  की  गयी

 है  ।  इस  समिति की  रिपोर्ट  उपलब्ध  हो  जाने के  च्  ही  सरकारी  नीति  का  अन्तिम  रुप  से  निर्धारण  सम्भव

 हो  waar  |

 न्यू  ats  गांव  सें  गोहाटी  के  लिये  are  गेज  रेल  लाइन

 1368.  श्री  श्यामसुन्दर  गुप्त  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अ
 .

 क्या
 न्यू  बोंगईगांव  से  गोहाती  तक  ब्राड  गेज  लाइन  के  निर्माण

 की  दिशा  में
 धीमी  प्रगति  हुई  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 लाईन  का  निर्माण कब  तक  पूरा  कर  लिया  जायेगा  और  उसे कब  तक  चालू  किया  जायेगा ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  :  और  ॥  धनराशि  की  कमी के  कारण  पिछले  वर्षों

 में  इस  परियोजना  की  गति  धीमी  रही  । at

 इस  परियोजना  के  1981  तक  पुरे  हो  जाने  की  सम्भावना  है

 नरुला  उद्योग  प्राइवेट  लिमिटेड  का  प्रबन्ध

 1369.  श्री  कचरुलाल  हेमराज  जैन  :
 '
 क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 नरुला  उद्योग  प्राइवेट  लिमि  नई  दिल्ली  के  चेयरमैन  प्रबन्ध  निदेशक  अन्य

 निदेशकों के  नाम  क्या  हैं  ;

 सरक।र  के  ध्यान  में  कोई  ऐसे  मामले  आये  जिनमें  उन्होंने  कम्पनी  विधि  के  उपबन्धों  का_उल्लंघन

 किया हो  ;  यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  उनके  विरुध्द  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 इस  कम्पनी  दवारा  कम्पनी  विधि  के  उपबन्धों  का  पालन  सुनिश्चत  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करनें  काह

 विचार है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (Sto  प्रताप  चन्द्र  :  नवीनतम  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 कम्पनी  के  अध्यक्ष  प्रबन्ध  निदेशक  तथा  अन्य  निदेशकों  के  नाम  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 1.  श्री  राजकुमार  अध्यक्ष

 2.  श्री  प्रेम  कुमार  उपाध्यक्ष
 3.  श्री  सुभाष  कुमार  प्रबन्ध  निदेशक

 4.  श्री  भारत  भूषण  कार्यवाही  निदेशक

 निम्नांकित  विवरण-पत्र  में  ufafaan  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  तथा  की  गई  कार्यवाही  प्रदशित

 की  गई

 अधिनियम  चक a  की  गई  कार्यवाही
 प्रलेख  की  प्रकृति

 की  प्रस्त  धास

 (1)  30-6-75  तक  का  210
 (3)

 30-6-75  का  थम  चक  होने  से  क्षपाकर  दी

 तुलन-पत्न  तुलन-पत्र वार्षिक  साधारण  बेठक  गई  थी  ।

 में  व  6  दिन की  देरी  से

 प्रस्तुत किया  गया  था  ।
 75 (2)  28-4-75  तक  बनाई  3  मास व  9  दिन  देरी  सै  प्रस्तुत की  धारा  611(2)  के  अन्तर्गत  60

 गई  बंटन  विवरणी |  गई  थी  ।  रु०  अतिरिक्त  शल्क  लगाया  गया

 जो  कम्पनी  दुवारा दे  दिया

 गया  |

 i  is  य
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 विवरण--समाप्त

 लेख  की  प्रकृति  अधिनियम  चक  की  गई  कायंवाही
 की  ग्रस्त  घारा

 (3)  2-61-75  तक  बनाई  75  2  11  दिन की  धारा  611(  2)  के  अन्तर्गत  240

 गई  बंटन  विवरणी  रु०  शुल्क  लगाया
 देरी  से  प्रस्तुत  की  गई

 ।
 गया  जो  कम्पनी  दूवारा  दे

 दिया  गया

 (4)  31-7-75  तक  बनाई  75  4  दिन  देरी  से  प्रस्तुत  की  गई  ।  थोड़ी  होने  से  देरी  क्षमा  कर  दी

 गई  बंटन  विवरणी  गई

 (5)  12-9-75  तक  बनाई  75  3  दिन  देरी  से  प्रस्तुत  की  गई  ।

 गई  बंटन  विवरणी

 (6)  30-6-75  तक  का  220  एक  मास  देरी  से  प्रस्तुत  किया  ।  धारा  611(2)  के  अन्तगंत  60

 रु०  अतिरिक्त तुलन-पत्न  शुल्क  लगाया

 जो  कम्पनी दूवारा  दे
 दिया  गया  ।

 (7)  30-6-76  तक  बनाई  159  25  दिन  देरी  से  प्रस्तुत  की  गई  ।

 गई  वार्धिक  विवरणी

 220 (8)  30-6-76  तक  का  1  मास व  25  दिन  देरी  से  प्रस्तुत  धारा  611(  2)  के  अन्तर्गत  120

 ठुलन-पत्न  किया  गया
 ्  शुल्क  लगाया

 गया  जो  कम्पनी  दवारा  दे

 दिया  गया  ।

 192 (9)  30-12-76  को  पास  4  मास व  दिन  देरी  से  प्रस्तुत

 किया  गया  विशेष  संकल्प  किया  गया  ।

 220 (10)  30-6-77  तक  का  1  मास  देरी  से  प्रस्तुत  किया  ।  धारा  611(2)  के  अन्तर्गत  60

 तुलन-पत्न  रु०  का  अतिरिक्त  शुल्क  लगाया

 गया  जो  कम्पनी  दवारा  दे

 दिया  गया  ।

 (11)  27-2-78  को  पास  192  22  दिन  देरी  से  प्रस्तुत  किया  ।  कम्पनी  दिये  गये  उत्तर

 किया  गया  विशेष  संकल्प  को  देखते  हुए  देरी  क्षमा  कर  दी

 गई थी  ।
 ड

 प्रश्न  के  भाग  के  सापेक्ष  जो  कुछ  वर्णित  उसके  अलावा  अन्य  काई  काया हू  WaT  नहीं  है  ।

 aaa  इन्टरनेशनल  afeen  प्राइवेट  लिमिटेड  का  प्रबन्ध

 1370.  st  कचरलाल  हेमराज  जेन  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने दि  दि  ने  की  कृपा  करेंगे fa  :

 मैससं  इंटरनेशनल  मेडिटेक  प्राईवेट  6  नेताजी  सुभाष  नई  दिल्ली  के  प्रबन्ध

 निदेशक  तथा  अन्य  निदेशकों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 (a)  यह  फर्मे  किन  वस्तुओं  का  निर्माण  करती  हैं  या  बेचती  हैं  ;

 इस  फर्म  की  वाँ  बिक्री  कितनी  होती

 कया  इस  फर्म  के  सम्बन्ध  में  कम्पनी  विधि  के  उपबन्धों का  उल्लंघन  किये  जाने  के  कोई  मामले  सरकार

 के  ध्यान  में  लाये  गये  हैं  ;  और

 (=)  यदि  तो  उनका  विवरण  क्या  और  उनके  विरुध्द  क्या  कर्यवाही  की  गई  है  ?
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 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  ste  प्रताप  चन्द्र  :  17  1977  TH  की

 बाधिक  विवरणी  के  अनुसार  कम्पनी  के  प्रवन्ध  निर्देशक  और  अन्य  निर्देशकों  के  नाम  निम्न  प्रकार  at—

 श्री  प्रेम  कमार  नरुला  .  प्रबन्ध  निदेशक
 ह ne

 2  श्री  राज  कुमार  नरुला  ध कि क के. दे

 3  श्री  परवीन  कुमार  नरुला  e  दश  क

 4  श्रीमती  स्नेह  नरुला  |  |

 श्रीमती  नीरज  गरला  |  .  निदेशक

 कम्पनी  रजिस्ट्रार  के  पास  कम्पनी  दारा Bets  स्तृत  30-677  को  समापन  होने  वाली  अवधि  के  लिए

 प्रथम  लाभ  और  हानि  लेखा  से  यह  दिखलाई  देता  है  कि  कम्पनी  चिकित्सा  और  सम्बन्धी  सामग्री
 का

 ब्यापार  कर  रही  है  ।

 30-6-1977 को  समाप्त  हुई  अवधि  के  लिये  लाभ  और  हानि  लेखा  के  अनुसार  वार्षिक  व्यापारावतें
 612  रु०  मात्र  है  ।  केवल  7-5-1977 को  हाल  ही  में  विनिगमित हुई  थी  )

 तथा  :  कम्पनी  रजिस्ट्रार  दवारा  रखें  गए  दस्तावेजों से  प्रगट  होता  है  कि  कम्पनी ने  कम्पनी

 1956  की  धारा  192(4)  के  शर्तो ंके  अन्तर्गत  प्रबन्ध  निदेशक  के  पद  पर  श्री  प्रेम  कुमार  नरुला  की  नियुक्ति
 के  सम्बन्ध  बोडें  का  संकल्प  प्रस्तुत  नहीं  किया  है  ।  यह  मामला  कम्पनी  के  साथ  उठाया  जा  रहा  है  और  जो

 भी  उचित  कार्यवाही  ठीक  समझी  जाती  यथाक्रम  में  ली  जायेगी  ।

 स्थानीय  अधिवक्ताओं  की  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  रूप  में  नियुक्ति

 1371.  थ्री  एच७  wae  पी०  सिन्हा  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 करेंगे कि
 क्या  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में  नियुक्तिया  करते  समय  सरकार  का  विचार  ag  सुनिश्चित  करने  का  है

 कि  स्थानीय  अधिवक्ता  अपने-अपने  राज्य  के  उच्च  न्यायालय  में  न  नियुक्त  fara  जायें  अपितु  उनकी  नियुक्ति  अन्य
 राज्यों

 के  उच्च  न्यायालय  में  की  जाये  ताकि  निष्पक्ष  न्याय  मिल  सके  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  (Ste  प्रताप  चन्द्र  :  और  :  उच्च  न्यायालय  के

 ग्यायाधीशों  को  नियुक्तियां  संविध।न  के  अनुच्छेद  217  के  अनुसार  की  जाती  जिसमें  स्थानीय  अध् वक्ताओं

 की  उनके  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों  में  नियुक्ति  पर  रोक  नहीं  लगाई  गई  है  ।  उनके  स्थानीय  अधिवक्ताओं  ने  उन

 उच्च  न्यायालयों
 के  न्यायाधीशों के  रुप  में  ख्याति  प्राप्त  की  है  जिनमें  उन्होंने  वकालत  की  थी  ।

 गया-पटना  रल  लाइन  पर  डकेती  को  घट नायें

 1372.  श्री  एच
 #

 एल  ७  सिन्हा  :  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 गया-पटना  रेल  लाईन  पर  c  1977-78  के  दौरान  अब  तक  चलती  हुई  रेलगाडियों  में  डकंती  की

 कितनी  घटनायें  हुई  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  शिक्षित  युवकों  का  इन  डकैतियों  में  हाथ  होता  और

 अब  तक  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  और  इनमें  से  कितने  व्यक्तियों  पर  मुकदमें  चलाये
 1a  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  Gia  शिव  :  1977-78  के  दौरान  पूर्व  रेल्वे  के  गया-पटना  खंड
 पर  चलती  गाड़ियों  में  डकैती/लूट-पाट  की  6  घटनाएं  हुई  थीं  ।

 डकती  और  लूट-पाट  के  इन  मामलों  में  पुलिंस  द्वारा  गिरफ्तार  fag  गए  12  व्यक्तियों  में  से  तीन

 ब्यक्ति  शिक्षित  थे  जो  इन्टर  साइंस  तक  पढ़े  हुए  थे

 डर्कती/लूट-पाट के  इन  मामलों  में  अव  तक
 12

 व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  जा  चुकें  हैं  ।  तीन  व्यक्तियों

 थर  मुकदमा चलाया  गया  है  ।
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 रेलवे  के  खान-पान  विभाग  द्वारा  कास  पर  लगाये गये  विक्रेता

 1373.  श्री  एल०  पी  ०  सिन्हा  :  रेल  मंत्री  बताने  नत  कृपा  करग  कि

 क्या  रेलवे  के  खान-पान  विभाग  gare  चाय  आदि  बेचने
 पर  लाखों  विक्रेताओं

 को  काम  पर  लगाया  गया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  नहें  न  तो  वेतन  दिया  जाता  है  और  न  ही  feral  rare  उपलब्ध
 कराया

 जाता  है  और  उन्हें  केवल  कमीशन दिया  जाता  और

 क्या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  उन्हें  वेतन  देने और  रेलवे  कमंचारियो ंके  रुप
 म  मान्यता

 देने का  है  2  यदि  तो  कब  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?
 ध

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  केवल  चार  हजार  विक्रेता  भारतीय  रेलों

 पर  विभागीय  खान-पान  स्थापनाओं  gare  कमीशन  के  आधार  पर  नियोजित  fet  गय  हूं  ।

 और  !  कमीशन  विक्रेता  रेल  कमंचारी  नहीं  होते  हैं  ।  उन्हें  उनके  दवारा की  .  गयी '  बिक्री

 के  आधार  पर  निःशुल्क  वर्दी  सप्लाई  की  जाती  है  और  रेलवे  अस्पतालों में  बहिरंग  रोगी के  रुप  में  केवल
 स्वयं

 के
 लिए  निःशुल्क

 चिकित्सा  सुविधा  दी  जाती है  ।  इन  कमीशन  विक्रेताओं  रेलों  पर  नियमित  कमंचारियों  के  रूप  में  समाहित  करने

 का  कोई  उपना प्रस्ताव  नहीं  है  !

 एकाधिकार  एवं  निर्बन्धन  कारी  व्यापार  पद्धति  अधिनियम  के  अधीन  अनुमोदित  प्रस्ताव

 1374.  श्री  site  वाई०  कृष्णन :  क्या  न्याय
 और

 कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे कि  :

 1978  तक  सरकार  एकाधिकर  एवं  निबन्धात्मक  व्यांपार  पध्दति  अधिनियम  &  अधीन

 मोदित  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इन  प्रस्तावों  में  से  उन  प्रस्तावों की  संख्या  कितनी  है  ,  सर्वोच्च  दस  बड़े  उद्योग  गृहों  से  सम्बन्धित

 हैं  ;  और

 क्या  बड़े  उद्योग  wal  a  सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  मंजूरी  देते  समय  आय  में  असमानताओं  में  कम  करने  की

 सरकार  की  घोषित  नीति  में  रखा  गया  था
 ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री
 ७

 प्रताप  चन्द्र  :  1-6-1970 से  31-12- 76.0  के
 अवधि

 में  एकाधिकार  एवं  निबन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम की  21,  22  और  23  कीे  अन्तगत

 अनुमोदित  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  एकाधिकार  निबन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  1969  के

 13-12-73, करण  पष्व  प्रशासन  की  छः  वार्षिक  रिपोर्टों  में  जो  पहले  ही  लोकसभा  के  पटल  पर  क्रमश  28-11-72

 18-12-74  18-5  76,  5-4-77  और  12-5-78  को  प्रस्तृत  की  गई  थी  में  गया  है

 1-1-77  से  31-7-78  तक  सरकार  द्वारा  एकाधिकार  एवं  प्रथा  अधिनियम की  इन
 धाराओं  के  अन्तर्गत  अनुमोदित  प्रस्तावों  के  ब्यौरों  का  करता  हुआ  एक  विवरण-पछ्न  संलग्न  .  है  ।

 (a)  सरकार  द्वारा  1-6-1970 से  31-7-78  तक  अनुमोदित  कुल  4.  26 प्रस्तावों में  से  126  प्रस्ताव  1975

 परिसम्पत्तियों  के  मूल्य  के  अनुसार बहद् ८ ्  दस  बड़ें  औद्योगिक  घरानों  की  श्रेणी  से  सम्बदूध  हैं
 ।

 एकाधिकार  एवं  निर्बन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  दवारा  अच्छादित  उपकमों  .  से  प्रस्तावों

 की  वतंमान  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  और  एकाधिकार  एवं  निर्बन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  की  धारा

 28  के  अन्तेमत  उल्लिखित  विवेचनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  परीक्षा  की  जाती  तथा  सन्तोष  होने  के  पश्चात्
 कि  इन  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  वित्त  योजना से  सामान्य

 ane

 में  आर्थिक  शक्ति  के कें
 सकेन्द्रणा  की

 सम्भावना  नहीं  थी  या

 इसके  जनहित के  विपरीत  होने  की  सम्भावना  नहीं  थी  यह  सुनिश्चित  किया  जाता  >  कि

 घिकार  एवं  fraratarey  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  के  संस्वीकृत  अनमोदन के  परिणाम  स्वरुप  कोई  एक

 या  व्यापारिक  समूह  बाजार  में  प्रमुखता  या  एकाधिकारिक  स्थिति  प्राप्त  नहीं  करे  तथा  बड़े  घराने  श्रुर्खलाबन्धन

 के  माध्यम  से  विनिर्मित  उत्पादनों से  उद्भूत  अनुचित  प्रथाओं  का  *+सहारा  नहीं  लेते  ।  अन्य  महत्वपूर्ण  जो  अब

 में  रखा  जा  रहा  वह  यह  है  fa  बड़े  औद्योगिक घरानों  को  अपने  प्रस्तावों  के  विस्तार या  नये  sq  at
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 हाए

 के  गठन  के  लिये  यथा  सम्भव  सीमा  पंजी  गहन  प्रकृति  जैसे  जहाजरानी  पैट्रो-रसायन  आदि  कें

 प्रस्तावों  के  मामलों  को  अपने  स्वयं  के  आन्तरिक  संचालित  श्रोतों  दवारा  कार्यान्वित  करना  चाहिए  ।

 सें  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल७ टी  ०  2895/78]

 दक्षिण  रेलवे  में  विद्तीकरण

 कि 1375.  श्री  site  alo  अलगेशन  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दक्षिण  रेलवे  में  मद्रास-विजयवाड़ा  att  अर्थात  विद्युतीकरण  की  मद्रास-तिरुवल्लूर
 योजनाओं  के  प्रथम  चरण  के  निर्माण  वर्तमान  स्थिति  क्या है  और  वे  कब  तक  पुरी  हो  जायेंगी ;

 दूसरा  अर्थात्  तिरुवल्ल्र-अरकोणम  विद्यतीकरण  को  कब्र  आरम्भ  किये  जाने  का  विचार  है

 और

 क्या  fazqa  चालित  गाड़ी  की  सेवा  के  लियें  मद्रास-तिरुवत्लर  और  मद्रास  गम्मिडि  get  उपनगरीय  सेक्शनों

 में  विद्युतीकृत  वतंमान  दोहरी  लाईन  को  पथक  cad  और  उपरोक्त  दोनों  छोटे  टुकडों  पर  मूख्य  लाइन  के  यातायात

 के  लिये  थक  लाइनें  डालने  का  विचार  है  ?

 रल  मंत्रालय  म॑  राज्य  मंत्री  शिव  78  के  अन्त  तक  मद्रास-विजयवाड़ा  खंड  पर

 विद्युतीकरण  62.2%  और मद्रास-तिरुवल्लूर खंड  पर  65.  45%,  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  इन  दोनों  खंडों  के
 विद्युतीकरण  का  काम  1979-80  के  दौरान पूरा  हो  जाने  की  आशा है

 अभी  तक  तिस्वल्लूर-अरकोनम खंड  के  विद्युतीकरण  को  शुरू  करने  के
 सम्बन्ध

 में  कोई  निर्णय
 यय

 नहीं  किया गया  है

 इस  तरह  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मद्रास  तेल  शोधक  कारखाने  की  क्षमना  बढ़ाने  के  लिये  प्रत्ताव

 1376.  श्री  Blo  ato  अलगेशन  क्या  रसायन  और  उबेरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  मद्रास  तेल  शोधक  कारखाने  से  क्षमता  बढ़ाकर  35  लाख  टन  करने  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 1984-85 तक  दक्षिण  भारत  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  कितनी  अतिरिक्त

 तेल  शोधन  क्षमता  की  arasgaar eit होगी  ;  और

 शंतिरिक्त  क्षमता  का  स्थान  कहां  रखे  जाने  का  विचार
 ?

 रसायन और  उर्वरक  मंत्री  (  श्री  हैमवती  नन्दन  नही ं।

 और  दितांक  14-12-1977  को  अतिरिक्त  शोधन  erat  aHesy  प्रोसेसिंग  क्षमता  जिसें  छठी

 योजना  (1978-83) क  दौरात्र  और  अनुवर्ती  वर्षों  के  लिए  स्थापित/आरंभ किया  जाना  की  जांच  करने के  लिए
 एक  अध्ययन दल  at  नियवित की  गई  थी  उक्त  अध्ययन  दल  at  रिपोर्ट प्राप्त  हो  चकी  हैं  और  योजना

 आयोग  दवारा  स्थापित  किये  गये  पेट्रोलियम  पर  कार्यकारी  दल  के  साथ  परामर्श  करके  सरकार  द  वारा  उसका  मल्यांकन

 किया  जा  रह  है

 लेख  तथ  प्राकृतिक  गैस  आधोग  द्वारा  तट  पर  और  तट  से  दूर  बेर  का  उत्पादन

 1377.  st  ate  वी  ०  अलगशन  ।
 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  इस  समय  तट  पर  और  तट  सें  दर  तेल  का  कितना  उत्पादव किया  जाता
 है  ;

 तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने के
 लिये

 योजनाएं हैं  ;

 क्या  और ry  जलीसा क द  क  क  IGT  पर  तट  सें  दूर  तेल  की  खुदाई का  कार्य सफल  रहा  है
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 क्या  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  क्षेत्रों  को  छोड़कर  तट  पर  तेल  की  खोज के  लिये  उत्साहजनक  प्रयास  किये  जायेंगे  ;

 क्या  बम्बई  हाई  से  तेल  के  उत्पादन  को  अधिकतम  बनानें  के  कोई  प्रस्ताव  हे
 ?

 रसायन  और  ज उबरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा )  :  सें
 :  1978 से  सितम्बर

 1978  तक  की  अवधि  के  दौरान  da  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  पहलें सें  ही  लगभग  3.  93  सि०  मी०

 टन
 कच्चे  तैल  का  उत्पादन  कर  लिया  जिसमें सें  2.  81  मि०  मी०  टन  कच्चा  तेल  तटवर्ती  क्षेत्र  से  और  1.  12  मि०  wo

 टन
 अपतटीय  क्षेत्रों  से  उत्पन्न  हुआ  है  ।

 कच्चे  तेल  के  अन्वेषण  और  उत्पादन  में  करने  के  लिए  तेल  सथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  सधन  प्रयास  कर

 रहा है  ।  वर्ष  1977-78  में  इस  उत्पाद के  7.59  मि०  मी०  टन  के  वास्तविक  उत्पादन  की  अपेक्षा  वर्ष

 1982-83  तक  तेल के  उत्पादन में  लगभग  15.  2  मि०  मी० टन  तक  वद्धि  करने  की  इसकी  योजना  है

 जहां तक
 तटवर्ती  क्षेत्रों  का  संबंध

 पूर्वी  तथा  पश्चिमी  क्षेत्रों  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  सतत
 प्रयासों  के

 अतिरिक्त  इसका  पश्चिम  उत्तर  आन्ध्र  पंजाब  पहाड़ी  गंगा  कृष्णा-गोदावरी
 बेसिन  आदि  क  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  और  आगे  आन्वेषण  करने  का  प्रस्ताव  है  |

 Wel  तक  बम्बई  हाई  सें  हो  रहे  उत्पादन  का  संबंध  है  विभिन्न  बातों को  ध्यान  में  रखते  हुए  कच्चे  तेल  के  उत्पादन
 कार्यक्रम  अभी  हाल  ही  में  निम्नलिखित रूप  में  संशोधन  किया  गया  है

 ह
 तेल  मि  टन  में  )
 ह

 1978-79  1979-80  1980-81  1981-82  1982-83

 3.40  4.40  5.90  o  20  9.00

 पाण्डिचेरी-तमिलनाड  समद्र  तट  तथा  बंगाल-उड़ीसा  बे  सिन  के  आसपास  के  अपतटीय  क्षेत्रों  A  अब  तक  जितने

 कुएं  खोदे  गये  वे  सभी  सुखे  पाए  गये  ।

 उत्तर  रेलवे  में  दिये  गये  खान-पान  सम्बन्धी  ठेके

 1378.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  क्या  रेल  मंत्री fe  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  रेलवे  के  प्र  त्येक  डिवीजन  में  कितने  खान-पान  ठेके  दिये  गये  हैं  ;

 क्या  खान-पान  तथा  अन्य  स्टालों  के  10  प्रतिशत  .  ठेके  नियमों  के  अससार कि  अनूसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जन  जातियों  के  लोगों को  दिये  गये  और  यदि  नहीं तो

 उत्तर  रेलवे  के  सभी  डिवीजनों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसुचिन्न  जनजातियों  के  जित  लोगों को  बड़े
 व  छोटे  छेके  दिये  गये  उनकी  नाम  तथा  पतें  क्या  हू  ;  और )

 ऐसे  छोटे  एवं  बड़े  ठेकेदारों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  ठेकों  wr  तीन  या  कार  are  नवीकरण  किया जा  चुका
 . ? है

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  1-4-1975 सें  31-  -1978 तक  की  अवधि कः

 दौरान  निम्नलिखित ठके  दिये  गये  है

 ठेकों की  संख्या

 दल्ला  31

 मरादावाद  50.0

 लखनऊ  18

 28

 फिरोजपुर  29

 तीकानेर  167

 जोधपुर  E41

 464
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 लिखित  उत्तर  28  नवम्बर  1978

 केटारिंग/वेंडिंग के  ठेके  देने  के  area  में  अनुसूचित  अनुसूचित  जातियों के  लिए  कोई

 शारक्षण  नहीं  है  सरकार  1-8-78  से  लागू  वतंमान  नीति  के  अनुसार  और  वेंडिंग

 के  .1/2  यूनिट के  सभी  ठेके  केवल  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित जन  जातियों  के  लिए  आरक्षित  हैं
 ।

 एक  विवरण  संलग्न  ।

 कुल  मिलाकर  488  बड़े  और  छोटे  ठेकों  का  तीन  या  चार  बार  नवीकरण  किया  गया  है  ।  ऐसे  ठेकों

 के  बारे  में  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जन  जाति  के  व्यक्तियों  के  पास  थे  और  उनका  नवीकरण  गया
 | सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभ।-पटल पर  रख  जायेगी

 में  रखा  nat /afad  संख्या  wae  टी  ०  2896/78]

 पिछड़े  आदिवासी  क्षेत्रों  में  नई  रेल  लाइनों  का  निर्माण
 a . 1379.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :'  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  हाल  ही  में  पिछड़े  आदिवासी  क्षेत्रों  में  नई  लाइनों  के  निर्माण  के

 वेदन  या  प्रस्ताव  मिले

 यदि  तो  ऐसे  मांगे  किन-किन  क्षेत्रों  से  की  गई  और

 उस  पर  सरकार  दूवारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शिव  नारायण )  :  से  :  पिछडे  आदिवासी  क्षेत्रों  में  नयी

 रेल  लाइनों  के  निर्माण  के  लिए  प्रस्ताव  विभिन्न  राज्य  संसद्  सदस्यों  और  अन्य  सावंजनिक  निकायों
 से  समय-समय  पर  प्राप्त  हुए  हैं  जिन  पर

 गुण-दोष
 के  आधार  पर  निधि  की  उपलब्धता  के  अनुसार  विचार

 | feat  गया  है

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  पूरक  मांग  1978-79  दवारा  निम्नलिखित  6  नयी  रेल  लाइनों  का  निर्माण  शुरू

 करने  के  लिए  संसद्  का  अनुमोदन  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  ——  a,

 लाइन का  नाम  सेवित  राज्य  कि७मी७०  में  लागत
 ऋ0पं०

 सट
 लम्बाई  रुपयों  में  )

 गुवाहाटी-बुरनीहाट  e  आसाम/मेघालय  28,21  8,20

 ry  fare  9.  67 धर्मनगर-कुमारघाट  33.50

 सिलचर-जिरिबाम  o  आसाम/मनीपुर'  1  50,  36  12.13

 बालीपारा-भालुकयोग  .  आसाम/अरुणाचल  4.  70

 4,83 आऑमगुरि-तूलि  17.07
 लालाघाट-भेराबि  ry  आसाम  48,77  10.76

 oe  en  ाा  एाााा्यााााा did

 free  और  जन  दोसा  में  रेत  aratt  का  fate  wt  हाथ  में  z—

 गुजरात  में  नाडियाड-कापड़  बंज-मोदासा

 उड़ीसा  में  जखापुरा-बांसपानी

 महाराष्ट्र  में  वानी-चनाका

 आन्ध्र  प्रदेश  में  नाडिकुड़े--बीबीनगर
 उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  yen  में  करैला  रोड़-जयन्त

 आन्द्र  प्रदेश  में  भद्वाचलम-मानुगुर ू।

 wits  कारखानों  हारा  क्षमता  से  कम  उत्पादन

 1380.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय :  क्या  और  उर्बरक  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि
 as

 उन  gaze  कारखानों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  उत्पादन  उनकी  क्षमता  से  कम  हो  रहा  है
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 क्या  सरकार  यह  बात  स्पष्ट  करेगी  कि  वह  ऐसे  कारखानों  के  बारे  में
 क्या  नीति

 और

 fea  समय  तक  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  अप्रैल-अक्तूबर  1978.

 की  अवधि  के  दौरान  निम्नलिखित  संयंत्र  निर्धारित  क्षमता  से  कम  क्षमता
 पर

 कार्य  कर  रहे  थे  :--

 संयंत्रों  का  नाम
 सरकारी  aa

 नाइट्रोजन
 फास्फेट

 1.  *सिन्दरी  1.  ट्राम्बे  IV

 गोरखपुर
 .  कोचीन  IT 3.  नामरूप

 4»  नामरूप  विस्तार
 खेतरी 5.  दर्गापर

 भ्  ~~]

 6.  बरौनी

 7.  ara  IV

 8.  नंगल

 9.  नांगल  विस्तार

 10.

 11.  कोचीन  I  और  II

 12  राऊरकेला

 13.  नैवेली

 14.  मद्रास

 गेर-सरकारी  क्षेत्र

 15.  वाराणसी  1.  बड़ौदा

 2.  विजाग 16.  एन्नौर

 17.  बड़ौदा  3.  गोवा

 4.  ट  टीकोरन 18.  विजाग  ्

 19.  कोटा

 20.  कानपुर

 21.  गोवा

 22.  टूटीकोरन

 23.  मंगलौर

 और  :  एककों  में  उत्पादन  की  पद्धति  सरकार
 दारा  लगातार  देख-रेख  कीਂ  जाती है

 और  कई  संयंत्रों  में  मरम्मत  ,  कठिनाइयों  पर  काबू  और  पावर  उत्पन्न  करने

 की  अपनी  सुविधाओं  की  स्थापना  और  कच्चे  माल  में  जैसे  विभिन्न कदम  उठाए  जा  रहे ह

 ताकि  उनकी  परिचालन  दक्षता  में  सुधार  लाया  जा

 *जब  तक  आधुनिकीकरण  योजना  चाल ूहै  तब  तक  लिए  उर्वरक  संयंत्र  को  बन्द  कर  दिया

 गया है  ||
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 लिंखित  उत्तर  28  1978

 000]

 तल  उत्पादक  देशों  हारा  तेल  के  सल्य  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 गाय  माले
 1381  att  जनादन  FATT  aye  रसायन  और  TILH  मंत्री  नह  नता  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है
 कि

 तेल  उत्पादक  तंथा  निर्यातक  देश  तेल  at  मूल्य  बढ़ाने  का  विचार

 कर  रहें  और

 यदि  तो  उसका  भारतीय  अधथे-व्यवस्था  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा ?

 रसायन  और  उवेरक  हेमवती  नन्दन  :  और  ॥  दिनांक  16
 qatar,

 1978  को  अबूधाबी  में  होने  वाली  बैठक  में  तेल  उत्पादक  तथा  निर्यातक
 देशों  द्वारा

 तैल  के  मूल्य

 को  बढ़ाने  के  प्रश्त  पर  विचार  किये  जाने  की  आशा  है  |

 इस  समय  भारत  के  तेल  आयात  का  बिल  लगभग  1600  करोड़  रुपये  है  |  और  इसमें  तेंल  .  उत्पादक

 तथा  निर्यातक  देशों  दवारा  तेल  के  मूल्य  में  और  कोई  वृद्धि  करने  के  वृद्धि  हो  जायेंगी

 तेल  शोधन  क्षमता  को  दगना  करने  का  प्रस्ताव  कै

 ह
 1382.  श्री  जनार्दन  पजारी  :  क्यो  रसायन  और  sate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  अशोधित  तेल  शद्ध  करने  की  क्षमता  को  दुगना  करने  के  प्रस्ताव  पर  विघार  कर

 रही  और

 (a)  यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा )  नहीं

 श्रश्त  नहीं  उठता

 अशोधित  तेल  की  सप्लाई  पर  ईरानी  aa-aferat  द्वारा  को  गई  हड़ताल  का  प्रभाव

 1383.  श्री  न्र  दामाणी  +  क्या  रसायन  और  उ्वंरक  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ईरानी  तल  श्रमिकों
 को

 fata  aaa  को  dak  हुए  far  से  अशोधित  सेल

 की  सप्लाई  रुकने  से  उत्पन्न  होने  वाली  गंभीर  स्थिति  से  अवगत

 (a)
 क्या  सप्लाई  में  कमी  की  पूति  के  लिये  अन्य  देशों  से  अशोधित  तेल  का  आयात  करने  ee  कोई

 तात्कालिक  योजना  तैयार  की  गई  यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  ब्यौरा  क्या  और

 मद्रास  रिफाइनरी  को  जो  केवल  ईरानी  तेल  पर  निर्भर  निरन्तर  चालू  रखने  के  लिए

 कोई  अन्य  उपाय  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगणा  )  हां  t

 विभिन्न  ठेके  प्रबंधों  के  अन्तगंत  नवम्बर  और  दिसम्बर  1978  के  दौरान  ईरान  क  कच्च  तल

 को  हमारी  शेष  हकदारी  की  संभावित  उपलब्धता  के  संबंध  में  इस  समय  स्थिति  अनिश्चित  है  ।  हरान  के  कच्चे
 तेल  के  उत्पादन  में  बताये  गये  सुधार  के  अनसरण  में  शेष  मात्रा  में  से  जिसे  इस  अवधि  कें  दौरांन  ईरान  से
 उठाने की  योजना  अधिकतम  सप्लाई  प्राप्त  करने  के  लिए  लगातार  प्रयत्न  किये  जा  रहे  इसके  साथ

 ही  साथ  न्र्ड  को  अन्य  स्थानों  से  आयात  करने  की  संभावना  की  खोज  की  गई  अभी  हाल  ही  में  ईराक
 से  485,000

 टन  कच्चे  तेल  का  अतिरिकत  आयात  करना  निश्चित  कर  दिया  ।  ईरान  से  अन्य  उपलब्धता
 पर

 निर्भर  करते  हुए  अन्य  स्रोतों  से  अतिरिक्त  as  आयात  करने  की  यथावकश्क  व्यवस्था करनी  होगी

 मद्रास  शोधनशाला  सहित  सभी  तटवर्ती  तेल  शोधक  कारखानों  में  1978 में  लगभग

 योजनाबद्ध  स्तरों  तक  अशोधित  तेल  के  उत्पादन  बनाये  रखने  लिए  ईरान  से  अन्य  dar

 ait  से  उपलब्ध  होने  वाले  अशोधित  तेल  का  qa:  आबंटन किया  गया  है
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 7  1900  समस्त पर  मतन  संबंधी  घटना  औरे  श्री
 बसते

 as

 तथा
 अनप

 व्य  कैं  गिरफ्तारी
 के

 बारे
 मे
 tare

 उच्चतम  न्यायालय  बार  आसोसिएशन  की  सेवा  निवत्ति  न्यायाधीशों  हीरो  प्रैक्टिस परे  प्रतिबन्ध  ent

 जाने  की  सांग

 1384.  श्री  विजय  कमार एन०  पाटिल  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच है  कि  उच्चतम  न्यायालय  बार  एसोसिएशन  यह  मांग  की  है  कि  उच्च  न्यायालयों

 मेंਂ  स्थांयी  न्यायाधीश  के  पदों  पर  कार्य  कर  रहें  व्यक्तियों  दवारा  वकालत  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगायों

 जाए  तथा  उसनें  उच्च  न्यायालयों  के  सेवा  निवृत्त  न्यायाधीशों  की  आयोगों  में  अथवां  अन्य  पदों पर  नियुंक्ति

 का
 विरोध

 feat

 यदि  तो  उच्चतम  न्यायालय ar  से  प्राप्त  मांगों/संकल्पों  या  ब्यौरा  क्या

 और

 _

 (77)  उनसें  की  गई  विभिन्न  मांगों  के  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  (Sto  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )  at  ।

 एसोसिएशन  ने  यह  संकल्प  पारित  किया  है  कि  संविधान  के  अनुच्छद  220  से  स्थायी  और

 तम  न्यायालय  या  अन्य  उच्च  न्यायालयों  के  सिवायਂ  शब्दों  को  हटाने  के  लिए  तरन्त  करने  की

 आवश्यकता  की  ओर  सरकार  और  ससंद  के  दोनों  सदनों  के  सदस्यों  का  ध्यान  आकर्षित

 सऐशन  की  तारीख  1-9-1972  को  हुई  साधारण  सभा  की  बठक  में  पारित  संकल्प  का  भी  हवाला  दिया

 गया  है  जिसमें  यह  संकल्प  किया  गया  था  कि  सरकार  को  उच्च  न्यायालयों  के  na A  न्यायाधीशों  की

 आयोगों  में  और  अन्य  ,  पदों  पर  नियुक्ति  की  अवांछनीयता  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  ।

 विधि  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  अनुच्छेद  220  में  कोई  संशोधन  करने  के  विचार  का

 छिरोध  है  ।  उसक  विचार  को  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  sore  व्यक्तियों  की  आवश्यकता
 और  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  यह  उचित  नहीं  समझती  है  कि  सेवानिवत्त  न्यायाधीशों  की

 आयोगों  में  नियक्ति  न  की  जाए  ।

 बस्तर  में  नई  रल  लाइन

 1385.  श्री  नरेदर  सिंह  :  वया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 उनके  मंत्रालय  ने  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिलें  में  एक  नई  रेल  लाइन के  निर्माण  के  लिए  अन्तिम
 निर्धारण  सर्वेक्षण  परा  कर  लिया  है

 यदि  हा  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ak

 इस  लाइन  का  निर्माण  कब  तक  हो  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिव  से  ।  cet  राजहरा से  जगदलपर  तक  बड़े
 q  की

 नयी  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  अन्तिम  स्थान  निर्धारण  सर्वेक्षण  पूरा  हो  चुका  है  ।  यह
 वित  लाइन  234  कि७मी०  लम्बी  होगी  और  इस  पर  46  करोड़  रुपये  की  लागत  का  अनुमान  जिस  पर
 डीजल  कर्षण  सहित  डी०  सी०  एफ०  पद्धति  से  7.  97  प्रतिशत  प्रतिफल  प्राप्त  होगा इस  लाइन  का  निर्माण

 आरम्भ  करना  इस  प्रयोजन  के  लिए  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निभंर  करेंगा ।

 (Ua  समस्तीपुर  मतदान  सम्बन्धी  घटनाओं  और  श्री  वसंत

 ससद  सदस्य  तथा  अन्य  व्यक्तियों  की  गिरफ्तारी  के  बारे  में  वक्तव्य

 अध्यक्ष  महोदय ।  विपक्ष  के  नेता  एक  वक्तव्य दंग  |

 श्री  ate  एम०  स्टीफन  औपकी  अनमैति  से  समस्तीपुर  चुनाव  संम्बन्धी  कुछ  घटमाओं  को

 की  जानकारी  में  लाना  चाहता  gi  एक  उनके  सुरक्षा  अधिकारी  को  गिरफ्तार  किया  गया
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 जिस  जीप  में  वे  यात्रा  कर  रहे  थे  उसे  हिरासत  लिया  गया  ।  सत्ताधारी दल  के  विधायक

 को  गिलफ्तार  किया  आज  TATATS TA  में  उसका  समाचार  छपा  इन  सब  गिरफ्ता९  लोगों  को

 छोड़  दिया  गया है  ।  इन सब  को  गैर-कानूनी  तौर  पर  इकट्ठा  ५ होने  झगड़ा  फसाद  az  पहुंचाने  और

 हत्या  के  प्रयत्न  के  आरोपों  में  गिरफ्तार  किया  गया  |

 मंत्री  महोदय  के  साथ  तीन  सुरक्षा  saad  थे  जबकि  सामान्यतः  एक  होता हैं  ।  पलिस  यही  पता
 ~  ~

 लगाने  का  sat  कर  रही  है  ये  तीनों  लोग  घटना  के  समय  मंत्री  के  साथ  sa  जिस  जीप  में  थे

 वह  दिल्ली  में  रजिस्टर  है  ।  मंत्री  महोदय  और  सुरक्षा  अधिकारियों  को  एक  दिन  नजरबन्द  रख  कर  जमानत

 पर  छोड़  गया  है  ।

 जनता  विधायक  श्रीमती  प्रेमलता  राय  को  भी  मतदान  पेटी  ले  जाने  का  प्रयत्न  करने  पर  गिरफ्तार

 किया  गया  ।  मतदान  पेटी  उठाने  और  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा  करने  का  प्रयत्त  किया  गया  |  ऐसी  सघटनाएं

 पहले भी  हुई  हैँ  परन्तु  यह  पहला  मौका  है  जब  किसी  मंत्नी  का  भी  इसमें  हाथ  रहा  हो
 ।

 ऐसे  ही  एक  अन्य  मामले  में  कल्याण  मंत्री  श्री  कामेश्वर  पासवान  के  सुरक्षा  कमंचारी  को  गिरफ्तार

 किया  गया  क्योंकि  उसने  रिवाल्वर  बाहर  निकाल  लिया  ज्या  ।

 मतदान  में  सब  बराबर  है  अपना  मत  डालने  ही  कोई  मतदान  केन्द्र  में  जा  सकता  है  ave  नहीं  |

 यहाँ  मंत्री  अपने  सुरक्षा  क्मचाशियों  के  साथ  जिनके  पास  पिस्तोल  आदि  थे  वहाँ  और  लोगों से  उनका

 झगड़ा  हुआ  पुलिस  ने  उन्हें  गिरफ्तार  किया
 |

 ऐसी  स्थिति  है  तो  मतदान  शान्तिपूर्ण  कसे  हो  सकते  में  सदन  से  यही  पूछना  चाहता  हूं

 सदन  को  आश्चर्य  होगा  कि  वह  मंत्नी  अब  भी  मंत्री  पद  पर  आसीन  मुख्य  मंत्री  अनजान  स्थान  पर

 आराम  फरमा  रहे  हैं  ।  उन्होंने  कोई  कार्रवाई  नहीं की  कानून  और  व्यवस्था की  स्थिति  बड़ी  है

 एक  बात  और  ।  क्या  सचिवालय  को  श्री  वसन्त  साठे  की  गिरफ्तारी  की  जानकारी  है  ।

 का  समाचार  है  कि  वे  गिरफ्तार  किए  गए  उन्हें  घोट  भी  लगी  है  उसका  समाचार  आपको  नहीं  मिला

 यह  सदन  के  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन  है
 ।

 मेरी  मांग  है  कि  इन  मंत्रियों  को  बर्खास्त  किया  जाएँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  विपक्ष,के  नेता  को  मंत्री  का  स्तर  प्राप्त  है  और  यदि  कोई  मंत्री  वक्तव्य  चाहते

 ह  उसे  अनमति  देना  सदन  की  परम्परा  रही  है  ।  aa  श्री  मण्डल  को  भी  वक्तव्य  देने  की  अनमति  दी

 जाए  ।

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिकलाल  मैं  वक्तव्य  बाद  में  में  मंत्री  महोदय

 विरुद्ध  लगाए  गए  आरोपों का  विपणन
 a  |

 अध्यक्ष  महोदय  नला sty  नल  ग  ||

 eee ened

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 ।

 तेल  उद्योग  बिकास  बोर्ड  (  कर्मचारी  अंशदायी  भविष्य  निधि )  1978

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  तेल  उद्योग  1974

 को  धारा 3  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  तेल  उद्योग  विकास  बोड़ें  अंशदायी  भविष्य
 1978  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  गयी जो  दिनांक  28

 1978  क  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  we  सां०  fro  512  (=)  में  प्रकाशित हुए  थे

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  टी  ०---  2876/78]
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 7  1900  अविलम्बनीय  ate  महत्व  विषय
 को  ऑर  ध्यान  दिलाना

 6

 श्री  विश्वेश्वर  राव  राज़े  की  रिहाई  के  बारे  में  सूचना

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  को  सूचित  करता  हूं  कि  मुझे  पुलिस  पुलिस  स्टेशन

 नागपुर  से  दिनांक  27  1978  का  बेतार  का  सन्देश  प्राप्त  हुआ  है
 :

 विश्वेश्र  राव  संसद्  सदस्य  की  गिरफ्तारी  के  बारे  में  उन्हं  आज  अर्थात्  27-11-78

 को  16.15  बजे  रिहा  किया  जाता  है  ।

 श्री  एम  ०  सत्यनारायण राव
 श  श्री  साठे  के  बारे  में

 क्या  समाचार  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  ।
 यदि  ऐसा  है  तो  मैं  कारवाई

 करुंगा  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 में  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  का  ध्यान  निम्नलिखित  अविलम्बनीय श्री  सुख्तियार  सिह  मलिक

 लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ——

 *
 गज सत, भ्छ्  तमिलनाडू  और  देश  के  अन्य  भागों  में आए  समुद्री  तूफान  से  हुई  जन-धन  की  भारी

 समाचार  1.0

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  सुरजीत  सिह  :  23  1978  को  प्रातः  8.  30  बजे

 श्रीलंका  के  पश्चिमी  तट  पर  ट्रिन्कोमाली  के  पूर्व  150  से  200  किलोमीटर  की  दूरी  पर  एक  समुद्री  तुफान
 की  सचना  मिली  थी  ।  यह  तूफान  की  ओर  बढ़  रहा  था  और  ऐसी  आशंका थी  कि  यह  तमिलनाडु
 के  दक्षिणी  तट  की  ओर  भी  आ  सकता  है  ।  23  1978  के  अपराह्न  को  भारतीय  मौसम  विभाग

 ने  एक  चेतावनी  जारी  की  कि  दक्षिणी  तमिलनाडू  के  तट  पर  24  1978 को  दोपहर  अथवा  अपराहन
 तक  5  मिनट  तक  के  लिये  एक  तूफानीलहर  आने  की  सम्भावना  है  ।  कृषि  विभाग  के  अपर  सचिव  ने

 तमिलनाडू  के  मुख्य  सचिव  तथा  राजस्व  सचिव  को  तत्काल  टेलेक्स  संदेश  भेज  कर  अनुरोध  किया  कि

 जान-माल  बचाने  के  लिये  हर  सम्भव  उपाय  किए  23-11-1978  को  सायं  8.30  बजें  तमिलनाडु

 के  राजस्व  सचिव  से  टेलीफोन  द्वारा  भी  संबंध  स्थापित  किया  गया  ।  अपर  सचिव  ने  उन्हें  तुफान  के  बारे  में
 सचेत  करके  भारतीय  मौसम  विभाग  की  चेतावनी  से  अवगत  कराया ।  उन्होंने  बताया  कि  राज्य  सरकार  कौ

 समुद्री  तुफान  की  जानकारी  है  और  वह  समुद्री  तटीय  क्षेत्रों  में  जान-माल  की  सुरक्षा  के  लिये  सम्भव
 >

 कर  रही  ||

 राज्य  सरकार  से  फोन  द्वारा  मिली  सूचना  के  अनुसार  श्रीलंका  में  आए  समृद्री  तूफान .* ५  मनार  की
 खाड़ी को  पार  करके  24  नवम्बर  को  सायं  6  बजे  तूतीकोरीन  gat  पमबान  के  बीच  तमिलनाडु  के  तट  को

 प्रभावित  किया  ।  फ्मबान  पूल  तथा  सड़क  ठीक  हालत  में  किन्तु  सड़क  के  पुल  के  लिये  बनाई  गई  जेटी

 ध्वस्त  हो  गई  है
 ।

 तीन  अर्थात्  रामनाथपुरम  और  टिनीवेल्ली  के  तटीय  क्षेत्र  तूफान  से

 प्रभावित  हुए  ।  मछुओं  की  लगभग  300  से  500  नावें  या  तो  क्षतिग्रस्त  हो  गई  हैं  या  लापता  हैं  ।  लगभग
 40,000  व्यक्ति  दूसरे  स्थानों  को  ले  जाए  गए  थे  ।  तूफान  से  कोई  भी  गांव  नहीं  घ  «6  गांव
 तहस-नहस  हो  गए  ।  यह  तूफान  कोयम्बटूर  तथा  नीलगिरी  के  बीच  पश्चिम  की  ओर  बढ़ा  और  नीलगिरी  में
 भारी

 वर्षा  हुई  तथा  ऊटकमंड  के  निकट  कुनूर  मंडी  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुई  ।

 राज्य  सरकार  के  अनुसार  अभी  तक  कुल  14  व्यक्तियों  की  जानें  गई  हैं  और  एक  व्यक्ति  लापता
 है  ।  लगभग  500  मवेशियों  की  मौत  हुई  है  ।  लगभग  एक  हजार  कच्चे  मकान  क्षतिग्रस्त  हो  गए  हैं  ।

 राज्य  सरकार  ने  लगभग
 300

 राहत  शिविर  खोले  सेना  को  सावधान  कर  दिया  गया  किन्तु

 उनकी  सहायता  की  आवश्यकता  नहीं  हुई  ।  प्रारम्भिक  सूचना  के  अनुसार  बोए  हुए  अधिक  क्षेत्र  को  क्षति  नहीं

 पहुंची  है  तथा  जन  सुविधाओं  को  हुई  क्षति  जायज़ा
 लिया  जा

 रहा  है
 ।
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 28  नवम्बर  1978
 afgataal at  लोर  महत्व  के  विषय  को

 ओर  ध्यान  दिलाना
 OO  oo

 wo  ए  ए  एएए

 सुरजीत  fag

 प्रायद्वीप  के  दक्षिणी  भागों  में  तथा  अरब  सागर  ने  द्वीपसमूह  में
 24  तथा  26  नवम्बर  के  बीच  तूफान

 के  साथ  कहीं-कहीं  भारी  वर्षा  होने  तथा  काफी  दूर-दूर  तक  वर्षा  होने  की  सूचना  मिली  थी
 ।

 27  तारीख  की  शाम
 को

 गोवा  के  लगभग
 400

 किलोमीटर  पश्चिम  में  हवा  का  दवाव  कम  हो
 जानें

 के  कारण  यह  समुद्री  तूफान  आया
 ।  इस  स्थिति  में  उपग्रह  के  नवीनतम  फोटो  ने  इसके  उत्तर-पश्चिम  की  ओर

 बढ़ने  तथा  अधिक  कमजोर  होने  के  संकेत  दिए  ।
 इस  तूफान  की  गतिविधियों  पर  उपग्रह  और

 गत  जहाजों  तथा  ऋतु  मानचित्र  दवारा  निरन्तर  निगाह  रखी

 तूफान  के  उत्तर-पश्चिम  की  ओर  बढ़ने
 तथा  कमजोर  पड़ने  की  स्थिति  को  देखते  हुए  पश्चिम

 तट  के  सभी  बन्दरगाहों  तथा  सरकारी  एजेन्सियों  को
 27  तारीख  की  शाम  को  इस  तूफान  के  टल  जाने  की

 सूचना  दी  गई ।

 इस  THAT  के  बारे  में  दी  गयी  सभी  चेतावनियां  पूर्णतः
 पर्याप्त  तथा  समय  पर  दी  गई  ati  सब  से

 पहले  21  नवम्बर  जब  तूफान  तटीय  रेखा  से  लगभग
 1050  किलोमीटर  की  दूरी  पर  केन्द्रित

 आकाशवाणी  ने  तुफान  के  उसकी  aearfaat-  गतिविधि  तथा  प्रभावित  होने  वाले  क्षेत्र  के  बारे  में

 aft  प्रसारित  की  थी  ।  22  की
 शाम  को  नई  दिल्ली  तथा  मद्रास  से

 भारी  वर्षा  होने  तथा  aa  हवाएं  चलते  के  बारे  में  विस्तृत  चेतावनियां  प्रसारित  की  गयी  थीं  i  ज्वारीय  लहरों

 के  बारे  में  23  नवम्बर  की  शाम  को  चेतावनी  जारी
 की

 गयी
 जो  इस  घटना  के  लगभग  24  घंटे  पहलें

 दी  गयी  थी  ।  समय-समय  पर  समुचित  प्रेस-बुलेटिन  भी  जारी  किए  गए

 तमिलनाडु
 को

 छोड़कर  किसी  अन्य  राज्य  सरकार  से  इस  समद्री च्  तूफान  के  कारण  हुई  किसी  प्रकार
 की  क्षति के  बारे  में  अभी  तक  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 गुजरात  जिससे  कल  शाम
 को  सम्पक॑  स्थापित  किया  गया  से  कुछ  घंटे  पूर्वे  यह  सूचना

 प्राप्त  हुई  है  कि  ang  जिसके  बारे  में
 8  1978  से  चेतावनी  प्राप्त  हो  रही  11  और  12

 1978  की  रात्रि  को  गुजरात  से  होकर गुजरा  जिससे  अमरेली  और  राजकोट  जिलें

 प्रभावित  हुए  ।  7  से  मीटर तक  ऊंची  एक  ज्वारीए  लहर  ने  कच्छ  जिले  में  नालिया  और  माण्डलिया  के  बीच  के  तटीय

 क्षेत्रों  को  जलप्लावित  कर  दिया  ।  तीन  व्यक्ति  जो  एक  नाव  में  यात्रा  कर  रहे  ,  अभी  तक  लापता  हैं  तथा  एक

 व्यक्ति  बिजली  गिरने  से  मर  गया  ।  55  गांवों को  खाली  करवा  लिया  गया  था  ।  पशुओं  के  जीवन  को क्षति  नहीं  हुई

 हैं  ।  44  झोपड़ियों  को  नुकसान हुआ  था
 तथा  46  घर  गिर  गए  थे  |  कच्छ  के  लिटल  रन  में  54  लाख  रु०  के  मलय  के  साल्ट

 पानों  एवं  1  करोड़  55  लाख  रु०  क  मूल्य  का  नमक  या  जो  समाप्त  हो  गया  था  क्षतिग्रस्त  हो  गयां  ।  भारी

 और  विशेषकर पर्णिमा  की  राटि  होने  के  कारण  समुद्री  लहरों  के  दाखिल  होने  से  जो  निचले  क्षेत्र

 पानी  में  डब  गए  थे  उनमें  5  हजार  व्यक्ति  इससे  प्रभावित  हुए  ।  इन  व्यक्तियों  के  लिए  10,500  खाद्य

 बैकेट  हवाई  जहाज  से  गिराये  गए  ।  मुख्यतः  कच्छ  और  सुरेन्द्रनगर  जिलों  में  जो  बोया  गया  क्षेत्र  क्षतिग्रस्त x

 हुआ  है  उसका  जायजा  लिया  जा  रहा  है
 ।

 राज्य  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  मांगी
 परन्तु  उनका  नत प्स्ट्ल ्  साल्ट  सेस  से  सहायता  प्राप्त  करने  का  विचार  है  ।

 कर्नाटक  सरकार  ने  जिनसे  कल  ् सम्पक  स्थापित  किया  गया  आज  सुबह  कुछ  घंट  पव  यह

 सचित  किया  है  कि  राज्य  में  समुद्री  तूफान  के  कारण  किसी  प्रकार  क्षति  होने  का  पता  नहीं  चला  है  ।

 जसा  कि  समाचार  मिला  5  और  7  की  लक्षद्वीप  में  वर्षा  के  साथ  60  से  100  कि०  मी०

 प्रति  घन्टे  की  गति  से  तूफान  आया  ।  इससे  किसी  व्यक्ति  की  मृत्यु  नहीं  हुई  और  यातायात  में  कोई

 रुकावट  नहीं  पड़ी  |  लगभग  7600  नारियल  के  पेड़  उखड़  गए  और  16  घर  नष्ट  हो  गए  ।  190  घर

 आशिक  रूप  से  क्षतिग्रस्त  हुए  और  200  व्यक्तियों  को  सुरक्षित  स्थान  पर  पहुंचाया  गया  और  उन्हें  सभी
 प्रकार से  आवास  आदि  की  सहायता  दी  गई  ।  सरकारी  भवनों  की  20,000  रुपयें  की  क्षति  हुई  ।

 एक  नाव  इतनी  क्षति  ग्रस्त  हुई  की  उसकी  मरम्मत  नहीं  की  जा  सकती  ।  क्षति  का  पता  लगाने  के  लिए

 उच्चतर  अधिकारियों  से  कहा  गया  है  ।  सभी  प्रभावित  द्वीपों  पर  पर्याप्त  तेल  आदि  का  भण्डार  है  ।

 किसी  प्रकार  चिन्तित होने  की  आवश्यकता नहीं  है  ।
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 को  ओर  ध्यान  दिलाना .

 मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  आपने  कहा  कि  विपक्ष  के  नेता att  श्याम  नन्दन  मिश्र  (a7qx14 )

 का  स्तर  एक  मंत्री  का  इसलिए  वे  कभी  भी  सदन  में  आकर  वक्तव्य  दे  सकते  है  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  मट्ठा चय

 इस  सम्बन्ध  में  आप  भविष्य  के  लिए  दिशा  निर्देश  दें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  पर  चर्चा  चल  रही  है  ।  इस  पर  कल  चर्चा  सरलता  से  हो  सकती

 है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  को  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  दे  चुका  हूं  ।

 श्री  श्याम  नत्दन  सिश्र  हो  सकता  है  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  न  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  भी  मैं  आपको  अवसर  दूंगा  |

 **

 अध्यक्ष महोदय  :  कार्यवाही  में  शामिल  न  किया  जाए  )  **

 att  मख्तियार  fag  स्पीकर  देश  के  अन्दर  बाढ़  और  साइक्लोन  वगेरह  की  एक  ऐसी  बीमारी

 गयी  है  जिस  की  वजह  से  देश  के  अन्दर  काफी  तबाही  होती  है  और  नुकसान  होता  है  ।  पिछले  साल  साइक्लोन

 फ्लड  आथा  जिस  की  वजह  से  सोयल  और  फसल  डेमेज  हुई  ।  लोगों  की  लाइफ  गयी  ।  उस  के  बारे  में  मंत्री  महोदय  ने  हाउस
 ~

 के  अन्दर  Up  लम्बा-चौड़ा  स्टेटमेंट  दिया  और  उस  में  कुछ  एश्योरेंसिज  दीं  कि  गवर्नमेंट  इस  किस्म  के

 स्टेप्स उठा  रही  है  जिससे  कि  लोगों  की  लाइफ  और  प्रापर्टी  को  बचाया  जा  सके  मेरी  समझ  में  नहीं

 आया  कि  मिनिस्टर  साहब  ने  पिछले  साल  जो  एश्योरेंसिज  दिये  थे  कि  वे  बड़े  जबर्दस्त  कदम  उठा  रहे  हैं

 और  इस  हाउस  के  अन्दर  दिये  उसके  बावजूद  ये  फ्लड  और  साइक्लोन  क्यों  आते  रहते  हैँ  ?

 ast  इश्क  पर  रहमत  खुदा  की  |

 बढ़ता  गया  ज्यों  ज्यों दवा  की

 जितना  ज्यादा  आप  कहते  हैं  कि  इन  आफतों को  आप  रोकेंगे  उतनी  ही  ये  ज्यादा  बढ़ती  जा  रही  हैं  पिछली  दफा

 आपने  हाउस  में  एश्योरेंसिस  दिए थे  मुझे  पता  नहीं  इन  पर  कोई  अमल  भी  हुआ  है  या  नहीं  हुआ  कोई

 असर  उनका  हुआ  है  या  नहीं  हुआ  है  ।  मुझे  तो  ऐसा  लगता  है  कि  जसे ही  ये  पेपर  एश्योरेंसिस  हाः  स  को

 बतलाने  के  लिए  ही  थे  और  वे  सब  खटाई  में  पड़े  हुए  हैं  ।

 नवम्बर  के  महिने  में  कई  हादसे  हुए  हैं  पता  नहीं  यह  नवम्बर  का  महीना  कसा  चढ़ा  है  ।  इस  में  कई

 दुर्घटनाएं  हुई  अच्छा  है  यह  दो
 एक  दिन  में  जा  रहा  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  बता  दिया  है  कि  राज्य  में

 कोई  हानि  नहीं  हुई  है  ।  फिर  बाद  में  मंगलौर  ate का  उन्होंने  जिक्र  करना  शुरू  कर  दिया  ।  कब  से  ये  हादसे

 शुरू  हुए  पांच  नवम्बर  से  शुरू  हुए  हैं  ।  पांच  तारीख  को  इतना  जबर्दस्त  धमाका  हुआ  कि  लोक  सभा

 को  भी  उसने  हिट  कर  दिया  ।  इंदिरा  गांधी  यहां  पर  आ  गई  ।  साथ  साथ  पांच  तारीख  से  कर्नाटक में

 एक  शुरू  कर  दिया  ।  ag  कोई  अच्छी  बात  नहीं  थी  ।  उसी  दिन  77-78  आदमी  एक  हवाई  हादसे

 में  मारे  गए  ।  नवम्बर  में  यह  जबर्दस्त  द... स्टाम  आया  और  इसने  तमिलनाड कि  और  कर्नाटक  के  अन्दर  तबाही

 मचाई  ।  किस  तरह  से  यह  सब  चीज  जुड़ी  हुई  है  इसको  आप  देंखेंगे  ।  पिछली  दफा  प्राइम  मिनिस्टर  के  तौर
 पर  हलफ  लिया  था  तो  उसी  दिन  एक  जेट  एयरक्रेश  हुआ  था  ।

 हवाई  हादसे  में  78  सैनिक  मारे  गए  हैं  ।  पांच  तारीख  से  ag  और  साइक्लोन  शुरू  हुआ

 आंन्घ  से  और  कर्नाटक से  शुरू  हुआ  ।  मंगलौर  वगेरह  पर  इसका !  असर  पड़ा  यह  कोई  मोटा

 cera  नहीं  था  ।  इसमें  तमिलनाडू  में  चौदह  जानें  गई  हैं  ।  भारी  तादाद  में  मकान  गिरे  हैं  ।  पांच  सौ  aga
 आफ  कैटल  इसक  अन्दर  पैरिश  हुए  हैं  ।  तीन  सौ  से  लेकर  पांच  सौ  किश्तियां  या  तो  डैमेज हुई  है  या  मिसिंग

 ब, ह  अलग  अलग  नहीं  बताया  है  कि  कितनी  डैमेज  हुई  हैं  और  कितनी  मिसिंग  हैं  ।  पांच  सौ  फिशर  बोट्स

 के  मिसिंग  होने  का  मतलब  ag  होता  है  कि  इन  में  बहुत  ज्यादा  जानें  गई  होंगी  कितना  भारी  जानी  माली

 नुकसान  हुआ
 है

 उसका
 आज

 तक  पता  नहीं  है
 ।

 यह  गवरनेमेंट  फैल्यौर  है  कि  इसका  वह  आज
 तक

 पता
 क

 कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  किया  गया
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 ्

 विषय  की  28  1978

 ओर
 ध्यान

 दिलाना

 —

 च्  सिंह  मलिक |

 नहीं  लगा  सकी  है  ।  इन  मछेरों  की  क्या  हालत  हुई  है  यह  भी  सरकार  को  पता  नहीं  है  ।  थे  दूब  गए  हैं

 या  क्या  हुआ  है  कुछ  पता  नहीं  है
 ।  24

 तारीख
 को

 यह  समुद्री  तूफान  आया
 ।  आज  28  तारीख हो  गई  है  ।

 सरकार  को  यह  पता  नहीं चल  सका  है  कि  डन  किश्तियों का  क्या  हुआ है  ।  सरकार  ने  एक  लम्बा  चौड़ा

 बयान दे  दिया है  ।  आपने  कहा  है  तमिलनाडू  सरकार  ने  भी  और  ए०  आई०  आर०  ने  भी  उब  लोगों

 को  बराबर  वार्निग्ज  दीं  कि  तूफान  आने  वाला  है  ।  20-21  तारीख से  इनका  शुरू  हो  गया  था  ।

 उनको  बता  दिया  गया  था  कि  साइक्लोनिक  वेव्ज  आएंगी  ।  तभी  न  आ  करके  ये  24  तारीख  को  आई  ।  जब

 आपको  पता  था  और  लोगों  को  भी  बता  दिया  गया  था  तो  ऐसे  कदम  क्यों  नहीं  उठाए  गए  जिससे  हेड़ज

 ऑफ  कैटल  जो  तबाह  मकानात  आदि  वह  चीज  न  होती  ॥

 मैने  गुजरात  के  बारे  में  एक  सवाल  दिया  है  ।  मेरी  इत्तिला  के  मुताबिक  वह  कल  आने  वाला  है
 ।

 हो  सकता  है  कि  इसका  नम्बर  न  यानी  मुझे  यह  पता  चला  है  कि  सेटेलाइट के  जरिए  कोई  अल

 सिस्टम  ऐसा  इज़ाद  किया  जा  रहा  है  जिससे  साइक्लोन  का  a feared  बहुत  जल्दी  किया  जा  सकता

 है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्होंने  कभी  प्राइम  मिनिस्टर  क्योंकि  वह
 स्पेस

 एंड  इलेक्ट्रानिक्स  के  इंचाज  इसको  एक्सप्लोर  करने  के  लिये  कोई  बातचीत  की  है  नहीं fe  आया

 इस  किस्म  का  कोई  सैटेलाइट  जिसमें  फ्लड  वगैरा  या  साइक्लोन  वगैरा  को  प्रेडिक्ट  किया  जा  सके  कोई

 आला  इजाद  किया  जा  रहा  है  ?  इससे  कितना  फायदा  कंट्री  को  सकता  है  ar  नहीं  हो  सकता है

 या  दूसरे  मुल्कों  को  हो  सकता  है
 ?

 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला  इस  दफे  तो  जैसा  मैंने  ag  किया  था  साइक्लोन जब  1,000

 कितनी मीटर  परे  तभी  पता  लगा  लिया  गया  था  और  वानिंग  दे  दी  गई  कि  किस  जगह  पर  खतरा

 ऊंची  वेव  और  किस  जगह  पर  स्ट्राइक  करेगा  इस  वानिंग  का  नतीजा था  कि  40  हजार

 आदमी  उस  लोकेलिंटी  से  निकाल  लिये  नहीं  तो  नुकसान  बहुत  भारी  होने  का  खतरा  उसक

 बावजूद  भी  14  जानें  गई  तो  जब  तूफान  आता  तो  कुछ  नुकसान  तो  होता  ही  है  ।

 यहां  कहा  कि  किश्तियां  300  से  500  तक  लापता  हैं  या  डूब  गई  उनमें  बहुत  आदमी  हर

 किश्ती  में  आदमी  होते  हैं  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  कोस्टल  लाइन  पर  खासतौर  से  वानिंग  दी  जाती  उस  समय

 किश्तियां  बांध  दी  जाती  जब  तूफान  आता  है  तो  aga  सी  किश्तियों  को  ले  जाता  है  ।  किश्ती  खाली

 होती  उसमें  आदमी  नहीं  होते  हैं  ।  जब  कोस्ट  पर  वानिंग  दी  जाती  है  तो  सब  किश्तियां  छोड़कर  बांधकर

 बाहर  निकल  जातें  हैं  ।  इसलिये  कोई  खास  आदमी  का  नुकसान  नहीं  हुआ  किश्तियों  का  जरूर  gat

 क्योंकि  वह  पानी  में  थीं  ।

 दूसरे  आपने  कहा  है  कि  कर्नाटक  में  भी  5  तारीख  को  कोई  साइक्लोन  आया  है  ।  हमें  ऐसे  साइक्लोन

 की  कोई  इत्तिला  नहीं  आई  है  जिसका  जिक्र  आप  कर  रहे  भले  ही  आप  उसे  साइक्लोन  कहें  या  कुछ

 शायद  आप  मजाक  में  किसी  और  बात  को  साइक्लोन  बता  रहे  थे  ।  मैंने  तो  डिटेल  दी  हैं  कि  इस

 वानिग  की  वजह  से  ही  बन्दोबस्त  हो  है  हम  ट्रेक  कर  सके  हैं  कि  साइक्लोन  कहा  जा  रहा  है  जब  वह

 वहां  से  चला  गया  तो  हमने  डी-वाने  कर  दिया  कि  अब  किसी  को  कोई  खतरा  नहीं  है  ।

 सैटेलाइट  के  जरिये  हम  ट्रेक  करतें  रहे  यह  मैंने  अपने  स्टेटमेंट  में  ही  कहा  जब  वह  अरेबियन

 सी
 की

 तरफ  चला  गया  तब  उस  कोस्टल  एरिये  में  गया  ।

 श्री  शंकर  सिंहजी  वघेला
 :

 जो  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  हमनें  रखा  उसमें  पहला  नाम

 रात  का  था  अभी  जो  मंत्री  ने  वक्तव्य  दिया  उसमें  भी  गुजरात  और  तमिलनाडु  के  नाम  लेकिन  हमको
 साढ़े  11  बजे  तक  जो  वक्तव्य  उसमें  गुजरात  का  नाम  बिलकूल  नहीं  था  अभी  भी  जो  वक्तव्य  आया

 रिपोर्ट  आयी  पूरी  नहीं  आधी  है
 ।

 इसमें  भी  यह  है  कि  गुजरात  की  गवर्नमेंट  से  लास्ट  इवनिंग >
 में  ही  कांटेक्ट  हुआ  है  ।  11,  12  नवम्बर  को  जहाँ  तूफान आया  मी  वहां  लास्ट  इवनिंग  को  ही  गुजरात

 सरकार  को  were  किया  जाता  है
 और

 कहा  जाता  है  कि  नीचे  लिखी  इन्फार्मेशन  कुछ  घंटे  पहले  ही  प्राप्त

 क
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 ge  ण  आज  की  कालिंग  अटेंशन  है  और  कुछ  घंटे  पहले  इनको  है  कि  गुजरात  में  यह
 हुआ  है  ।  11,  12  नवम्बर  को  ऐसी  घटना  हुई और  आज  28  नवम्बर  को  इतने  दिन  बाद  हमारी

 केन्द्रीय  सरकार  कहे  कि  आज  सूचना  मिली  है  यह  ag  की  बात  है  ।

 दूसरे  जो  तूफान  होता  ठीक  वह  ऊपर  वाले  को  मालूम  होता  है  और  ऊपर  वाला  शायद
 कर  भी  अनजास  रह  सकता  है  लेकिन  अगर  सरकार  भी  अनजान  रहेगी  तो  जो  माल  का  नुकसान

 होता  आदमी  मारे  जाते  क्या  हमारी  सरकार  इसकी  कोई  चिन्ता  करेगी
 ?

 इसके  अलावा  हवा-मौसम  विभाग  से  रेडियो  पर  बातें  आती हैं  कि  आज  का  मौसम  सूखा  रहेगा  तो  उस

 दिन  मौसम  भीगा  रहता  है  भर  जब  वह  विभाग  कहता  है  कि  बारिश  तो  मौसम  सूखा  रहता  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  नहीं  ।  इस  बार  उन्होंने  सही  भविष्यवाणी  की  है  ।

 श्री  शंकरसिहजी  वाघेला  )  जो  इन्होंने  बताया  कि  23  नवम्बर  को  सूचना  मिली  और
 24

 को  सूचना  दे  दी  तो  एक  दिन  की  सूचना  दी  ।  इस  aa  में  दिया  गया  है  कि  इस  तूफान  के  बारे

 में  दी  गई  सभी  चेतावनी  पर्णतया  समय  पर  दी  TS)  तो  एक  दिन  के  समय  को  क्या  ये  पर्याप्त  समय  कहते
 एक  दिन  की  क्या  बात  होती  है  ।  गजरात  में  जो  अभी  कच्छ  में  नुकसान  हुआ  है  वह  लाखों  रुपये  में

 2
 =

 गुजरात  में  ला  एंड  आडंर  की  भी  तकलीफ  एक  हरिजन  लड़की  तलवार  से  मारी  लेकिन

 आज  तक  कोई  आदमी  पकड़ा  नहीं  गया  है  1

 मंत्री  महोदय  से  चाहता  हूं  कि  जिन  किसानों  का  पाट  का  नुकसान  हुआ  नमक

 बनाने  वालों  का  जो  नुकसान  हुआ  है--नमक  गुजरात का  बहुत  बड़ा  प्राउक्शन  काटन  का  जो  नुकसान

 हुआ है  और  जो  मकान  fire  गये  क्या  उनको  कोई  सबसिडी  की  योजना  पर  विचार
 कर

 रही  जिन  लोगों  का  नेशनल  कंलेमिटीज  में  नकसान  क्या  सरकार  उनके  बारे  में  किसी  बीमा
 योजना  पर  विचार  कर  रही  नश

 श्री  सुरजीत fag  बरनाला  :  शायद  माननीय  सदस्य  ने  मेरे  जवाब  को  ठीक  तरह  से  देखा  नहीं है
 हम  ने  21  तारीख  से  वारनिंग  दनी  शरू  की  और  24  तारीख  तक  देते  wa  गये  ।  में  समझता

 हूं  कि
 इस  से  बढ़िया

 और  कोई  वारमिंग  नहीं  हो  सकती  हम  कान्टीन्युअसली ag  वानिंग  देते  रहे--रेडियो

 से  देते  और  तरीकों  से  भी  देते  लोगों  को  afer  थी  और  इसी  लिए  वे  बच  गये  ।

 माननीय  सदस्य  ने  फरमाया  है  कि  उन्होंने  गजरात  के  बारे  में  सवाल  दिया  लेकिन  उसकी  परी

 faa  नहीं  दी  गई  ।  ate  का  नोटिस  कल  शाम  को  साढ़े  सात  बजे  मिला  ।  आपसे  भी  दरख्वास्त  है  कि

 इन
 नोटिसों  को  कम  से  कम  24  घंटे  पहलें  दिया  जाना  चाहिये  ।  प्राप्त  होते  ही  हम  विभिन्न  राज्य  सरकारों

 पे  सम्पक  करते  है  गुजरात  के  मुख्य  सचिव  के  पास  इसके  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  उसके  बाद
 हमने  एण्ड  रिहाबिलीटेशन के  डाइरेक्टर  से  सम्पर्क  किया  और  उन्होंने  जो  सूचना  उसे  मैंने  बता  दिया  है

 यह  वक्तव्य  का  भाग  नहीं  हो  सकती
 ।

 इसी  प्रकार  लक्षद्वीप  के  बाद  में  सूचना  प्राप्त  लेकिन  मेने  उसे
 >  ? way  में  जोड  दिया

 माननीय  सदस्य  मे  यह  पूछा  है  कि  जिन  लोगों  का  नमक  का  नुकसान  हो  गया  कया  उन्हें नहें  कुछ  एसिस्टेंस दी  जायेगी  ।
 मैनें  है  कि  स्टेट  गवर्नमेंट  का  यह  ख्याल  है  कि  वह  सेंट्रल  ance  लेंस  से  कुछ  एसिस्टेंस  लेना  चाहती  है  ।  उसनें

 हमें  एसिस्टेंस  के  बारे  में  नहीं  लिखा  है  ।  wa  वह  तो  जरूर  उसके  बार  में  गौर  किया  जायेगा 1

 at  शंकर  fagrat arear वाघेला  :  मंत्री  महोदय  ने  इनशोरंस के  बारे  में  जबाब  नहीं  दिया  है  |

 मध्यक  सहोदय :  कया
 आप

 इसके  लिये  कोई  इनशोरंस  स्कीम  बनाने  जा  रहे  है
 ?

 श्री  सुरजोत  fag  बरनाला :  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 at  जी  SURO sAAaTHT  )  :  अध्यक्ष  यह  बात  प्रशंसा  के  योग्य  है  कि  पिछले  वर्ष  के  तूफान  की  तुलना  में
 इस  बार  दोनों ने  ही  अर्थात्  केन्द्रीय तथा  राज्य  सरकारों ने  अपनी-अपनी  मुस्तैदी का  सबूत  दिया  है  ।  हालांकि  तमिल  नाडू

 में  तूफान  के  कारण  हुए  नुकसान तथा  हानि  के  अनुमान  लगाने  में  भारी  भेदभाव  किया  गया  उदाहरण के  तौर  पर  मंत्री

 131



 28  1978 अधिलम्बनौय  लोक  महत्व  के
 विषय

 की

 ओर  ध्यान  दिलाना
 —$——$—$—  $e

 Re  एस०

 महोदय  द्वारा  यह  बताया  गया  है  कि  300 सें  500  मच्छओं  की  नावें  या  तो  क्षतिग्रस्त  हुई  है  अथवा  लापता  है
 ।  जबकि  कई

 समाचार  पत्नों  में  छपी  रिपोर्ट  सें  पता  चलता  है  कि  नुकसान  लगभग  700  नावों  को  हुआ  है  |  मंत्री  महोदय  नें  कहा

 है  कि  गांव  पानी  में  डूब  जबकि  इस  प्रकार  की  रिपोर्ट  है  कि  आज  भी  48  गांव  पानी
 में  डूबे हुए  हैं  ।

 इसी  प्रकार

 जबकि  मंत्नी  महोदय  यह  कहते  है  कि  प्रारम्भिक  जानकारी  के  अनुसार  फसल  के  अधिक  क्षेत्र  को  क्षति  नहीं  हुई  रिपोर्टों तथा

 विश्वस्त  रिपोर्टों  से  पता  चलता  है  कि  लाखों  एकड़  के  क्षेत्र  में  खड़ी  धान  की  फसल  को  नुकसान  हुआ  है  |  क्षति  के

 बारे  में  हुए  अनुमान  में  असमानता के  बारें  में  सरकार  सें  यह  पूछना  चाहता  हूँ  कि  क्या  वह  तमिल  नाडू  सरकार  के  साथ

 क्षति  का  आकलन  करने  के  लियें  संयुक्त  परीक्षण  करने  को  तैयार  है  जिससें  कि  हर्गे  हानि  तथा  क्षति  का  सही  पता  लग
 पक

 और  तदनुसार  सहायता  के  लिये  विचार  कर  सकें  ।  दूसरे  तमिलनाडू  सरकार  ater  मांगी  गई  सहायता  किस  प्रकार  की

 तथा  केन्द्रीय  सरकार  किस  सीमा  किस  प्रकार  की  सहायता  करेगी  ?

 यह  एक  बार  बार  होने  वाली  घटना है  ।  कई  सौ  तथा  हजारों  झौपड़िया  इलाकों  के  पास  बह  गई  है  अथवा

 बरबाद हो  गई  है  ।  क्या  सरकार  स्थायी  उपाय  करने  के  बारे  में  सोच  रही  नैरे  कि  विशेष
 प्रकार

 के
 आश्रय  जिनहें  प्रदान

 किया जा  सकता  जिससें  कि  इन  बार-बार  आने  वालें  तूफानों  के  विध्वस  Bae  सें  कम  कुछ  बचाव  तथा  सुरक्षा  की

 जा  सके  ?

 अखिरी  प्वाइंट  जिसें  मैं  कहना  चाहता  हूँ  यह  है  कि  तमिलनाडू  के  वित्त  मंत्री  ने  मुख्य  मंत्री  से  सलाह  के  बाद  यह  कहा

 है  कि  उनकी  सरकार  श्री  लंका  के  क्षेत्र  के  तूफान  पीड़िंत  लोगों  को  जो  तमिल  बौलने  वाले  है
 10.0  लाख

 रुपये  के  मूल्य  की  वस्तुओं  को  सहायता  के  रूप  में  देने  के  लिये  इच्छुक  अगर  प्रधान  मंत्री  इसके  लिये  अनुमति  दे  देते

 है  ।  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आखिरी  बात  का  a4  सें  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  जी०  THe  बनातवाला  मेंने  इस  बात  को  रखा  कि  श्री  लंका  में  प्राकृतिक विपदा  आई

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  केवल  भारत  में  आई  प्राकृतिक  विपत्तियों  के  बारे  में  है  ।

 श्री  जी०  que  बनातवाला  :  यह  परोपकार का  प्रश्न  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  मंत्री  महोदय  जैसे  दयालू  व्यक्ति  इस

 विषय  पर  सरकार के  विचार  बतायेंगे  ।

 अन्त  गुजरात  सरकार  के  बारे  में  हमें  बताया  गया  कि  राज्य  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  कन्द्रीय  सरकार  से  सहायता

 नहीं  मांगी  लेकिन  वे  साल्ट  सेस  से  सहायता  का  प्रस्ताव  कर  रहे  हैं  ।  क्या  सरकार  सेस  से  सहायता  की  स्थिति  के
 बार ेमें  जानकारी दी  जानें  वाली  सहायता  का  तथा  इसका  तुरन्त  प्रभाव  ?  मुझे  उम्मीद  है  कि  सरकार  उठाये  गये

 सभी  मुद्दों  की  जानकारी  से  परिचित  करायेंगी  |

 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला  :
 माननीय  सदस्य  ने  बताया  है  कि  मेरे  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  तथा  कुछ  अखबारों  में  बतायी

 गई  क्षति  के  बारे  में  परस्पर  विरोध  हम  राज्य  सरकारों  से  सुचना  एकब्रित  करते  हैं  मेरा  वक्तव्य  मुख्यतः राज्य  सरकारों

 से  प्राप्त  सूचनाओं पर  आधारित  है  ।  कभी-कभी  अखबारों  में  छपे  वक्तव्य  भी  सत्य  नहीं  होते  अतः  हम  हमेशा  राज्य  सरकारों

 से  एकत्रित  सुचना  के  आधार पर  ही  में  वक्तव्य  देते  हैं  ।  क्षति  के  बारे  में  मने  जो  बताया  है  वह  तमिलनाडू  सरकार

 दवास च्  बतायी  गई  सूचना  पर  आधारित  है  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  हमें  संयुक्त  परीक्षण  के  लिये  सहमत  होना  चाहिये  |  जब  हम  राज्य  सरकार  की  जांच  को  स्वीकार

 करते  जो  भी  क्षति  उन्होंने  बतायी  है  हम  उससे  सहमत  तब  संयुक्त  जांच  कराने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  अगर  वें
 केन्द्रीय

 सरकार  से  एक  केन्द्रीय  दल  को  भेजने  के  लिये  कहते  हम  इसे  जो  वहां  पर  लोगों  तथा  अधि  कारियों  से  बात

 कर  सकती  तथा  सारी  स्थिति  तथा  क्षति  का  जायजा  ले  सकती  जिससे  उस  क्षेत्र  को  उचित  सुविधायें  प्रदान  की  जा  सकें  ॥

 लेकिन
 मौजूदा  विषय  में  अभी

 तक
 कोई  केन्द्रीय  दल  की  मांग  नहीं  की  गई  अगर  वे  एक  केन्द्रीय  दल  को  चाहते  हम

 भवश्य  ही  उस  क्षेत्र  की  क्षति  तथा  हानि  का  अंदाजा  लगाने  दल  को  वहां  |

 यह  बताया गया  है  कि  गुजरात  सरकार  ने  हमें  यह  सुचित  किया  है  कि  वे  कन्द्रीय  सरकार  से  किसी  प्रकार  की  सहायता

 नहीं  चाहते  बल्कि  नमक  शुल्क  से  सहायता  चाहत ेहैं  |  मैंने  अपने  वक्तव्य  में  पहले  ही  बताया  है  कि  उस  क्षेत्र  में

 नमक  क्षेत्र  को  ही  क्षति  हुई  है  ।  नमक  कड़ाह  जिनमें  54  लाख  रुपये  की  कीमत  का  नमक  जो  निजी
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 ओर  ध्यान  दिलाना
 नल

 उदय  कर्ताओं  के  तथा  दूसरे  क्षेत्र  में  1.  55  करोड़ os |  के  नमक  के  कड़ा  ह  क्षतिग्रस्त हुए  ।  इसी  करण  से  उन्होंने केन्द्रीय
 नमक  शुल्क

 का
 उल्लेख  किया  अगर  गुजरात  की  राज्य  सरकार  हमसे  किसी  प्रकार  की  सहायता  के  लिये  कहती  है  अथवा

 कोई
 भेजती  हम  उसकी  जांच  करेंगे  तथा  सुविधाएं  देने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 मैं  स्थायी  उपायों  को  बताना  भूल  गया  हूं  ।  इस  पर  पिछले वर्ष  भी  आन्ध्र  प्रदेश  तथा  तमिल  नाडू
 की  सरकार  दवारा

 विचार
 किया  गया  था

 यह  बताया  गया  था  कि  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  कुछ  स्थायी  निर्माण  किया  जाना  जहां  पर  तूफान  के
 समय

 ये
 लोग  वहां

 जाकर  आश्रय  लें  सके
 ।

 अभी  तक  तमिल  नाडू  ने  37  संकट  विरोधी  शरण  गृहों  को  निर्माण  करने
 का

 प्रस्ताव  किया  इनमें समय  आने  पर  प्रत्येक में  लगभग  500  व्यक्तियों  को  आश्रय  जासकता  इनकी  शिक्षा

 तथा  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  लिये  सा  मुदा  यिक  केन्द्रों  के  रुप  में  प्रयोग किया  जा  सकता  है  तथा  दूसरे  समय
 के  दौरान

 सामुदायिक  हाल  के  रूप  में  प्रयोग  में  लाया  जा  सकता  है  ।.

 श्री  जी०  बनतवाला  :  इसको वे  कर  रहे  आप  उनकी  FAT  सहायता  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  सुरजीत सिंह  बरनाला  :  हमने  पिछले  वर्ष  काफी  मात्रा  में  सहायता  की  है  केवल  तमिलनाडू को  ही  पूर्व  में
 29  .  31

 करोड़  रुपये  स्वीकृत  किये  गये  थे  ।  बाद  दोबारा  मार्च  में  एक  कन्द्रीय  दल  वहां  भेजा  गया  ।  उन्होंनें भी  दोबारा  कुछ

 सिफारिशें  जिसके  आधार  पर  इस  वर्ष  पुनः  14. 40  करोड़  पये  आवंटित किये  गये  ।  कुछ  न्य  यपदार्थों से  भी  सहायता
 की  गयी

 डाक  मुरली  मनोहर  जोशी  :  वक्तव्य के  अनुसार  8.  30  म  प  दिनांक  3  को  तूफान  की  सूचना
 मिली  ।  वह  कौन  सी  एजेंसी थी  जिसने  इस  तूफान  की  सूचना  दी  वह  राष्ट्रीय  एजेंसी  थी  अथवा  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसी ?

 क्यें  आगें  उन्होंने  कहा  है  कि  तमिलनाडू
 सरकार  दवार न्  पर्याप्त  उपाय  किये  गये  हैं  ।  वास्तविक  सहायता  के  रूप  में  उपाय

 इसके  बाद  तुफान  के  प्रश्न  को  हम  दूसरे  परिपेक्ष्य  से  लेते  तूफान  आमतौर  पर  नवम्बर  के  महीने  में  ही  आते

 इसक  पीछे  एक  इतिहास  है  कि  आमतौर  पर  नवम्बर  महीने  में  ही  चक्रवाद  जेसी  स्थिति  हो  जाती  है  ।  मार्चे  तथा  अप्रैल  के  महीनों

 में  बवंडर  आते  el  मैं  आंकड़ों  क  विस्तार  में  नहीं  मंत्री  महोदय  को  उनके  बारे  में  मालूम  है  ।  दिल्ली में  1978

 में  बबंडर  आया  |  इससे  पुर्व  वे  पंजाब  तथा  अन्य  स्थानों  पर  आये  ।  aTe  में  बवंडर  आते  हैं  तथा  नवम्बर  में  तूफान  ae  हू ँ|

 ऐसे  कई  निश्चित् क्षेत्र  मैं  मंत्री  महोदय  जानना  चाहता  हूं  क्या  उन्होंने  इस  बात  का  पता  लगा  लिया  है  कि  कौन-कौव  ’

 स्थान  बवंडर  क  क्षत्रों  में  आते  हैं  तथा  अन्य  कुछ  स्थान  तुफान  के  क्षेत्र  में  आते  हैं  ।  अगर  इन  क्षेत्रों  का  पता  लगा  लिया  गया  है
 तथा  उ ह  सरकार की की  सुचना  देने  सम्बन्धी  स्थायी  ए  जेन्सी  रखने  के  लिये  क्या  योजना  ताकि  प्रभावित  क्षेत्रों  में  खहायता  तथा

 आश्रय  की  व्यवस्था की  जा  सके

 ऐसा  भी  प्रतीत  होता  है  कि  इन  क्षेत्रों  में  आने  वालें  तूफानों  तथा  बवडंरो  के  कारणों  की  हमें  अधिक

 जानकारी  नहीं  हैं  ।  ये  तूफान  क्यों  आते  है  इसके  बार  में  तथा  पूरे  आंकड़ों  की  जानकारी के  लिये  क्या

 सरकार  कोई  विशेष  अध्ययन  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  विचार  कर  रही  है  ।  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि

 wiry  वातावरण  में  कुछ  गड़बड़ी  होने  के  कारण  ही  ये  आतें  है  ?  इसके  बार  में  बहुत  ही  अधूरा  ~
 कारी  है

 ।
 भारत  में  पर्याप्त  आंकड़े  तथा  कार्मिक  नहीं  है  जो  देश  को  इसकी  सूचना  दे  सके  ।  इसके  बारे  में

 कई  अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यक्रम  किये  गये  है  जेसे  1960  में  विश्व  मौसम  विज्ञान  संगठन  द्वारा  किया  गया  विश्व
 वातावरण

 अनुसंधान  |  कया  भारत  ऐसे  कार्यक्रम  में  भाग  लेता  रहा  है  ?  अगर  तूफान  के  बारे  में

 वाणी  एक  या  दो  सप्ताह  की  जा  सके  तो  स्थानों  को  करानें  सहायता  करने  में  आसानी

 होगी
 ।  1973  में  सोवियत  संघ  के  साथ  एक  संयुक्त  परीक्षण  किया  गया  जो  भारत-सोवियत  seater

 बिद्या  परीक्षण  के  नाम  से  जाना  गया  था  ।  इसके  परिणाम  क्या  है  ?  क्या  देश  को  उस  परीक्षण  से  लाभ

 पहुँचा  है  ?  उसके  बाद  1967  में  मोनेक्स  का  परीक्षण  किया  गया  ।  इन  दोनों  परीक्षणों  के  क्या  परिणाम

 है  ?
 यह  कहा  गया  था  कि  एक  मौसम  उपग्रह  छोड़ा  जायेगा  ।  उसके  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 इसको  वर्ष  1979  में  किसी  समय  छोड़ा  जायेगा  ।  इसमें  केवल  भारत  और  श्रीलंका ही  ् अन्तग्रस्त  नहीं हैं

 बल्कि  इसमें  अन्य  तटीय  देश  भी  काफी  संख्या  में  सम्मिलित  है  ।  क्या  सरकार  हिन्द  महासागर  के  राष्ट्रों

 के  संयुक्त  अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम  पर  कर  रही  जिससे  कि  उष्ण  मौसम  के  बारे  में  पूरी  जानकारी ह
 प्राप्त  हो  सके  ?  अगर  ऐसा  तो  हम  मंत्री  जी  से  पूरी  जानकारी  जानना  चाहते  हैं
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 ओर  ध्यान  दिलाना

 oft  सुरजित  fag  बरनाला  :  जहां  तक  भारत  में  तूफान  से  प्रभावित  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  है  पूर्वी  समुद्र
 तट  में  तूफानों  का  अधिक  शुकाव  रहा  जिसमें  पश्चिमी  बंगाल  स  आन्ध्र  प्रदेश  तथा

 तमिलनाडु  के  भाग  सम्मिलित  है  ।  यहां  पर  तूफान  अधिक  आते  हैं  ,  तथा  तूफानों से  प्रभावित  क्षेत्र  है

 जो  पश्चिमी  समूद्र  तट  से  अधिक  है  ।  पश्चिमी  समुद्र  तट  में  भी  तूफान  कभी  कभी  आते  है  लेकिन  उस
 ओर  नुकसान  पूर्वी  समुद्र  तट  के  तूफान  की  अपेक्षा  कुछ  कम  होता  है

 ।

 जहां  तक  बवंडरो  का  सम्बन्ध  है  इसके  बारें  में  वैज्ञानिक  दृष्टिकोण  से  बहुत  अधिक  उन्नतिशील  देशों

 में  भी  इनके  बारे  में  कोई  भविष्यवाणी  करना  संभव  नहीं  हो  सका  है
 ।

 अमेरिका  में  भी  जहां  पर  वायु

 में  बड़ी  संख्या  में  TASC  आते  वे  विशेष  क्षेत्र  को  ढूंढने  तथा  पता  लगाने  में  नहीं  रहे  है  ।

 अथवा  उनका  पता  नहीं  लगा  सके  है  ।  जब  यह  आकार  का  रूप  ले  लेता  है  तभी  इसका  पता  लग  सकता

 है  और  तभी  इसका  पीछा  किया  जा  सकता  च  ।  हमारे  यहां  बर  जब  बवंडर  वक्तव  नम  आकार  ले
 ल॑  लेता  है  तभी  इसको  जाना जा  सकता  है  और  उससे  पहलें  कुछ  भी  पता  नहीं  लग

 सकता  ।  अतः
 इसक

 बारे  में  कोई  चेतावनी  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ¢  इसके  पीछे  जातें  है  अथवा  पहले  जाते  ?

 at  सुरजित सिंह  बरनाला  :  इसका  पीछा  किया  जा  सकता  .  जिस  क्षेत्र  की  ओर  यह  Oe  रहा  है

 पर  बेतार  संदेह  द्वारा  खबर  दी  जा  सकती  है  ।  ATAT RT :  wet  किया  जाता  है  ।  बेतार

 रेडियो  द्वारा  उन  क्षेत्रों  को  सूचना  दी  जाती  है  जो  इसके  द्वारा  संभवतः  प्रभावित  हो  सकते  है  ।  तुफान
 के

 बारे  में  भविष्य  वाणी  की  जाती  है  ।  क्षेत्र  को  तूफान  से  वास्तव  में  प्रभावित  करने  के  तीन  दिन  पूर्वे
 1000

 कि०  मी०  की  दूरी  से  भी  हम  चेतावनी  देते  है  ।

 जहां  तक  निर्देशक  का  सम्बन्ध  हमारे  पास  अच्छी  चेतावनी  देने  की  प्रणाली  है  ।  पुर्वी  समुद्र  तट

 विशाखापत्तनम  तथा  मद्रास  में  हमारे  पास  तूफान  राडार  केन्द्र  है  ।  कारइकाल  तथा

 में  दो  और  sal  at  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  पश्चिमी  समुद्र  ae  पर  ये  बम्बई  तथा a
 में  है  ।  अत  चेतावनी  देने  वाली  पृथा  बहुत  अच्छी  है  ।  हम  इसमें  सुधार  करने  के  कोशिश  कर

 रहे ंहै  ।

 मुरली  मनोहर  जोशी  :  मोनेकस  1967  का  क्या  रहा  ?  क्या  हम  इस  परीक्षण  को  उपयोग  में

 लाने  तथा  संतोषजनक  परिणाम  प्राप्त  करने  में  समर्थ  रहे  है  ?  कौन  सी  wait  रिपोर्ट  देगी  ?  क्या  यह

 राष्ट्रीय  एजेंसी  थी  ।

 श्री  सुरजीत सिह  बरनाला  रिपोर्ट  भारतीय  मौसम  विज्ञान  द्वारा  दी  गयी  ।  उन्होंने  इस
 चेतावनी को  जारी  जिसे  आल  इण्डिया रेडियो  द्वारा  प्रसारित  fear  गया  तथा  अखबारों  में  छापा

 गया ।  यह  भारतीय  मौसम  विभाम  era  उत्पन्न  किया  जो  कि  हमारी  अपनी  राष्ट्रीय  एजेंसी  है  ॥

 भारत  विश्व  मौसम  विज्ञान  संगठन  क  ट्रापिकल  साइक्लोन  प्रोजेक्ट  में  भी  भाग  ले  रहा  है  ।  यह  एक  ऐसी
 योजना

 है  जिसमें  हम  भाग  लेने  की  कोशिश  कर  रहें  है  ।

 श्री  सौगत  राय  यह  मुश्किल  से  ही  एक  विवादोस्पद  विषय  जिसमें  कई  प्रश्न  पूछे

 जा  सकते  है
 ।

 वास्तव  में  हमारी  यही  शिक्ययत  है  कि  हमें  अधिक  विवादास्पद  प्रश्न  उठाने  की  अनुमति
 नहीं है  1

 महोदय  मेरा  विचार  है  कि  हमें  विवादास्पद  प्रश्तों  की  अपेक्षा  परिणामपू्ण  प्रश्नों  को  रखना
 चाहिये  ।

 श्री  सौगत  राय +  इससे  सदन  और  अधिक  होगा ।  हम  इससे  अप्रसन्न  कि  मंत्री  महोदय

 ने  जो  वक्तव्य  दिया  है  वह  अपूर्ण  है  क्योंकि  समें  तूफान  से  तमिल  नाडू  के  नीलगिरी  क्षेत्र  में  हुई  क्षति

 को  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  ।  यद्यपि  नीलगिरी  एक  तटवर्ती  जिला  नहीं  फिर  भी  समूचे  दक्षिण
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 नियम  377  के  अंतगंत  मामले 7  1900

 में  यह  बरी  तरह  से  प्रभावित  जिला  है  ।  कोननूर  कस्वा  पूरी  तरह  बरबाद  हो  तथा  अटी  की  संसार

 व्यवस्था  पूरी  तरह  तितर-बितर  हो  गयी  है  तथा  काफी  बागानों  के  क्षेत्रों  से  सम्बन्ध  टूट  गया
 ।

 एक  कन्द्रीय

 दल  क्षति  का  अनुमान  लगाने  के  लिये  पहले  ही  पहुंच  गया  है

 मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  नीलगिरी  की  हुई  इस  क्षति  का  कारण  भारी

 मात्रा  में  वनों  को  काटना  और  क्या  इस  मामलें  में  नीलगिरी  में  वनरोपन  की  कोई  योजना  है  (@)
 am  वह  नीलगिरी  जिले  में  हुई  हानि  को  पूरा  करने  के  लिये  तमिलनाडू  सरकार  को  पर्याप्त  सहायता  देने

 a बह
 को  तैयार  है  और  क्या  वह  सन्तुष्ट  ष  कि  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  तटों  के  साथ-साथ  ga  चेतावनी  पद्धति

 जो  पहले  सन्तोषजनक सिद्ध  नहीं  हुआ  ठीक  है
 ?

 समुद्री  तुफान  पहले  श्रीलंका  में  आंया  और  वहां  पर

 जन  धन  की  भारी  हानि  हुई  और  उसके  बाद  यह  भारत  आया  i  मंत्री  जी  का  कहना  है  कि  हमारी

 पहले  की  चेतावनी  प्रणाली  काफी  ठीक  है  ।  वॉस्तव  में  पहले  श्रीलंका  ने  चेतावनी  दी  थी  न  fe  हमारी

 प्रणाली  ने  ।  तूफान  का  पूर्वे  पता  तभी  चल  सकता  है  जब  उसकी  गति  धीमी  हो  ।  यदि  समुद्री  तूफान  की

 गति  तेज  हो  जैसा  कि  ava  प्रदेश  के  मामले  में  हुआ  तो  हमारी  पूर्व  चेतावनी  पद्धति  फेल  हो  जाती

 है  ।  वास्तव  में  यह  आवश्यक  है  कि  पूर्वी  तट  पर  5  6  स्टेशनों के  बजाय  20  स्टेशन और  पश्चिमी

 पर  2  स्टेशनों  के  बजाय  10  स्टेशन  होने  चाहियें  ।  क्या  मंत्री  जी  इसे  स्वीकार  करेंगे  ।

 श्री  सरसोत ्  fag  बरनाला  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  चेतावनी  केवल  sa  समय  दी  गयी  जब  श्रीलंका

 चक्रवात  आ  चुका  था  ।  चेतावनी  इससे  पहले  ही  दी  जा  चुकी  थी  i

 नीलगिरी  में  जो  नुकसान  हुआ  है  वह  चक्रवात  ह  हुआ  afew  भारी  वर्षा  के  कारण  gar

 हैं  वन  काटने  से  चक्रवात को  कुछ  लेना  देना  नहीं  है  ।  चक्रवात वन  काटने से  नहीं  आते  ।  वनों  के  हटाये

 जाने  से  भू-स्खलन  हो  सकता  गाद  जमा  हो  सकेती  लेकिन  चक्रवात  नहीं  आ  सकते  ।

 श्री  ा जनादन  पुजारी  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  नियम  57  के  अधीन  मैंने  कल  स्थगन

 की  एक  सुचना  दी  थी  \

 अध्यक्ष  महोदय  इसका  प्रशन  नहीं  उठता  ।  व्यवस्था  का  प्रश्न  चर्चा  अधीन  विषय  पर  होता  है  और

 अब  वह  विषय  चर्चा  अधीन  नहीं  है  ।

 नागा

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  क  कार्यकरण  के  बारे  में  याचिका

 श्री  कछ  महालगी  :  मैं  भारत  जीवन  बीमा  निगम  के  कार्यकरण  के  बारे  में  श्री

 सुधीर  अनन्त  बरवे  और  अन्य  व्यक्तियों  द्वारा  हस्तान्तरित  एक  याचिका  प्रस्तुत  करता  a
 2  ||

 en  et  ee  ee  नाना

 नियम  377  के  Tears  मामले

 विभिन्न  राज्य  फे
 बीच

 सोसा  विवादों के  हल  के  लिए  एक  समान  नीति  बनाने  को  आवश्यकता

 श्री  एडुआर्डों  फंलोरो  :  पिछले  कई  वर्षों  से  अन्तर-राज्यीय  सीमा  विवाद  हल  नहीं  हो
 सके  हैं  |  ह

 इब  के  कारण  समय  समय  पर  काफी  संकट  और  अशांति  की  स्थिति  हो  चकी है  1

 यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  भारत  सरकार  ने  आम  तौर  पर  हस्तक्षेप  न  करने  का  रवैया  अपनाया  है  और

 जिसकी  वजह  से  इन  बिवादों  का  कोई  शांतिपूर्ण  तथा  स्थायी  समाधान  नहीं  हो  सका  है  ।  अतः  में  सरकार

 से  निवेदन  करता  हूं  कि  इन  सीमा  विवादों ~
 को  हल  करने  के  लिए  कोई  समान  नीति  बनाई  जाए  ताकि

 ये  समस्यायें  हमेशा  के  लिए  तय  की  जा  सकें
 ॥

 कपास के  मृत्यों  में  कथित  भारी  गिरावट  और  हरियाणा  ओर  राजस्थान  के  कपास  उत्पादकों  की

 es  का
 ठनाइयां

 पिछले  वर्षों  को  तुलना  में  1500 at  बलवन्तसिंह  रामूवालिया  कोट  )  :  कपास  की  कीमतों
 bad

 Req  से  200  रुपये  कम  भारी  कमी  क  कारण  हरियाणा  और  राजस्थान के  कपास-उत्पादन  आर्थिक
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 द्ण्ड
 प्रक्रिया  संहिता

 )  विधयक  28  चंवम्बर  1978

 तयएई।एएटटववटटआ  i

 बलवन्त  सिंह

 दृष्टि  से  तबाह  हो  गये  हैं  ।  इस  सप्ताह  50  रु०  की  और  कमी  होने  की  आशा  है  क्योंकि  इन  राज्यों

 की  माकिटों  में  स्टाक  भरा  पड़ा  है  ।  इन  राज्यों  के  किसानों  में  अविश्वास  और  निराशा  की  भावना  भर

 गई  है
 ।

 किसानों  के  प्रति  भारतीय  कपास  निगम  का  a  उदासीनता  से  भरा  हुआ  है  ।  भारतीय  कपास
 निगम  कपास  उत्पादकों  की  कीमत  पर  वस्त्र  निर्माताओं  के  हित  को  अधिक  ध्यान  में  रखते  हुए  योजना  बना

 रहा  है
 ।

 कपास  की  कीमत  300  रु०  है  जबकि  रूई  की  कीमत  1500  रु०  है  ।  गरीब  किसान  का  घरेलू

 बजट  छिन्नभिन्न हो  गया  है  ।

 भारत  सरकार  को  इन  किसानों  की  मदद  करनी  चाहिए  ।  भारतीय  कपास  तिगम  3500  रुपये  प्रति

 गांठ  की  दर  पर  रुस  और  4000  रुपये  प्रंति  गांठ  की  दर  पर  मिश्र  से  कपास  का  आयात  कर  रहा
 इसकी

 तुलना  भारतीय  कपास  की  कीमत  1700  रुपये  प्रति  गांठ  है  ।  यह  आयात  बन्द  होना  चाहिए
 ।

 कपास  उत्पादकों  के  लिए  तुरन्त  आधिक  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  कृषि  मूल्य  आयोग  को  अपनी  सिफारिश

 पर  पुनर्विचार  करना  चाहिए
 ।

 कपास  के  मूल्य  कपड़े  के  मूल्य  सूचकांक  के  साथ  चाहिये

 भारतीय  कपास  निगम  कृषि  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  किया  जाना  चाहिए  ।

 et  en

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  (ata )  विधेयक

 विचार करने  का  प्रस्ताव

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wae  डी०  में  प्रस्ताव  करता  हं

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  1973  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये
 ।

 विधेयक  के  उपबन्धों  का  आशय  यह  है  कि  नई  संहिता  के  वास्तविक  कार्यकरण में  आने  वाली  कठिनाइयां

 तथा  शंकाएं  समाप्त  हो  जाये

 ह विधेयक  के  खण्डों  पर  नोटों  में  परिवत॑न  करने  के  कारण  बताये  wt  है  और  उनमें  महत्वपूर्ण ये

 नई  संहिता  में  यह  प्रावधान  है  कि  जिलाधीश  सैशन  न्यायाधीश  परामर्श  &  जिले  लोक
 अभियोजक  लोक  अभियोजक  की  तालिका  तैयार  कर  उसमें  से  इनकी  नियुक्ति  करेगा  ।  जबकि

 इस  प्रावधान  से  उन  राज्यों  में  सन्तोषजनक  धज  हो  रहा  है  जहां  लोक  अभियोजक/अतिरिक्त लोक  अश्म

 योजक  की  नियुक्ति  के  लिए  अभियोजक  अधिकारियों  का  कोई  नियमित  संवर्ग  नहीं  है  ।  लेकिन  उन  राज्यों
 में  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  गई  है  जहां  अभियोजक  अधिकारियों  का  नियमित  संवर्ग  है  क्योंक्ट  प्रत्येक

 जिले  के

 लिए  तालिका  तैयार  करने  हेतु  निर्धारित  प्रक्रिया  का  पालन  किया  जाना  oqTaala  नहीं  है  ।  तदनुसार  उन
 स  ~

 राज्यों  जहां  ऐसे  संवर्ग  बने  हुए  नियमित  dat  में  स  इन अ  घिकारियों  की  नियुक्ति  करने  के  लिए
 24  का  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  |

 वर्तमान  संहिता  के  अन्तर्गत  मजिस्ट्रेट  शांति  कायम  रखने  के  लिए  किसी  व्यक्ति  से  व्यक्तिगत  बन्धन

 पत्न  मांग  सकता  है  जमानत  नहीं  मांग  सकता  पुरानी  संहिता  में  इस  उपबन्ध  के  अन्तर्गत  जमानत  लेने  का

 भी  प्रावधान  है  ।  नई  संहिता  के  लागू  होने  के  बाद  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  सुझाव  दिया  है  पुरानी

 संहिता  में  जमानत  के  साथ  व्यक्तिगत  बन्धन  पत्न  मांगने  का  प्रावधान  नये  उपबन्ध  के  रुप  में  लागू  करना

 चाहिए  लेकिन  यह  कारगर  सिद्ध  नहीं  हो  रहा  है  ।  इसलिए  खण्ड  11  के  द्वारा धारा  107  संशोधन

 करने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  मजिस्ट्रेट  कुछ  वांछनीय  मामलों  में  जमानत  मांग  सके  ।

 तत्पश्चात् लोक  सभा  2-00  at  तक  के  लिए  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  स्थगित  हुई

 लोक  सभा  मध्याह्न  सोजन  के  बाद  2-09  पुनः  समवेत  हुई ।

 पार्वतो  कृष्णन  पीठासीन

 a
 ~~

 गह  मंत्रालय  राज्य  मंत्रो  डो०  :  नई  संहिता  की  धारा  167  के  अधीन यदि

 जांच  60  दिन  के  भीतर  पूरी  नहीं  होती  तो  अपराधी  व्यक्ति  यदि  वह  हिरासत  में  जमानत  पर  रिहा

 किया  जा  सकता  है  ।  गम्भीर  मामलों  में  60  दिनों में  जांच
 परी द  करना  सम्भव  नहीं  होता  और  यदि
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 अपराधी  को  जमानत  पर  रिहा  किया  जाता  है  तो  इससे  भारी  नुकसान  हो  सकता है  ।  इसका  समाधान

 करने  के  लिये  खंड  13  में  उन  अपराधों  के  मामलों  में  अवधि  60  दिन  से  बढ़ाकर
 90

 दिन  का

 प्रस्ताव  है  जो  अपराध  आजीवन  कारावास  या  न्यनतम  दस  वर्ष  कारावास  से  संबंधित  हैं  ।

 उस  खंड  में  यह  व्यवस्था  भी  की  गई  है  कि  एग्जीक्यटीव  जिसे  ज्यूडिशियल  मजिस्टेट  की

 शक्तियां  दी  गई  अपने  समक्ष  पेश  किये  गये  व्यक्ति  को
 7

 दिन  से  अनधिक  अवधि  के  लिये
 रिमांड  का

 आदेश  हो  सकता  है  ।  यह  प्रावधान  ऐसे  मामलों  में  किया  गया  है  मामलों में  ज्यूडिशियल  मजिस्ट्रेट

 तत्काल  मौजूद  नहीं  होता  |

 भारत  में  महिला  के  दर्जे  संबंधी  समिति  यह  सिफारिश की  कि  faretrea wt AHAAT sat का  मुकदमा  दॉयर

 करने  में  महिलाओं  को  होनें  वाली  कठिनाइयों
 को

 हर  करने
 के

 लिए  यह  व्यवस्था  की  जाए
 कि

 शिकायत  पत्नी
 की  ओर  से से  उसके  किसी  संबंधी  द्वारा  की  जा  सकती  है  और  उस  स्थान  पर  की  जा  सकती  है  जहां  वह

 रहती  हो
 न  कि

 कवल  उस  स्थान  पर  जहां  कि  वह  अपने  पति  के  साथ  रही  हो

 ।

 यह  सिफारिश  मान

 ली

 गई  है  और  खंड  15  तथा  17  के  संशोधनों  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 संहिता  में  एक  लाभप्रद  प्रावधान  किया  गया  है  जिससे  अपराधी  व्यक्ति  को  सजा
 क

 मामल
 म

 अपनी  बात  कहने  का  अवसर  मिलेगा  ।  इसके  हारा  विचारणा  में  अनावश्यक  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिए
 और

 तदनुसार  खंड  25  में  संशोधन  द्वारा  यह  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  केवल  इसके  कोई  स्थगन  नहीं
 किया

 जाएगा ॥

 कभी-कभी  यह  होता  है  कि  सुपुदंगी  कार्यवाही  में  एक  से  अधिक  दिन  लग  जाते  हैं
 ।

 मौजूदा  संहिता
 में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  जिसके  अन्तगंत  सुपुर्दगी  कार्यवाही  के  दौरान  अभियुक्त  की  रिमांड  में  देने  के

 लिए  सुपुर्दगी  मजिस्ट्रेट को  अधिकार  दिया  गया हो  ।  खंड  19  में  इस  कमी  को  निकाला  जा  रहा  है  ।

 ५
 विद्यमान  धारा  378  में  प्रावधान  है  कि  उच्च-न्यायालय  के  अलावा  किसी  अन्य  न्यायालय  द्वारा  दिये

 गयें  दोष  मुक्ति  के  अपील  आदेश  पर  अथवा  मलतः  उच्च-न्यायालय  में  अपील  की  जा  सकतीਂ  है  इस  धारा
 में  संशोधन  का  प्रस्ताव  जिससे  पुनरीक्षण  में  सेशन-कोर्ट  err  दिये  गये  दोपमुर्क्ति  के  आदेश  के  विरूद्ध

 उच्च-स्यायालय में  अपील  की  जा  सकें  |

 भारतीय  दण्ड  संहिता  विधेयक  1972  पर  संसद  के  दोनों  सदनों  की  संयुक्त  समिति  ने

 इस  प्रावधान  हेतु  कि  जहा  aa  से  दण्डनीय  अपराध  की  दोषसिद्धि  होने  किसी  व्यक्ति  को  जन्म  कद  की

 सजा  दी  गई  है  अथवा  जहां  मृत्यु-दण्ड  की  दी  गई  सजा  को  कंद  की  सजा  में  संराशित कर  दियां

 गया  तो  ऐसे  व्यक्ति  को  तब  तक  कारावास  से  मुक्त  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  कि  ag  वास्तविं

 कारावास-दण्ड  क  कम  स  कम  14  पुर  न  कर  इस  आशय  का  एक  परन्तुक  भा०  द०  स०  की  धारा

 57  में  जोड़ा  ।  क्योंकि  समिति  को  यह  बताया  गया  था  कि  कभी-कभी  छट  मिलने  यहां  तक  कि  मृत्यू

 दण्ड  पायें  हत्यारों  को  जिनकी  मत्य-दण्ड  की  सजा  जन्म-कद  में  संराशित  कर  दी  गई  थी  5  या  6  वष क क

 अन्त  में  छोड़  दिया गया  था  ।  चंकि  UTo  द०  स०  की  धारा  57  के  परन्तुक  की  विषय  वस्तु  दाण्डिक  प्रक्रिया

 संहिता  के  अध्याय  XXXii  के  उपबन्धों  से  अधिक  अच्छी  तरह  से  मेल  खाती  at  संयुक्त  समिति  ara

 जोड़े  मये  जिसे  इसी  कारण  दूसरे  सदन  द्वारा  पारित  भा ०  द०  सं०  विधेयक  1972

 से  निकाल  दिया  गया  को  सम्मिलित करनें  के  एक  नई  धारा  को  जोड़ने  का  प्रस्ताव
 +

 सदस्यों को  यह ह  सुचित  करना  चाहूंगा  कि  इन  संशोधनों  को  राज्य  सरकारों  तथा  लागू  करने  वाले

 अभिकरणों  &  गहन  विचार-विमर्श  करने  के  बाद  तैयार  किया  गया  Z|  दण्ड  संहिता  1973  के

 1976  में  दूसरे  सदन  एक  विधेयक  प्रस्तुत  तथा  पारित  किया  गया  और  उसके  समाप्त

 हो  क्योंकि  इस  पर  लोकसभा  ने  विचार  ही  नहीं  किया  i  उस  विधेयक  के  उन  उपबन्धों को  जिन्हें

 अन्यायपूर्ण और  विवादास्पद  समझा  उन्हें  वर्तमान  विधेयक  से
 निकाल  दिया  गया  है

 ।
 वर्तमान  विधेयक

 में  दृष्टिगोचर  हुई  व्यावहारिक  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  उपबन्ध  जिससे  कि  पूर्ण  एवं  शीघ्र  न्याय  हेतु  नथी

 संहिता  को  अधिक  परिपूर्ण  बनाया  जा  सके  और  इसके  निहित  लक्ष्य  को  प्राप्त  किया  जा  सके  ।

 प्रो०  पो०  alo  मावलंकर  अपूर्णता  अल्पता
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 श्री  uae  dle  पाटिल  :  मुझे  विश्वास  है  कि  सदस्य  संशोधनों  का  शीघ्र  ही  अनुमोदन
 ह» कर  द्ग

 ्र म  प्रस्ताव  रखता  कि  दाण्डिक  प्रक्रिया  संहिता  1973  में  और  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 जायें पर  विचार

 amata  anlza  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ह

 after  श्रक्रिया  और  आगे  संशोधित  करने  के  विधेयक  पर  विचार  कियां

 er जाय  |

 सर्वेश्नी  विनायक  ware  यादव  और  दिनेश  जोरदार  द्वारा  संशोधनों  की  सूचनाएं  भिजवाई  गई  हैं  ।  क्या

 आप  लोग  प्रस्तुत  कर  रहे  है
 ?

 श्री  विनाथक  प्रसाद  यादव  म  प्रस्ताव  करता  2

 पहली  जनवरी  1979  समयंन  मत  प्राप्त  करते  के  विचार  से  इस  विधेयक  को

 श्री  दिनेश  जोरदार  मैं  प्रस्ताव करता  gt

 after  प्रक्रिया  संहिता  1973  में  art  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  दोनों  सदनों  की

 संयुक्त  समिति  के  पास  भेज  दिया  जिसमें  is  सदस्य हों  10  इस  सदन
 sy नला  पलास  बर्मन (1)

 श्री (2)  चित्त बसु

 sat (3)  धीरेन्द्र  नाथ  बसु

 सी  ०  क ०  चन्द्राप्पन (4)  श्री

 at (5)  राज  कृष्ण  डॉल

 (6)  श्रीमती  मुणाल  केशव  गोरे

 श्री  एस०  Ho sO  SIO  पाटिल (7)

 श्री (8)  शक्ति  कुमार  सरकार

 उम्रसन (9)

 (10)  दिनेश  जोरदार

 और  5  राज्य सभा  स

 संग्रक्त  समिति  की  बैठक  बलाने  ण क  गणपूर्ति  श्  समिति  के  कुल  सदस्यों  की  संख्या
 क

 एक-तिहाई  मानी  जायेंगी  ;

 कि
 समिति  को  अगले  सब्र  के  अन्तिम  दिन  तक  इस  सदन  को  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत करना

 कि  अन्य  मामलों  इस  सदन  के  संसदीय  समितियों  से  सम्बन्धित  प्रक्रिया  उन  विभिन्नताओं

 एवं  फर-बदल क॑  साथ  जसा  कि  अध्यक्ष  लागू  होंगें  ;  और

 कि  यह यह  सदन  राज्य-सभा  से  अवश्य  सिफारिश  करे  कि  राज्य-सभा  कथित  संयक्त-समिति में में  अवश्य  सम्मिलित  हो
 और  राज्य-सभा  अपने  द्वारा  संयक्त-समिति  के  लिये  fort  5  सदस्यों क़  नाम

 सभापति  महोदय  :  श्री  जोरदार

 श्री  दिनेश  छ्लोरदार  सभापति  सच  बात  यह  है  कि  इस  विधेयक  वास्तव
 म

 मुख्य
 प्रतिवाद

 की  कोई  बात  नही ंहै  ।  इस  विधेयक  द्वारा  लाये  गये  संशोधन  अधिकांशत  स्वाभाविक  रूप

 में  शान्तरूप
 हैं  बीर  आवश्यक  भी  ।  कुछ  at  farra  ही  महत्वपूर्ण  नहीं  हैं

 ।
 लेकिन  कुछ  ऐसे  भी  खण्ड

 जिन
 पर

 मैं  जोर  देना  चाहूंगा
 ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  निवेदन  करूंगा
 कि  क्या

 इनका  इस  ढंग  से
 पुर्विधान कर  सकते  हैं हैं  कि  कुछ  प्रतिवाद  जो  भविष्य  में  उठ  सकते  हैं  इसमें

 न
 रहें  ।  इस  विधेयक

 में  इस
 प्रकार  क  प्रतिवाद  का  । अबसर  नहीं  चाहियें

 ह  38.0
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 में  मंत्री  जी  से  उसी  प्रकाश  विचार  करने  का  निवेदन  करूंगा  ।  धारा  24

 सुझाव  दिया  गया  है  fe  केन्द्रीय  सरकार  भी  या  अतिरिक्त  अभियोजक  नियुक्त  कर  सकती

 हैं  जब  कि  उच्च-न्यायालय  या  जिला-अदालत  राज्य  सरकार  abet  योजक  अथवा  अतिरिक्त  अभियोजक

 नियुक्त  कर  सकती  तो  मैं  सोचता  हूं  कि  कन्द्रीय  सरकार को  जिला-स्तर  या  उच्च-त्यायालय  तक  में

 लोकाशभियोजक  अथवा  अतिरिक्त  अभियोजक  की  नियुक्ति  की  शक्ति  को  अपने  हाथ  में  नहीं  लेना  चाहिये  ।
 ~

 उनकी  नियक्ति  वे  राज्य  मशीनरी  के  द्वारा  सीधे  ही  कर  सकते  हैं  ।  यदि  किसी  अदालत  विशेष  लोका+

 भियोजकों के  दो  संवर्ग  एक  राज्य  सरकार  का  संवर्ग  और  दूसरा  कन्द्रीय  सरकार  जिनके  भिन्न

 मत  हों  तो  इस  प्रकार  कुछ  असमंजस  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  जायेंगी  ।  उस  मामले  कन्द्रीय  सरकार  किसी

 लोकाशियोजक की  सहायता  की  मांग  कर  सकती  है  ।  वहू  सब  कुछ  राज्य  प्रशासन  क  करवाया

 जाना  चाहिये  ।  स्वयं  राज्य  सरकार  द्वारा  नियुक्त  लोकाशियोजकों की  सहायता  आवश्यकता

 होगी  ।  यदि  वे  सीधे  ही  किसी  कचहरी  के  लिए  लोकाभि  योजक  नियुक्त  करते  हैं  तो  उस  मामले  में  किसी

 अदालत  के  सीमा  क्षेत्र  की  बात  उठेगी  और  इस  प्रकार  कुछ  असमंजस  भी  उठ  खड़ा  होगा  ।  अतः  उस  प्रकार

 की  किसी  भी  गलतफहमी को  दूर  करने  अथवा  अलग-अलग  लोकाशभियोजकों  क  संवर्गों  द्वारा  बनाई  गई  अलग

 रायों  के  झमेले  को  हटाने  के  मेरे  विचार  से  किसी  भी  लोकार्भियोजक  की  नियुक्ति  केवल  राज्य  द्वारा
 न  कि  सीधे  कंन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ।  आप  खण्ड  8  के  5)  में  भी  पायेंगे  जिला-स्तर पर

 नेकाशियोजकों  की  नियक्ति  तालिका  में  से  होनी  जिसको  जिला-मजिस्ट्रट तेयार  करेगा  राज्य-सरकारों

 के  मामले  लोकाभियोजकों  की  नियुक्ति  पैनल  में  आये  लोगों  में  से  ही  होनी  चाहिये  उतम

 से  नहीं  जिनका  कि  नाम  पैनल  में  आया  ही  नहीं  ।

 राज्य  सरकारों की  कन्द्रीय  सरकार  के  मामले  में  ऐसी  बात  लागू  नहीं  होती  कि  लोकारि  योजकों  की  नियक्तिਂ

 पैनल  से  ही  हो  ।  केन्द्रीय  सरकार  किसी  भी  व्यक्ति को  पैनल  के  बाहर  या  भीतर  से  नियुक्त

 कर सकती है  ।  उस  मामले  मैँ  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  मानक  अनुरक्षित रखा  जाये  ।  अन्यथा  स्वैच्छाचा  रिता

 का
 उदय

 होगा  और  विधिवक्ता  अनावश्यक  रूप  से  कुछ  अधिकारियों  का  अनुग्रह  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करेंगे
 ।  चाहे  पैनल

 मेंनामन  भी  हो  तो  भी  वे  उस  आदमी  की  जिला-स्तर  पर  लोकाभियोजक के  रूप  में  नियुक्ति  करा  के  छोडेंगे  ।  अतः

 केन्द्रीय  सरकार  के  मामले  में  भी  यह  शर्ते  होनी  चाहिये
 कि

 पैनल  में  आये  नामों  में  से  ही  नियुक्ति  लोकाभियोजक  की
 की

 जाये  न  कि  पैनल  से  बाहर  के  व्यक्तियों  की  ।

 अब  में  उस  उपबन्ध  की  बात  करूंगा  जिसके  अनसार  विचारणाधीन  |...»  को  रोक  रखने  की  अवधि  को  60  दिन से

 बढ़ा  कर  90  दिन  किया  जा  रहा  है  ।  विचारणाधीन  केदी  को  60  दिन तक  रीक  रखने  की  यह  पिछली

 लोकसभा  एक  लम्बे  संघष  एवं  लड़ाई  के  बाद  ही  निश्चित  की  गई  है  ।

 प्रारंभ में  विचारणाधीन कैदी  को  रोक  रखने  की  इस  सीमावधि  स्वीकार  करने  की  इच्छक  नहीं  थीं  ।

 बहुतसे  माननीय  सदस्यों  ने  इसके  लिये  लड़ाई  लड़ी  और  तब  कहीं  जाकर  सरकार  यह  स्वीकार  करने  को  राजी  हुई  कि

 विचारणाधीन  कैदी  रोक  रखने की  60  दिन  जेसी  कोई  सीमा  होनी  जो  कुछ  हो  रहा  वह  यह  है
 कि  पुलिस  अधिकारी  किसी  निश्चित  अवधि  में  जांच  पुरी  करने  की  कभी  परवाह नहीं  करते  ।  वें  अदालतों  अभियोगी

 को  रोक  रखने  की  अवधि  में  बड़ोतरी  कराते  रहते  हैं  ।  विचारणाधीन कैदी  यह  नहीं  जान  पाता  कि  वास्तव  में  उस

 के  मामले  कब  और  किस  ढंग  से  निपटाया  क्या  इसका  न्याय-निर्णय  भी  होगा  अथवा  मामले  को  कैसे  निपटाया

 जायगा
 |

 ag  सब  कुछ  निश्चित  नहीं  होता
 और

 जैसा
 कि

 मैंने  कहा  पुलिस  अधिकारी  निश्चित  अवधि  में  जांच  करक

 नहीं  देते  ।  इसलिये  तो  पिछली  लोक-सभा  में  थे  मत  व्यक्त  किये  गये  थे  कि  पुलिस-अधिकारियों  से  निश्चित  अवधि

 में  जांच  पूरी  करने  के  लिए  कहा  जाये  ।  यदि  आप  उनको  असीमित  समय  देते  जायें  तो  उस  मामले  पुलिस  अधिकारी

 जिम्मेदारी  प्रदर्शित  नहीं  करेंगे  और  वे  अपना  कतेव्य  पुरा  करने  और  अपनें  उत्तरदायित्व को  निभाने  जेसी  बात  को

 व्यवहार  में  नहीं  लायेंगे
 ।  इस  उनके  हाथ  में  फिर  वैसी  ही  व्यवस्था  पड़  जायेगी  ।  तथापि मैं  इस  बात  से

 सहमत हूं  कि  हत्या  या  हत्या  सहित  डकती  या  ऐसे  कुछ  अपराधों  में  जिनमें  जन्म  कैद  दी  गई  जहां  इसकी  आवश्यकता
 ऐस  कुछ  मामलों  अन्य  बातों  के  सम्बस्ध  इसे  60  दिन  की  अवधि  मे  पूरा  होना  ही  चाहिये  ।  इन  अपराधों

 के  विचार से  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता में  कुछ  अपवाद  दिये  गये  हैं  ।'  यदि  60  दिन  की  अवधि  से  अधिक  रोक  रखने  की
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 gradi  हो  कारणों  को  लिखित  रूप  में  लिपिबद्ध  करना  होगा  |  और  इस  मामले  में  90  दिन  से  भी

 अधिक  रोक  रखने  की  आवश्यकता  हो  इसे  लिखित  रूप  में  अभिलेखित  किया  जाये  यह  केवल  विशेष  परिस्थितियों

 में  ही  दी  जाती  जहां  जांच  पूरी  नहीं  हो  सकी  हो  और  व्यक्ति  को  रोक  रखना  आवश्यक  है  ।

 इसलिये  मैं  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  वें  यह  सुनिश्चित  करें  कि  90  दिन  की  यह  अन्तिम

 सीमा  होनी  चाहिये  ।  पुलिस-अधिकारियों  को  चाहिये  कि  वे  इस  अवधि  में  जांच  पूरी  करें  ।  यदि  आवश्यक

 हो  तो  आप  राज्य  सरकार  से  जांच  अधिकारियों  की  संख्या  बड़ाने  को  कहें  ।  वे  पुलिस-स्टेशनों  में  पुलिस

 अधिकारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  कर  सकते  हैं  ।  किसी  भी  प्रकार  विचारणाधीन  कैदी  को

 असीमित  अवधि  तक  रोक  कर
 न

 रखा  जायें  और  उसकी  स्वतन्त्रता  का  हनन  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 24 फिर  खण्ड  13  में  यह  कहा  गया  है  कि  जहां  मामले  की  जांच  नहीं  की  जा  सकी  हो  अथवा

 घन्टे  में  पूरी  न  की  जा  सकी  तो  अभियोगी  को  रोककर  रखा  जा  सकता  है  और  उस  मामले  में  उसे

 न्यायिक  मजिस्ट्रेट  के  समक्ष  पेश  करना  होगा  ।  यहां  कार्यपालक  को  भी  सम्मिलित  कर  लिया  गया

 है  जिसके  समक्ष  भी  अभियोगी  व्यक्ति  को  पेश  किया  जा  सकता  है  ।  कार्यपालक  तो  अभी

 भी  अन्य  अधिकारियों एवं  जिला-मजिस्ट्रेटों  के  नियन्त्रण  में  हैं  ।  उन  पर  राजनैतिक  बातों  अथवा  कुछ

 अन्य  परकीय  प्रभावों  का  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।  किसी  व्यक्ति  को  अनावश्यक  रूप  में  भी  रोककर  रखा

 जा  सकता  है
 यदि

 चाहे  उसके  विरुद्ध  कोई  मामला  बिल्कुल  भी
 न

 बनता  हो
 ।

 पुलिस  के  हाथ  एक  ऐसा ha
 हथकण्डा आ  जायेगा  कि  जिसको  भी  चाहें  वें  पकड़  रोक  wat  और  उसे  कार्यपालक  मजिस्ट्रेट  के  सामने
 पेश कर  देंगे  |  जिला-मजिस्ट्रेट  के  प्रभाव  में  रहकर  कायें  करेगा  ऐसी  पकड-धकड़

 पुलिस  किसी  व्यक्ति  के  दबाव  में  आकर  भी  कर  सकती  है  ।  वें  निर्दोष  व्यक्तियों को  भी  अनावश्यक  रूप

 में  रोक  रखेंगे  ।  ऐसे  निर्दोष  व्यक्तियों  को  ऐसी  मुसीबतों  से  बचाने  के  जिससे  वे  पुलिस  के  शिकंजे

 में  न  आने  तो  कार्यपालक  मजिस्ट्रेटों  सम्बन्धी  प्रावधान  इस  विधेयक  में  नहीं  रहना  इसे  हटा

 ही  दिया  ।  स्थिति  से  निपटने  के  आप  राज्य  सरकारों  से  पर्याप्त  संख्या  में  न्यायिक-मजिस्ट्रेटों

 की  नियुक्ति  के  लिये  जिससे  कि  उनकी  सेवाएं  दूर-दराज  के  गांवों  में  भी  उपलब्ध  कराई  जा  सकें  ॥

 न्यायिक  सुविधाओं  को  राज्यों  के  सुदूर  दूरस्थ  कोने  तक  पहुंचाने  के  प्रश्न  पर  हमने  सदन  में  कई  बार

 विचार-विमर्श  किया  है  जिससे  कि  लोगों  को  अनावश्यक  मुसीबतें  और  कठिनाईयां  उठानी  न  पड़े  तथा
 न्दारी  के  मजदूरों  लगातार  कई  दिनों  तक  age  तक  अदालतों  में  जाने  के  दैनिक

 मजदूरी  खोनी  न  पड़े  ।  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  भी  ऐसा  प्रावधान  है  कि  गरीब  लोगों  को  विधिक  सहायता

 और  अन्य  सुविधाएं  दी  जायें  ।  इस  विचार  यह  आवश्यक  था  कि  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  की  संख्या  पर्याप्त

 हो  तथा  अदालतों  की  संख्या  भी  बढ़ाई  जाये  जिससे  कि  लोगों  को  सस्ता  न्याय  के  शीघ्र  एवं  तत्परता  से

 मिलनें  का  लाभ  हो  सके  |  फ

 विधेयक  के  खण्ड  21  में  यह  सावधान  रखने  का  विचार है  कि  श्रगर  गवाही  अदालत  की  भाषा  मे ंदी  जाती  तो  इसे

 उस  भाषा  में  fears  नहीं  किया जा  श्रगर  इसको  fears  करने  में  कोई  दिक्कत  राती  है  तो  इसे  हित्दी  अथवा  झंग्रेजी

 में  रिकार्ड  किया  जा  सकता है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  धारा  को  क्यों  सम्मिलित  किया  गया  है  ।  ara  लीजिये

 ae  में  ग्रदालत  की  भाषा  तमिल
 है  ate  गवाही  तमिल  में  दी  जाती  श्र  वह  तमिल  में  रिकार्ड  नहीं  की  जाती  va

 हालात  में  इसे  हिन्दी  में  fears  किया  जाना  चाहिये  |  इसका  यह  भी  तात्पयं  हो  सकता  है  कि  ग्रदालत  का  अ्रन्वेषण

 स्ट्रेट  ग्रथवा  व्यायमूर्ति  उस  भाषा  से  भली  भांति  परिचित  न  हो  ।  कोई  बाहर  से  ara  वाला  कोई  भारतीय
 प्रशासनिक  सेवा  का  अधिकारी  अथवा  कोई  arg  व्यक्ति  भी  हो  सकता  है  जिसे  मजिस्ट्रेट  नियुक्त  किया  गया  हो  और

 वे
 उस  अदालत  की  भाषा  न  जानते  जहां  पर  उन्ह्  तैनात  किया  गया है  ।  यह  हो  सकता है  ।  लेकिन  यह  एक  झाम

 faarta  होना  चाहिए  कि  जब  कोई  राज्य  किसी  विशेष  को  सरकारी  तथा  अदालती  कार्य  करने  के  लिये  स्वीकार  कर
 लेती  है  श्रगर  वहां  पर  के  लिये  कोई  विशेष  भाषा  है  तो  इस  बात  का  भी  प्रावधान  होना  चाहिए  कि  सभी

 स्ट्रेट  तथा  न्यायमूर्ति  भी  उसे  विशेष  भाषा  को  जाने  झर  सीख  जहां  पर  वे  नौकरी  कर  रहे  हूँ  उस  स्थान  की  को  उन्हें
 सीखना  चाहिए  ।  यह  बहुत  ही  वांछनीय  है  कि  मजिस्ट्रेट  को  स्थानीय  भाषा  का  ज्ञान  होना  चाहिए  ।  यह  देश  की
 एकता  तथा  स्थिरता  के  लिये  बहुत  ही  आवश्यक  है  ।
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 अन्त  में  मैं  परीक्षण  के  स्स्तेंगत  रोके  गये  अपराधियों  के  विपरीत  जेल  की  अवधि  को  तय  करने के  सम्बस्ध में  कुछ  कहना

 चाहुंगा  ।  जब  कोई  निश्चित  धनराशि  जुर्मान  के  रूप  में  किसी  अपराधी  पर  लाद  दी  जाती  है  ate ane  वह  जुर्माना  देने

 में  ड  होता  है  तो  उसे  इसके  बदले  में  सारी  अवधि  के  लिये  जेल  जाना  पड़ेगा  इससे  अलाव  दण्ड  देने  की  बजाय  अगर

 उसको  निश्चित  श्रव्धि  के  लियें  जेल  जाने  की  दण्ड  मिलता  तो  परीक्षण  के  दौरान  जब  वहू जेल  में
 था  उसका  भी  उसे

 लाभ  होना  चाहिए  ।  मैं  यहां  पर  निवेदन  करता हूं
 कि  श्रपराधी  व्यक्ति  को  जब  कोई  दण्ड  दिया  जाता  Ale  उसकी

 स्थिति  में  निश्चित  समय  की  जेल  होती  है  ।  उस  स्थिति  में  मामले  के  समय  से  प्रारंभ  होने  का  लाभ  तथा  जेल  जाने  का

 झ्तपेरीक्षण  का  समय  भी  लगाया  जाना  चाहिये  और  दण्ड  के  सारे  समय  के  साथ  सामंजस्य  करना  चाहिये  ।

 विधेयक  के  खण्ड  33  दारा  एक  नये  खण्ड  43  उक  को  जोड़ा  गया है
 ।  मंती  महोदय  ने  बताया है  कि  यह  संयुक्त  समिति

 की  सिफारिश  थी  जब  कोई  मृत्यु  श्राजीवन  का
 शवास

 में  afrafaa  हो  चुका  है  कुछ  अन्य  दण्ड  दिये  जा  चुके

 हैं  तो  उस  समय  अवधि  में  कोई  पश्वित॑न  नहीँ  होना  चाहिये  |  कारावास  की  अवधि  कम  से  कम  14  वर्ष  की  होनी  चाहिये  ।

 हम  इस  खण्ड  से  सहमत  नहीं  हैं  ।  मेरे  विचार  से  शायद  श्राप  भी  जानते
 हैं  कुछ  माह  पूवे  एक  स्वी  कदी  मोनिका  दत्त  जेल

 से  छोड़ी  गई  ।  उस  पर  धन  का  जुर्माना  किया  गया  था  झौर  पूरा  करने  की  इंतजार  में  फिर  भी  उसको  छोड़  दिया  गया  ।

 श्राप इस  प्रकार  के  मौके  को  अलग  कर  रहे  हैं  ।  मामले  की  विशेष  परिस्थितियों  पर  विचार  करने  तथा  उन  तथ्यों  पर  विचार

 जिनके  श्रस्तर्गत  निश्चित  दण्ड  दिया  गया  था  इंस  पर  राज्य  सरकार  के  जी  अधिकार  तथा  विशेषाधिकार  हैं  श्राप

 उनमें  भी  हस्तक्षेप  कर  रहे  इस  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  सरकार  को  यह  श्रघिकार  होना  चाहिये  कि

 वहकिसी  भी  दण्ड  चाहे  किसी  भी  प्रकार  का  हो  कम  कर  सकती  हैं  इसको  ग्रलग  नहीं  faar  जाना  चाहिये  ।  उस

 समय  भी  हमने  बहुमत  के  विचारों से  सहमति  प्रकट  नहीं  की  हमने  अ्रपनी  बात  रखी  भी  मैं  ora  इसको  रोकने
 ry ् का  निवेदन  करता  हू  क्योंकि  इससे  सरकारों  के  Tifsare  तथा  विशेषाधिकार  में  हस्तक्षेप  होता  है

 यद्यपि  इसे  cad  बताया  गया  था  फिर  भी  इसे  यहां  पर  सम्मिलित  कर  लिया  गया है
 ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी

 टिप्पणियों  कों  समाप्त  करता हूँ

 श्री  पूर्णनारायण  सिन्हा  :  यद्यपि  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  लेकिन  मैं  देखता  हूँ  कि  विधेयक  के

 कुछ  खण्ड  उन  झनुभवों  कं  विपरीत  जाते  हैं  जो  गत  वर्षों  में  प्राप्त  किये  गये  हैं  कुछ  खण्डों  से  पता  चलता  है  किं  सरकार

 को  न्याय  पालिका  से  अलग  करने  जैसा  कुछ  भी  नहीं  किया  गया है
 ।  विधेयक  के  कुछ  खण्डों  के  grata  एग्जीक्यूटिव

 मजिस्ट्रेट  को  यह  शक्ति  प्रदान  की  गई  है  कि  वह  एक
 श्रप  राधी

 को  गिरफ्तार  कर  सकता
 है

 श्रौर  उसको  7  दिन  तक  के  समय

 के  लिये  हिरासत  के  लिये  भेज  सकता  है  तौर  हिरासत  की  श्रवधि  के  समाप्त  होनें  पर  उसकी  जमानत  हो  सकती  है  लेकिन

 एक  एग्जीक्यूटिव  मजिस्ट्रेट  जिसको  अभियुक्त  को  गिरफ्तार  करने  का  अधिकार  दिया  गया  है  उसे  यह  शक्ति  नहीं

 दी  गई  है  कि  ae  गिरफ्तार  व्यक्ति  को  जमानत  पर  रिहा  कर  सके  |  यहँ  खण्ड  सरकार  को  न्यायपालिका  से  अलग  रखने  के

 सिद्धांत  पर  कुठा राघा त  करता है
 ।  खण्ड

 13  में
 बताया

 गया  है  :

 «|,  मजिस्ट्रेट  अभियुक्त  व्यक्ति  का  पुलिस  से  अन्यथा  निरोध  wag  दिन  की  झ्वधि  से  at

 के  लिये  उस  दिशा  में  प्राधिकृत  कर  सकता  हैं  जिसमें  उसका  समाधान  हो  जाता  हैं  कि  ऐसा  करने  के  लिये  पर्याप्त

 arent  किन्तु  कोई  भी  मजिस्ट्रेट  अभियुक्त  व्यक्ति  का  इस  पेरा  के  अधीन  झ्रभिरक्षा  में  कुल

 मिलाकर  नब्बे  दिन  से  अ्रघिक  की  अवधि  के  लिये  प्राधिकृत  नहीं  करेगा  जहां  ऐसे  moa  के  सम्बन्ध

 में  है  जो  आजी वन  कारावास  या  दस  as  से  अन्यून  की  श्रवधि  के  लिये  कारावास
 से  दण्डनीय  है  ;

 (at)  कुल  मिलाकर  साठ  दिन  से  अधिक  की  wafers  लिए  प्राधिक्त  नहीं  करेगा  जहां  अ्रस्वेषण  किसी  अन्य

 अपराध  के  सम्बन्ध  में

 दंण्ड  प्रन्निया  संहिता  में  एक  प्राधिकार  देने  का  अवधान  है  ।  इस  विधि  को  अझंगहानि  के  लिये  बनाया  गया  है  कोई  भी  व्यक्ति

 जमानत  पर  रिहा  नहीं  हो  सकेगा  ।  हम  सभी  जानते  हैं  कि  अ्रत्वेषण  का  कार्य  60  दिन  के  भीतर  पुरा  करना  होता  है  ।

 अभियोग  प्रत्  देना  होता  है  तथा  अस्तिम  रिपोर्ट  मजिस्ट्रेट  के  पात्र  ar  चाहिये  ताकि  छः  महीने  के  अअस्तर्गत  इसको  निपटाया

 जा  सके  ।  जबकि  छः  महीने की  प्रवधि  नजरबंदी  के  लिये  कम  से  कम  दी  गयी  है  पुलिस  रिकाड  तैयार  करती  है  तथा

 छानबीन  करती  है  ।  यह  sae  नागरिक  स्वतंस्वता  के  fagira  पर  कुठाराघात  करता है
 ।  इसके  साथ  ही  ग्रन्य

 उपाबस्ध  भी  है  कि  केम्द्रीय  सरकार  कुछ  सहायक  लोक  श्रभियोजक  तथा  अतिरिक्त  अभियोजकों  की  faafaa  करेगी  ।

 मेरे  faa  जो  बोले  हैं  उन्होंने  राज्य  सरकारों  तथा  केस्द्रीय  सरका<९  Ter  शक्तियों  को  प्रयोग  में  लाने  के  बारे  में  बताया
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 पूर्णनारायण

 why  सरकार  द्वारा  नियुक्त  लोक  afrarast  तथा  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  नियुक्त  लोक  अभियोजकों  संख्या

 afer  हो  ।  इन  दोनों के  बीच  जिला  eqTaTeat @ में  , उप-मंडलीय  श्रदालतों  में  प्रतिस्पर्धा  होगी  ate  उनके  आपसी

 झगड़ों  के  कारण  न्याय  के  बदले  लोगों  को  ग्रस्याय  मिलेगा  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  एक  वकील  जिसने  वकील  श्रथवा  सहायक  लोक  अभियोजक  के  रूप  में  कम  से  कम  7  वर्ष  की

 प्रैक्टिस  की  हो  तभी  वहू  अतिरिक्त  लोक  बन  सकता  लेकिन  एक  मजिस्ट्रेट  की  क्या  योग्यता है
 ?  एक  वकी

 को  ही  जिसनें  5  at  की  प्रेक्टिस  भी  पुरी  नहीं  की  है  एक  स्यायिक  मजिस्ट्रेट  बनाया  जाता  है  ।  कुछ  मजिस्ट्रेटों  ने  केवल  तीन

 वर्ष  तक  ही  प्रैक्टिस  की  है  ।  एक  विधि  स्नातक  प्रशिक्षण  की  अवधि  पुरी  करने  पर  भारत  की  बार  काउंसिल  से  लाइसंस

 बार  में  एक  अधिवक्ता  के  रूप  में  भाग  ले  सकता है  ।  तीन  या  पांच  वर्ष  में  वह  बहुत  कम  ही  सीख  पाता  है  ।  वह

 एक  स्यायिक  मजिस्ट्रेट  बन  जाता है  तथा  एक  वकील  के  30  अर  56  वर्ष  तक  के  कानूनी  अनू  भव  पर  न्याय  देने  के  लिये

 बैठ  जाता  है  ।  यहां  पर  यह  शर्तें  लागू  क्यों  की  गई  है  कि  ग्रतिरिक्त  लोक  अभियोजक  के  लियें  7  वष॑  का  कानूनी

 mata  तथा  विशेष  लोक  के  लियें  10  वर्ष  का  काननी  wana  झावश्यक  है  ।  यें  कुछ  ae  उपाबस्थ  है  जो

 हमें  बिल्कुल  भी  माननीय  नहीं  है  ।  विशेषकर  जेसा  कि  मैंने  पहले  ही  बताया  है  एग्जीक्यूटिव  को  raraqilaant  के

 साध  सम्बन्धित  करने  के  लियें  खण्डों  में  संशोधन  किया  गया  है

 ~
 खण्ड  में  बताया  गया  है

 )  :  उपधारा  (2)  में  किसी  बात  के  होते  हुए  भी  ,  पुलिस  थाने  का  भारसाधक  श्रधिकारी  .  .  .

 भेजी  गई  थी |

 मेरा  विचार है  कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  यह  स  शोधन  नहीं  किया  जाना  चाहिये  था  ।  मैं  मंत्री  महोदय  निवेदन  करता

 हूँ  कि  नया  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाय  अथवा  उनके  द्वारा  नियुक्त  संयुक्त  समिति  को  इस  विधेयक को  भेजा  जाय  ताकि

 विभिन्त  खण्ड  जो  उस  सिद्धान्त  पर  कुठाराघात  कर  रहे  है  जो  1955  के  संशोधन  के  बाद  में  इतने  वर्षों सें  प्रयोग

 में  लाया  जा  रहा  इन  पर  सावधानीपूर्वक विचार  किया  जा  सकेंगा  तथा  भारत  में  न्यायपालिका प्रणाली  में  सुधार  करने

 के  लिये  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  का  सभी  प्रकार  से  संशोधन  करने  के  लियें  एक  नया  विधेयक  लाया  जा  सकेगा

 श्री  ए०  सुन्ना  साहिब  :  वर्तमान  संशोधन  विधेयक  से  जो  कुछ  अनियमिततायें  उत्पन्न  की  गई  हैं  मैं  उनकी

 तरफ  मंत्री  म  होदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  ।  लोक  अभियोजकों  को  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा

 नियुक्त किया  जाता  है  ।  जब  एक  लोक  अभियोजक  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किया  जाता  है  तब  उसको  राज्य  में
 सिद्धान्त को  व्याख्या  करने  वाला  नहीं  समझा  जायेगा  ।  मैं  यह  कहना  चाहता हूँ  अगर  ऐसे  मामले हैं  जो  केन्द्रीय

 सरकार  दवारा  चलाये जाने  चाहिये  तो  इसके  लिये  केन्द्रीय  सरकार का  लोक  अभियोजक  होना  चाहिये और  जहां  तक

 राज्य के  मामलों  का  सम्बन्ध  है  उनको  निपटाने  के  लिये  राज्य  लोक  अभियोजक  होना  चाहिए I’  तथा  उनको  जिला
 मजिस्ट्रेट की  अदालतों  में  तथा  सत्र  न्यायालयों  में  जाने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिये  |

 जब  लोक  अभियोजकों  एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेंट  के  यहां  प्रस्तृत  होते  हैं  तब  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  323,

 326  सामने  नहीं  आती  है  ।  इनका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |  उस  क्षेत्र  से  यह  टूर  है  ।

 जिला  मजिस्ट्रेटों को  कई  मामले की  छानबीन करनी  होती  है  ।  सर  :  न्यायाधीश इससे  अलग  होते  हैं  ।  मरा

 नम्प्र  निवेदन  यह  है  कि  जहां  तक  लोक  अभियोजकों का  सम्बन्ध  राज्य  के  मामलों  को  राज्य  के  अभियोजकों  द्वारा  निपटाये

 जाने  चाहिए  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  मामलों  के  लियें  केन्द्रीय  सरकार  के  अभियोजकों  को  अवसर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 कहा  गया  है  कि  जिला  न्यायाधीशों  के  परामर्श  से  लोक  अभियोजकों  को  नियक्त  किया  जायेगा  ।  जिला  न्यायाघीश
 की

 सलाह  से  लोक  अभियोजकों  की  तालिका  दी  जाती  है  ।  इसमें  राजनीतिक  प्रभाव भी  होता  है  ।  जब  सुची  में  उस  वकील
 का

 नाम  नहीं  होता  है  जिसमें  पार्टी  दिलचस्पी  रखती  है  तो  तालिका  को  वापिस  भेज  दिया  जाता  है  ।  वास्तव

 में  इसका  मानदण्ड  लम्बी  सेवावधि  तथा  व्यावहारिक  ज्ञान  होना  चाहिये  ।  इन  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ताकि

 कार्य  को  न्यायपुव क  करने  में  योग्य  हो  सके

 पालघाट  जिलें  में  मैं  भी  एक  लोक  अभियोजक  रहा  हूँ
 ।

 मैने  देखा  है  कि  wa  न्यायालयों में  अभियुक्त  की  ओर

 से  पेश  होने  वालें  वकील  जिन्हें  अनुभव  aga  ही  कम  होता  अवसर  दिया  जाता  है  ।  जिला  न्यायाधीश  aga ही  कम
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 अनुभव  वाले  वकीलों  को  चून  लेते  है  ।  योग्य  और  अनुभव प्राप्त  वकीलों  की  ही  की  जानी  चाहियें  ।  वे  बकील
 जो  बार  में  ख्याति  प्राप्त  है  नियुक्त  किये  जाने  चाहिये  ।  जिला  न्यायाधीश  द्वारा  ख्याति  प्राप्त  वकीलों  को  वरीयता  दी

 जानी  चाहिये  ।  अगर  जिला  मजिस्ट्रेट  को  जिला  न्यायाधीश  के  परामर्श  से  लोक  अभियोजक  की  नियुक्ति  करनी  होती  है

 तब  अपराधी  व्यक्ति  के  हित  की  भी  रक्षा  की  जानी  चाहिए  ।  अच्छे  वकीलों  को  ही  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  ताकि  उसका

 पुरी  तरह  से  बचाव  किया  जा  सके  |  श्नुभवहीन  वकील  अपराधी  के  मामले  की  अच्छी  प्रकार  से  दलील  नहीं  कर

 सकेगा  |

 एग्जीक्यूटिव  मजिस्ट्रेट  niteafea  शीर्ष  के  अन्तर्गत  आते  उनको  रेवन्यू  डिजीजनल  आफीसर्स  कहते  हैं  ।  मान

 लिजिये  भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अन्तत  कोई  मामला  है  और  अगर  उसको  एग्जीक्यूटिव  मजिस्ट्रेट के  यहां  पेश  होना

 तो  मैं  सच  कहता  हूँ  कि  इन  दोनों  के  बीच  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता की  धारा  144  तथा

 145 के  Fata  एग्जीक्यूटिव  मजिस्ट्रेट  मामलों  का  परीक्षण  कर  सकता  है  ।  अगर  व्यक्ति  तथा  सम्पत्ति के  बीच  झगड़ा

 है  उसमें  एग्जीक्यूटिव  मजिस्ट्रेट  भाग  ले  सकता  है  ।  जहां  तक  भारतीय  दण्ड  संहिता  का  सम्बन्ध  न्यायिक

 त्रतापूबवक  नियुक्त  किया  जाता  tag  मामले  को  निपटा  सकता  है  ।  एग्जीक्युटिव  अ  क्लास  एग्जीक्यूटिव

 अधिकारियों  के  अधीन  होते  है  ।  सबसे  बड़ा  अधिकारी  कलवटर  होता  है  ।  उससे  निदेश  लेना  चाहिए  |

 भारतीय  दण्ड  संहिता  के  मामलों  में  अभियुक्त  के  हित  की  रक्षा  की  जा  सकती  अगर  उसको  जिला  मजिस्ट्े

 के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाए  ।

 अगर  किसी  प्रकार  की  जमानत  आदि  निकालनी  है  तो  स्वाभाविक  है  कि  सम्बन्धित  व्यक्ति  को  ज्युडीशियल

 स्ट्रेट  के  समक्ष  प्रस्तुत  होंना  पड़ेगा  ।

 अभियुक्त  की  माह  तक  90  दिनों तक  नजरबंदी  संगतपूर्ण  नहीं  है  ।  खिलवाड का

 भाग  यह  है  कि  जब  173  के  बाद  जांच  पड़ताल  पूरी  होती  तब  प्रथम  सूचना  fare  दी  जाती  है  ।  अभियुक्त

 कही  होगा  और  वह  छिपता  फिरेगा  ।  धारा  162,  164  के  अन्तर्गत  जो  भी  सम्बन्धित  मजिस्ट्रेट  उसके  समक्ष  अभियुक्त
 से  गलती  को  स्वीकार  करने  तथा  वक्तव्यों  का  fears  किया  जायेगा  ।  ae  कानून  सें  भिन्न  नहीं  होगा  ।

 जब  धारा  173  के  अन्तर्गत  पुलिस  अधिकारी  दवारा  रफ०  आई०  आर०  दर्ज़  की  जाति  तब  वक्तव्य  तथा  जांच
 कार्य  विनिर्दिष्ट  समय के  अन्तर्गत  पुरा  होना  चाहिए  ।  अगर  नजरबंदी  का  समय  बढ़ाया  जाता  है  तो

 जांच  पड़ताल  का  कार्य  ही  विस्तार  से  होगा  तथा  निर्णय  देने  में  विलम्ब  होगा  और  नकारा  जायेगा  ।  उस  समय

 जांच-पड़ताल उचित  नहीं  होगी  तथा  यह  कानून  के  अनुरूप भी  नहीं  होगी  ।  यह  बेहतर है  कि  धारा  162 के  अधीन  जितना

 शीघ्र  संभव  हो  सके  वक्तव्य  दर्ज  किया  जाय  |  यह  बहुत  ही  garage  है  कि  अवधि  60  दिन  से  बढ़ाकर 90  दिन  कर  दी

 गई  है  ।  यह  बेहतर  होगा  कि  अगर  जांच-पड़ताल  का  कार्य  समय  की  अवधि  के
 अन्तगंत

 कर  दिया  जहां  तक
 हो  सके  शीघ्र  ही  पुरा  कर  लिया  जिससे  की  परीक्षणाधीन  अभियुक्तों  को  कष्ट  न  हो  ।  निर्णय  देने  में  विलम्ब  का  तात्पयं

 है  न्याय  की  अवमानना  ।  जांच  पड़ताल  का  कायें  शीघ्रता  से  किया  जाय  |

 अगर  प्रयोजनाथं  उप-निरीक्षकों की  सख्या  पर्याप्त  नहीं  है  तो  उप-निरिक्षकों की  संख्या  बढायी  जाय  ।  अधिक

 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट  रखने  की  अपेक्षा  और  अधिक  fefreae -  मजिस्ट्रेट  रखे  जा  सकते  है  ।  बजाय  एग्जीक्यूटिव  मजिस्ट्रेट
 की

 विविधता  के  संविधान  के  ढ़ाचे  के  अन्तर्गत  अधिक  Pa  मजिस्ट्रेट  रखने  चाहिए  ताकि  वे  अपने  कर्तव्यों  को  कुशलता
 और  शीघ्रता से  पुरा  करे  ।

 इसके बाद  मैं  खण्ड  21  पर  आता  जिससे  बताया  गया  है  :

 अधिनियम की  धारा  277  में  खण्ड  में  भाषा  में  लिखा  जायेगा  शब्दों  के  पश्चात  यदि
 ऐसा  करना

 साध्य  नहीं  है
 तो

 वह  हिन्दी  या  अंग्रेजी में  शब्द  स्थापित  किये  जायेगे
 ।”

 वास्तव  में  मैं
 उस

 उपाबन्ध
 का

 उद्देश्य  समझने  में  असमथ  हूं  ।  मैं  केरल  का  प्रतिनिधित्व  करता  जहाँ  पर  न्यायालय

 की  भाषा  अधिकतर  मलयालम  इसी  प्रकार  तमिल  नाडू  में  तमिल  है  ।  यह  बेहतर  है  कि  इसें  इंगलिश  में  जारी

 रखा  जैसा  कि  मौजूदा  प्रावधान  में  है  ।  मेकाले  ara  लिखित  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  तथा  जो  उस  समय  अधिनियमित

 की  गई  वकालत  कर  रहे  वकीलों  के  लिये  घट-बढ़ रूप  में  बाइबल  की  तरह बन  गई  श्ाज कल  विभिन्न  अधिनियमों

 में  किये  जा  रहे  संशोधनों  की  संख्या  पर  विचार  करते  यह  कही  अधिक  अच्छी  तरह  से  लिखी  गई  है
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 प्रो०  पी  ८  जी  ०  मावलंकर  :  आप  मलयालम और  तमिल  दोनों में  ही  awe  प्रवाह  बोलते हैं  ।

 श्री  उ०  सुन्ना  साहिब  :  जब  अभियुक्त  कटघरे में  खड़ा  हो  और  मजिस्ट्रेट उसका  साक्ष्य  ले  रहे  हो  तो  अच्छा  यही

 Yr  कि  अभियुक्त  द्वारा  बोली  जानें  वाली  भाषा  में  ही  उसे  अभिलिखित  किया  जाये  ।  सही  विचारण  के  लिये  भाषा

 को  बाधा  नहीं  बनना  चाहिये  ।  मजिस्ट्रेट  को  अभियुक्त  की  भाषा  समझनी  ही  चाहिये  ।  यदि  मजिस्ट्रेंट को  क्षेत्रीय  भाषा  नहीं

 आती  तो  अच्छा  यही  होगा  कि  वह  जिले  विशेष  की  भाषा  सीखें  और  साक्ष्य  अभिलिखित करे  ।  यही सब  कुछ  भारतीय

 श्रशासन  सेवा  के  अधिकारियों  के  मामले  में  भी  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  भारतीय  प्रशासन  सेवा  में  आये  उत्तर-प्रदेश  के

 किसी  व्यक्ति  को  केरल  में  नियुक्त  किया  जाये  तो  उसे  वर्ष तक  सहायक-कलक्टर  के  पद  पर  रखा  जाता

 है  ।  प्रशिक्षित  किया  जाता  है  ।  और  तब  उसे  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  में  लिया  जाता है  ।  जिस  भाषा  में  वक्तव्य

 अभिलिखित  किया  वह  राज्य  की  भाषा  होनी  जिसे  अभियुक्त  बिना  किसी  कठिनाई  के  समझ  सके  |

 अब  खण्ड  32  पर  आते  जुर्माने  के  विकल्प  स्वरूप  कारावास  की  सजा  दी  जाती  है  ।  यहां  मैं  यह  सुझाव  दूंगा  कि

 afe  विचारणाधीन  कैदी  ने  कारावास  भोग  लिया  है  तो  अच्छा  यह  होगा  कि  उसके  बदले  में  इसे  दिया  जाये  ।

 कारावास  अवश्य  होना  चाहिये  उसके  साथ  ही  साथ  जुर्माना  भी  लगाया  जाना  चाहिये  ।  यदि  जुर्माने  पर  विचार  नहीं

 किया  जाता  भोगी  गई  सजा  के  विकल्प  पर  विचार  किया  जाये

 इस  निवेदन  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूँ  और  सभापति  महोदया  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने

 के  धन्यवाद  देता  हूँ  ।

 श्री  आर०  डी०  गट्टानी  सभापति  नया  जाब्ता  फौजदारी  कानून  1974 में  लागू  हुआ  था  |

 दो  बरसों  के  अनुभव  के  बाद  उसमें  संशोधन  करने  के  लिए  1976  में  एक  बिल  पेश  हुआ  था  ।  मगर  पिछली लोक  सभा

 के  खत्म  होनें  के  साथ  साथ  वह  बिल  भी  खत्म  हो  गया  ।  अब  फिर  संशोधन के  लिए  एक  नया  बिल  लाया  गया  है  ।  मंत्री

 महोदय ने  कहा  है  कि  1976  के  बिल  में  जो  जो  बातें  और  जो  अच्छी  बातें  नहीं  उनको  हटा  दिया  गया

 लेकिन  मुझे  लगता  है  कि  दो  बातों  की  तरफ  शायद  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  नहीं  हुआ  है  ।
 ~

 इस  संशोधक  विधेयक  की  क्लाज  को  मन्जूर  करने  का  मतलब  यह  होगा  कि  जब  पुलिस  रिमांड  लेने  के

 लिए  मैजिस्ट्रेट के  सामने  तो  मुलजिम को  साथ  ले  जाना  जरूरी  नहीं  होगा  ।  यह  बहुत  गलत  बात  होगी  ।  आज

 तक  ऐसा  नहीं  हुआ  है  ।  इस  बारे  में  पुरी  तरह  सें  सोच-विचार  कर  लेना  चाहिए  ।  कहा  गया  है  कि  कभी  कभी  ऐसा  मोका

 आ  जाता  जब  मुलजिम  को  साथ  नहीं  ला  सकता है  ।  मै  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मुलज़िम  को  साथ  ले  जाना  बहुत
 ज़रूरी  आप  और  हम  सब  जानते  हैं  कि  पुलिस  की  कस्टडी  में  मुलजिम  को  कितनी  यातनायें  दी  जाती  हैं  ।  अगर  रिमांड

 के  मुलजिम  को
 के  सामने  पेश  न  किया  तो  मुलजिम  की  तरफ  से  बताने  वाला  कौन  होगा  कि  उसको

 पीटा  गया  है  या  उसको  खाना  दिया  गया  है  या  उसको  सोने  दिया  गया  है  या  और  उसके  साथ  इन्सान

 का  सा  बर्ताव  भी  किया  गया  है  या  नहीं
 ?

 कहा  गया  है  कि  अगर  मुलज़िम  बीमार  तो  क्या  किया  जाये  |  सवाल  यह

 है  कि  अगर  वह
 आज

 बीमार  होता  तो  क्या  किया  जाता  है
 ?

 कहा  गया  है  कि  कभी  कभी  सिक्युरिटी  के  खयाल  सें

 जिम
 को

 साथ
 ले

 जाना  मुनासिब  नहीं  होगा
 ।

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  अगर  मुलजिम  इतना  खूंखार  व्यक्ति  अगर

 सिक्युरिटी  का  सवाल  तो  अच्छा  यह  होगा  कि  मजिस्ट्रेट  को  जेल  या  पुलिस  कस्टडी  में  भेज  दिया  जाये
 ।  लेंकिन

 स्ट्रेट  के  लिए  यह  लाजिमी  होना  चाहिए  कि  वह  मुलजिम  से  बात  करे  और  पुछे  कि  रिमांड  के  बारे  में  उसको  क्या  एतराज

 है
 ।

 यह  जरूरी  है  ।  यह  कानून  बरसों  से  चला  आ  रहा  हमें  इसको  नजर-अंदाज  नहीं  करना  चाहिए

 जहां तक
 21

 का  सम्बन्ध  दो  आनरेबल  मेम्बज़ें  इसके  बारे  में  बोल  चुके  हैं  ।  इस  में  कहा  गया  है  कि

 अगर  मैजिस्ट्रेट  लैंग्वेज  में  किसी  गवाह  का  एविडेंस  न  ले  सकता  तो  हिन्दी  या  ara  में  उसका  बयात  लिया  जाये  ।

 में  निहायत  अदब  के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  बात  बिल्कुल  अच्छी  नहीं  है  ।  अव्वल  तो  कोटे  में  ऐसा  मजिस्ट्रेट  कयों
 जो  कोर्ट  की  लैंग्वेज  नहीं  जानता  है  ?  अगर  किसी  वजह  से  ऐसा  हो  भी  तो  कया  यह  ज़रूरी  है  कि  जिस  गवाह  का

 बयान  लेना  वह  हिन्दी  या  अंग्रेजी  जानता  हो
 ?

 केरल  और  कर्नाटक  में  ज्यादातर गवाह  ऐसे  जो  न

 हिन्दी  और  न  अंग्रेजी  जानते  होंगे  ।
 उनके  लिए  और  ज्यादा  मुश्किल  होगी  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  अगर  वाकई  कोई  दिक्कत

 होती  तो  स्टेठस  जरूरत  के  मुताबिक  सी  ०  आर०  पी०  सी  ०  में  संशोधन  कर  सकती  हैं  ।  इसलिए  क्लाज़  21  को  हटा

 दिया  जाना  चाहिए  और  को  भी  खत्म  कर  देना  चाहिए  ।

 दो  एक  बातें  मैं  दूसरी  भी  निवेदन करना  चाहूंगा  ।  अभी  यह  कहा  गया  था  कि  एग्जीक्यूटिव  मैजिस्ट्रेट  को  रिमांड
 की

 पावर  नहीं  देनी  चाहिए
 ।

 मेरे  ख्याल  से  उन  साहबान  ने  जिन्होंने  इस  का  विरोध  किया  है  प्रा  कानून जो  हम  लाने  जा
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 रहे  हैं  वह  पढ़ा  नहीं है  ।  इस  में  दो  शर्तें  रखी  गई  हैं.कि  जहां  जूडिशियल  मै  स्जिट्रेंट  नहीं  मिल  पा  रहा  हो  और  शग्जीक्यूटिव

 मैजिस्ट्रेट  को  जूडिशियल  मैजिस्ट्रट  की  पावस  दी  गई  हों  वहां  रिमांड  के  लिए  मुलज़िम  पेश  किया  जा  सकता  है  ।  यह  मेरे

 ख्याल से  ज्यादा  ठीक  है  और  मुलजिम  की  सहूलियत  के  लिए  है  ।  क्योंकि  वहां  एग्जीक्यूटिव  मैजिस्ट्रेट  को  जूडिशियल

 स्ट्रेट  के  अधिकार  दिए  गए  तो  मुलज़िम  न  केवल  रिमांड  सुख-दुख  की  बात  मैजिस्ट्रेट  से  कह  सकेगा  बल्कि  जमानत  की

 भी  सहलियत उस  को  वह  ज़मानत  भी  हासिल  कर  सकेगा  ।  तो  यह  जो  सुधार  किया  जा  रहा  है  यह  मुलजिम  के

 फायदे क  लिए  हैं  ।

 60  दिन और  90  दिन  के  बारे  में  बहुत  कहा  गया  है  और  यह  कहा  गया  है  कि  जस्टिस  डिलेड इज़  जस्टिस  डिनाइड

 मगर  हम  को  यह  भी  ध्यान  में  रखना  60  दिन  के  बजाय  90  दिन  का  प्रावधान  अगर  किया  जा  रहा  हैं  तो  इसका

 यह  मतलब नहीं  है  कि  90  दिन  होने  ही  चाहिए  साथ  साथ  यह  भी  नहीं  होना  चाहिए  कि  जल्दी  जल्दी  में  काम  हो  ।

 यह  कहावत  तो  ठीक  है  कि  जस्टिस  डिलेड  इज़  जस्टिस  डिनाइड  लेकिन  इस  कहावत  को  भी  हमें  अपने  ध्यान  में  लाना  चाहिए
 कि  जस्टिस  हरीड  इज  जस्टिसे  बरीड  ।

 अभी  एक  साहब  ने  कहा  कि  तमिलनाडु  या  केरल  की  तरफ  तो  इंग्लिश  ही  कोट  लैंग्वेज  हो  जाया  करती  है  ।  मैं

 निहायत  अदब  सें  कहूंगा  कि  आज  के  जमाने  में  भी  यह  कहा  जाय  कि  इंग्लिश  कोटं  लैंग्वेज  जब  कि  हम  उम्मीद  करते हैं
 कि  हमारे  यहां  जो  लोकल  लैंग्वेज़ज  हैं  वह  ज्यादा  फ्लरिश  यह  किसी  तरह  भी  ठीक  नहीं  है  धन्यवाद ।

 श्री  टी ०  बालाकुष्णैया  (fae  पती )  मैं  इस  विधेयक का  विरोध  करता  क्योंकि  यह  राजनीति  सें  प्रेरित  है  ।

 अन्यथा  इस  प्रकार  के  विधान  को  इतना  जल्दी  लाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  ।  दण्ड  प्रक्रिया  भारतीय  दण्ड

 संहिता  तथा  दिवानी  प्रक्रिया  ये  अत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण  विधिया ंहैं  और  इनका  प्रयोग  आमतौर  से  होता  है  ।  ऐसी  बात

 नहीं है  कि  इनको  कभी-कभी  प्रयोग  किया  जाता  है  ।  इनकी  महत्ता  के  कारण  ही  इन  सब  संहिताओं  को  संशोधित
 आद्यतन  बनाया  गया  ।  सरकार  को  विधि-आयोग  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखना  नामश:--मुकदमेबाजी  कम

 खर्चीली  बनाई  जानी  मामलों  के  लंबन  को  कम  करने  के  लिये  विलम्ब  को  कम  करना  चाहिये  और  न्याय  की  सीमा

 तक  न्याय  मिलना  चाहिये  ।  क्या  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  इस  संशोधन.को  लाते  सरकार  ने  इन  बातों  को  ध्यान  में

 रखा है  ?  यदि  आप  खंडों  का  परीक्षण  तो  आप  पायेंगे  कि  इस  विधेयक  का  मुख्य  ध्येय  कुछ  लोगों  अथवा  कुछ  दल  के

 लोगों  को  तंग  करना  ही  है  ।  अतः  इसलिये  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  यह  ठीक  नहीं  है  ।  आपको  लोगों  के  अधिकाधिक हितों

 को  ध्यान  में  रख  कर  ही  कोई  विधान  प्रस्तुत  करना  चाहिये  ।  इसीलिए  मैंने  कहा  कि  यह  संशोधन  राजनीति-प्रेरित  है  तथा

 ae  विधान  का  निकृष्ट  अंग  जिससें  लोगों  को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 विधि-आयोग  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हमें  देखना  होगा  कि  क्या  प्रथमत  विलग्ब  घटाया  जा  सकता

 मान  लो  कि  कोई  व्यक्ति  दिल्ली  में  कोई  अपराध  करता  है  तो  इस  विधि  के  उसे  फतेहपुर  में  गिरफ्तार  करके

 वहीं  किसी  कार्यपालक  म्जिस्ट्रेंट  के  समक्ष  पेश  किया  जा  सकता  है  ।  उसे  वहीं  पेश  किया  जा  सकता  है  |  कार्यपालक

 स्ट्रेट  सात  दिन  का  रिमांड  दे  सकता है  ।  वर्तमान  विधेयक  में  ऐसा  ही  प्रावधान  है  ।

 लोग  सोचते  हैं  कि  स्वतन्त्र  न्यायपालिका  att  ।  इसलिये  तो  संविधान में  भी  दिया  गया  है  कि  न्यायपालिका  को

 कार्यपालिका  से  अलग  होना  चाहिये  |  इस  संशोधन  को  प्रस्तुत  करते  इस  संवैधनिक  उपबन्ध  को  ध्यान  में  क्यों  नहीं  रखा

 एक  कार्यपालक मजिस्ट्रेट  को  रिमांड  )  देने  की  शक्ति  को  दी  जाये  ।  क्या  आप  कार्यपालक  मजिस्ट्रेटों  कों  यह

 शक्ति  प्रदान  करके  विलम्ब  को  घटा  सकते  हैं
 ?

 मान  लो  कि  कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार  किया  जाता  है  तथा  उसे  किसी  मजिस्ट्रेट
 के  समक्ष  पेश  करना  है  और

 उसकी  इच्छा  किसी  कार्यपालक  मजिस्ट्रेट  के  सामने  पेश  होने  की  जोकि  तत्काल  मिल  नहीं
 सकता  तथा  एक  न्यायिक  अहंता  प्राप्त  मजिस्ट्रेट  उपलब्ध  तो  उसे  कार्यपालक  मजिस्ट्रेट  के  पास  ही  भेजने

 में  क्या  तुक  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  चाह  जो  कोई  भी  दल  सत्ता  में  किसी  व्यक्ति  विशेष  को  सजा

 दिलवाने  और  तंग  करने  के  लिये  कार्यपालक  मजिस्ट्रेट  पर  अभिभावी  हो  सकता  है  ।  इसीलिए  तो  मैंने  कहा  है  कि  यह  संशोधन

 राजनीति  सें  प्रेरित  हैं  प्र  तिप्रेषण  की  शक्ति  कार्ययालक-मजिस्ट्रेट  को  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।  ag  तो  केवल  न्यायिक  मजिस्ट्रेट
 के  पास  ही  होनी  चाहिये  ।

 जो
 व्यक्ति  नगर  में  अपराध  करता  है  उसे  लो  नगरेतर  मजिस्ट्रेट  के  समक्ष  fags  करने  में  और  जो  व्यक्ति  ग्राम-क्षेत्र

 में
 अपराध  करता  है  नगर-मजिस्ट्रेट  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  में  क्या  तुक  है  ?  और  ऐसा  ही  होने  जा  रहा  है  ।  सी  आर  पी

 (CRP)  मामलों  में  वे  पुरानी  विधि  को  ही  प्रत्यावतित  करना  चाहते  हमने  पुराने  कानून  को  इसलिए  त्याग  दिया
 क्योंकि  निम्न-अ  दालतों  में  प्रारंभिक  जांच  साक्ष्य  लेने  और  ऐसी  ही  अन्य  बरातों में  अनावश्यक  झमेले  खड़े  रहते
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 मजिस्ट्रेट  के  पास  उसे  दण्डित  करनें  की  शक्ति  नहीं  होती  थीं  और  सेशन-कोटं के  fags  करना  पडता  था  उसमें  अत्यंत  ही

 विलम्ब  और  ऐसी  ही  बातें  होती  थीं  ।  अतः  1973  में  एक  संशोधन  किया  गया  कि  उसे  सीधा  ही  सेशन-को्ट  के  हवालें  किया

 जहां उस  पर  विचारण  हो  सके  तथा  साक्ष्य  लिया  जा  सके  ।  लेकिन  अब  तो  वे  दूसरी  ही  बात  करने  जा  रहे  हैं  ।  वे  तो

 पुराने  कानून  को  प्रत्यावतित  कर  रहे  हैं
 ।

 वे  उसे  प्रथम॑  श्रेणी  अथवा  द्वितीय-श्रेणी  मजिस्ट्रेट  के  समक्ष  पेश  करना  aed

 साक्ष्य  सब  प्रक्रिया  को  ठीक  प्रारंभ  से  ही  अपनाना चाहते  हैं  ।  एक  प्रकार  से  तो  यह  ठीक  हैं  कि  इस  प्रकार  उन

 वकीलों  की  सहायता  कर  रहे  जिन्हे  उनकी  निम्न-अदालतों  में  और  सेशन-अ  दालतों  में  प्रतिपरीक्षा  करने  का  अवसर

 मिलेगा  ।  लेकिन  इस  प्रकार  वे  विलम्ब  को  बढ़ा  रहे  हैं  ।  इसीलिए  तो  मैं  कहता  हूँ  कि  यह  एक  बुरा  विधान है  ।

 खण्ड  11  की  धारा  107 में  दिये  गये  प्रतिभू  के  सम्बन्ध  मुख्यरूप,से  गरीब  लोगों  को  तंग  करने  के  लिये  उनका  अब

 एक  संशोधन  लाने  का  प्रस्ताव है
 ।  आप  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  आप  गरीब  लोगों  की  सहायता  करने  जा  रहे  लेकिन

 इसके  साथ  stare  आप  ऐसा  उपबन्ध  पुरःस्थापित कर  रहे  जिसमें  उससे  के  प्रतिभू-बन्धपत्र के  साथ  ही  किसी  अन्य

 व्यक्ति  द्वारा  एक  अन्य  प्रतिभू  की  मांग  कर  रहे  107  धारा  वाले  व्यवित  को  कार्यपालक  मजिस्ट्रेट  के

 पुलिस  द्वारा  हमेशा  पेश  किया  जाता  जिससे  कानून  और  व्यवस्था  बनायी  रखी  जा  सके  ।  जब दो  व्यक्ति  लड़ते

 लोगों  के  दो  दलों  में  झगड़ा  होता  तो  धारा  107  की  कायंवाही  पुलिस  द्वारा  शुरू  की  जाती  है  और  उन्हे  खण्ड  मजिस्ट्रेट  के
 समक्ष  पेश  किया  जाता  है  जिसे  कार्यपालक  मजिस्ट्रेट  होना  चाहिए  हाल  ही  में  ९  क  नवीन  संशोधन  लाया  गया  था  क्योंकि

 ऐसे  क झनक  व्यक्ति थे  जो  प्रतिभू  उपस्थित  नहीं  कर  सकें  और  अन्य  स्थानों  से  प्रतिभू  ला  भी  नहीं  सकते  अतः  उनके

 बन्ध  पत्नपेर  वे  नहीं  छूट  सके  यह  तो  मौजूदा  प्रावधान  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  अब  सरकार  ऐसा  परिवतंन  कयों  ला

 रही  है  कि  अपने  स्वयं  के  प्रतिभू-बन्ध  पत्र  के  उसे  अपने  वास्ते  किसी  अन्य  व्यक्ति  की  प्रतिभू  भी  देनी  होगी  ।  कया

 इससे  गरीब  आदमियों  को  कठिनाई  नहीं  विशेषकर  वत  मान  परिस्थितियों  जबकि  आजकल  साम्प्रदायिक  तत्वों

 का  जोर  है  और  शआादमी  आदमी  को  सता  रहा  क्या  इससे  गरीब  लोगों  को  कठिनाई  नहीं  हो  रही  ,  जबकि  उन्हे  अपन

 प्रतिभू-बन्धपत्र  के  है  अतिरिक्त  अपने  लिये  किसी  और  कि  प्रतिभू  देने  के  लिए  कहा  जाए  ?  क्या  आप  va  खण्ड  विशेष  को

 हटाने  की  बात  पर  विचार  करेंगे

 अनुच्छेद  143  के  अधीन  पहले  से  ही  जनमतसंग्रह  का  उपबन्ध  राष्ट्रपति  जब  भी  विधिक  राय  जाननी

 मामलें  को  उच्चतम  न्यायालय  के  पास  भेज  सकते  लेकिन  भारत  के  संविधान  के  उस  उपबन्ध  से  आश्वस्त न

 होन ेके  कारण  ने  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  कर  रहे  जिससे  कि  कल  को  वे  जो  कुछ  भी  करने  जा  रहे  वह  सब

 उसके  ही  अनुसार  कुछ  ऐसी  ही  बात  मस्तिष्क  में  वे  इस  संशोधन  को  प्रस्तावित  कर  रहे  हैं  ।  इसीलिए
 मैँ  कहता  हूं  कि  यह  एक  बुरा  विधान  यह  एक  राजनीति-प्रेरित विधान  है  और  अच्छा  विधान  नहीं  है  ।

 इसमें  संज्ञेय  अपराध  और  ७ (-सज्ञय  अपराध  के  मध्य  कोई  विभेद  नहीं  है  ।  मौजूदा  विधेयक  के  किसी  भी  बात

 को  संज्ञेय  अपराध  करार  दिया  जा  सकता है  ।  इसका  क्या  कारण  है  ?  जब  कोई  गैर-संज्ञेय  अपराध  किया  जाता  तो

 ाप  इसे  एक  संज्ञेय  अपराध  क्यों  बनाना  चाहते  हैं  ?  क्या  यह  राजनैतिक प्रेरणा  से  बाहर  है  अथवा  किसी  व्यक्ति  को  दिये

 जाने  वाले  विधिक  न्याय  के  वास्तविक  लक्ष्य से  बाहर  है  ?  गैर-संशेय  और  संज्ञेय  अपराध  के  बीच  स्पष्ट  भेद  होता  है  ।

 लेकिन  मौजूदा  विधेयक  में  एक  गैर-संज्ञेय  अपराध  को  संज्ञेय  अंपराध  बनाने  का  प्रस्ताव  वे  रख  रहे  जिससे  कि  किसी

 भी  व्यक्ति  यह  कहकर  fe  उसने  संज्ञेय  अपराध  किया  जेल  में  डाला  जा  सके  |

 इसलिए  मैं  इस  विधेयक  का  पूर्णतया  विरोध  करता  हूं  ।  यह  एक  बुरा  विधान  है  और  इसको  अब  लाने  बिलकुल
 भी  आवश्यकता नहीं  है  ॥

 श्री  लक्ष्मी  नारायण  नायक  :  माननीया  सभानेत्री  अभी  जो  दण्ड  प्रक्रिया  संशोधन  1978

 रखा  गया  मैं  उस  का  समथेन  करता  इस  में  जो  विशेष  मैजिस्ट्रेटों  की  नियुक्ति  का  प्रावधान

 महोदय  पीठासीन  हुए  ।  |]

 खास  तौर  से
 जो

 चलते-फिरते  न्यायालयों  की  स्थापना  का  प्रावधान  वह  वास्तव  में  बहुत  अच्छा है  ।  अभी  मुझ
 से

 इस  पर  श्वाशंका  प्रकट  कर  रहे  लेकिन  मैं  इस  को  उपयुक्त  समझता  क्योंकि  यह  जनता  के  हित  में  है  भी

 कोई  मैजिस्ट्रेट  किसी  विशेष  स्थान  पर  न्याय  के  लिये  पहुंचेंगे  तो  वहां  की  जो  स्थिति  वह  उन  को  अच्छी  तरह  से

 मालूम  हो  जायगी  और  इससे
 उनको

 न्याय  करने  में  बहुत  सहूलियत  होगी  ।  इस  के  लिये  खंड  5,  धारा
 14  उपधारा

 (1)  में  जो  प्रावधान  किया  गया  वहू  बहुत  ही  ठीक  है  ।
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 nee

 खण्ड  8,  धारा  24  में  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारें  हाई  कोर्ट  से  परामश  कर  के  पत्लिक  फ्रासीक्यूट्स  को

 नियुक्त  कर  सकेंगी--खास  तौर  से  जिले  में  या
 उस  क्षेत्र  में--ऐसे  पब्लिक  प्रासीक्यूटर्स  को  नियुक्त  कर  सकेंगी--मैं

 इस

 को  उपयुक्त नहीं  क्योंकि  इस  में  अ  भी  भी  कई  जगहों  पर  ऐसा  हुआ  है  कि  जहां  पर  जरूरत  नहीं  फिर  भी  उन

 की  नियुक्ति हो  जाती  जब  कि  कहीं  कोई  विशेष  जरूरत  पड़े  तो  वहां  भेजा  जा  सकता  और  किसी  भी  काम  को  निपटाया

 जा  सकता है  ।  जैसे  किसी  खदान  का  मामला  हो  या  ऐसा  कोई  और  झगड़ा  हो  और  जहां  यह  माना  रहा हो  कि  दूसरी

 जगह  को  भी  भेजा  जा  सकता  है  तो  उसके  लिए  तो  कोई  ऐसा  प्रावधान  रहना  चाहिये  लेकिन  हर  जिले  और  हर  क्षेत्र  में

 इसकी  नियुक्ति  की  जाए  तो  यह  ठीक  नहीं  होगा  ।  इसमें  ज्यादा खरच  ऐसा  में  मानता  हूं  |

 खंड  17,  में  धारा  198  का  संशोधन किया  जा  रहा  है  ।  यह  विवाहों  से  सम्बन्धित अपराधों  के  बारे  में  है  ।  इस

 में  आपने  कहा  है  कि  इस  प्रकार  के  अपराधों  की  शिकायत  को  ले  कर  किसी  पत्नी  का  रिश्तेदार  भी  जा  सकता  है  ।  यह

 बहुत  अच्छा  प्रावधान  आपने  किया है  ।  देखा  गया  है  कि  कई  पुरुष  अपनी  स्थिति  अपने  अधिकारों  का  दुरुपयोग  करके
 दूसरी  शादी  कर  लेते  उस  अवस्था  में  महिला  को  महिला  के  अधिकारों  की  रक्षा  के  लिए  यदि  वह  स्वयं  अपने

 कारों  की  रक्षा  नहीं  कर  सकती  है  तो  उसके  परिवार  का  कोई  सदस्य  या  रिश्तेदार  न्यायालय  की  इजाजत  ले  कर  शिकायत

 कर  सकता  मामलें  को  पेश  कर  सकता  है  और  उस  महिला  के  लिए  न्याय  प्राप्त  कर  सकता  है  ।  यह  जो  प्रावधान  आपनें

 किया  है  यह  ठीक  है  और  इसका  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।

 बराबर  इस  बात  को  कहा  गया  है  कि  न्यायपालिका  और  कार्यपालिका  को  अलग  अलग  होना  चाहिये  ।  लेकिन  इस

 चीज़  को  कार्य  रूप  में  परिणत  नहीं  किया  जा  रहा  है  आप  107  और  117  के  मुकदमों  को  लें  ।  ये  अनुभागीय

 कारी  के  यहां  पेश  होते  हैं  जिसके  पास  माल  विभाग  भी  होता  है  ।  वहां  पर  इत  मुकदमों  में  लोगों  को  न्याय  नहीं  मिलता

 निष्पक्ष  न्याय  वहां  पर  न  मिलने  के  कारण  और  समय  पर  न  मिलने  के  कारण  दोनों  पक्षों  में  जो  झगड़े  पहले  से  चले  आए

 हुए  होते  हैं  वे  और  भी  बढ़  जाते  हैं  ।  फिर  भी  अनुभागीय  अधिकारी  के  यहां  ही  इन  मुकदमों  को  ले  कर  जाना  पड़ता  है  ।  बरा

 बर  वहां  पेशियां  पड़ती  हैं  और  मामले  खिंचते  रहते  हैं  दो  दो  तीन  तीन  साल  तक  ये  मुकदमे  चलते  रहते  हूं  ।  वहां

 पर  यह  नहीं  देखा  जाता  है  कि  ये  झगड़े  किस  कारण  से  हुए  हैं  a  चाहता  हूं  कि  यह  चीज़  अलग  होनी  चाहिये  ।  माल

 विभाग  के  BAMA  अधिकारी  के  पास  माल  विभाग  शासन भी  रहा  उसके  प्रशासकीय अधिकार  भी  होते  हैं
 और  न्याय  करने  के  भी  अधिकार  होते  इसी  वजह  से  बहुत  बड़ी  मसीबत  का  सामना  जनता  को  करना  पड़ता  है  ।  उस

 को  न्याय  नहीं  मिलता  है  ।  कई  तरह  के  झंझटों  में  उसको  पड़ना  पड़ता  है  ।  इस  वास्ते  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  ओर  आपका

 ध्यान  जाना  चाहिये  और  न्यायपालिका  और  कार्यपालिका  को  आपको  बिल्कुल  अलग  अलग  कर  देना  चाहिये
 ।

 at  चाहता हूं  कि  फैसले  जल्दी  होने  चाहियें  ।  फैसले  जल्दी  न  होने  के  कारण  दूसरे  मुकदमे  भी  उठ  खड़े  होते
 हैं  ।  एक  मुकदमे  का  फैसला  होता  नहीं  है  कि  नया  मुकदमा  कायम हो  जाता  है  ।  गारंटी  दी  हुई  है  कि  तीन  महीने

 या  अधिक  से  अधिक  महीने  में  किसी  मुकदमे  का  फैसला  हो  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  इसका  पालन  नहीं  हो  रहा  है  ।

 इसका  आपको  सख्ती से  पालन  करवाना  चाहिये  |  जिन  में  तीन  महीने  या  छः  महीने  में  न्याय  मिल  जाना  चाहिये  था

 उनको  पांच  पांच  साल  हो  गए  हैं  लेकिन  न्याय  नहीं  मिला  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  ऐसी  व्यवस्था  आप  करें  जिससें  जल्दी  न्याय

 गों  को  मिल  जाया  करे  ताकि  दूसरे  मुकदमे  तैयार  न  हो  ।

 इस  विधेयक  पर  मेरी  एक  ही  आपत्ति  है  और  वह  पब्लिक  प्रासीक्यूटर के  सम्बन्ध  में  है  ।  वाकी  के  जो  संशोधन रखे
 गए

 हैं  उनका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  सबसे  पहले प्रो०  qjo  जी०  सांदलंकर  पहले  आपको  Te  बता  दूं  कि  दण्ड  प्रक्रिया  )  विधेयक

 पर  बिचार  करने  के  लिए  इस  अल्पावधि  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  में  मैं  nd  का  अनुभव  क्यों कर  रहा  मैं  विभिन्न  खंडों

 की  गहराई  में  नहीं  जाना  चाहता  और  नहीं  मैं  एक  वकील  के  दृष्टिकोण से  इन  खण्डों  का  दिग्दश॑न  कर  सकता  हूं  ।

 लेकिन  बात  कि  ag  विधेयक  मुझे  आपके  समक्ष  वें  कुछ  विशाल  दृष्टिकोण  और  जिनके  वे  लायक

 रखने  का  अवसर  देता  है  ।  भारतीय  दण्ड  संहिता  तथा  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  के  समस्त  विषय-व्यापार  पर  और  विशेषरूप

 सें  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  पर  जिस  पर  हम  अब  विचार-विमर्श  कर  रहे  मेरा  प्रथम  मुद्दा  यह  है  कि  मैं  अनुभव  करता

 जब  कभी  भी  हम  संशोधन  करते  हैं--मैं  नहीं  जानता  कि  मन्त्री  जी  कहां  चले  गये  मेरा  ख्याल  है  श्री  बरनाला  जी  उनके
 स्थान को  ग्रहण  किए हुए  में  नहीं  समझता  कि  क्यों  इस  प्रकार  का  विधेयक  यानी  कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  )
 विधेयक  चाहिये  .  .  .  महोदय  मैं  चाहूंगा  कि  स्थानापन्न  मन्त्री  जी  मेरी वात  जिससे  कि  कम  से  कम  वे  मेरा  मतलब

 ग्रहण  कर  सकें  और  मेरी  वात  बताने  में  बिना  किसी  गलती  श्री  पाटिल  को  मेरी  बात  बता  दें  ।
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 [Me  qe  site  मांवलैंकर

 मेरी  पहली  बात  यंह  है  कि  भा०  ग  [३६ ५  और  ा ड  ०  स०  और  इस  मामले  में  द्ठ  प्र  लम्बे  समय  से

 पुस्तिका में  सम्मिलित  रहीं  तथा  बहुंत  सीं  जानकारियों  के  लिए  इसमें  arg  संशोधन
 और

 परिवर्तन  नहीं  किये  गये
 ।

 बड़ती  उनके  संतोष॑जनक  परिणाम  निकल  रहे  थे  ।  बाद  ऐसी  स्थितियां  उत्पन्न  हो  जिसमें  हम  पाते  हैं

 कि  यहां  तक  कि  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  अधिनियमों  में  भी  बार-बार  संशोधन  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  यह  प्रश्न  पूछना  चाहता

 हूं  कि  उसकी  आवश्यकता कया  यह  कैसे  हो  सकता  है  कि  विगत  में  कोई  आवश्यकता  अनुभव  नहीं  की  गई  तथा

 पिछले  कुछ  वर्षों  जिन  अधिनियमों  को  बारंबार  संशोधित  नहीं  करना  चाहिये  उन्हें  आमतौर  से  बार-बार

 संशोधित  करने  की  आवश्यकता उठ  खड़ी  हुई  ।  कुछ  भी  दीघ॑  न्यायपूर्ण  विचारों  तथा  प्रशासनिक

 धारा  के  आधार  पर  ही  आपने  बहुत  कुछ  परिपक्व  अनुभव  का  उपयोग  यहां  पर  किया  यह  मेरी  प्रथम  बात  है
 ।  मेरी

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मैं  यह  अनुभव  करता  हूं  कि  जब  कभी  भी  संशोधन  लायें  जाते  तो  उन्हें मोटे  तौर  यदि  मुख्य
 रुप से  नहीं  भी  अधिकार-क्षेत्र के  दृष्टिकोण  सें  ही  लाया  जाता  है  ।  जैसा  कि  मन्त्री  जी  ने  स्वयं  कहा

 विधि-आयोग

 ने  अपना  प्रतिवेदन दे  दिया  है  ।  इसीलिए तो  हम  सब  कुछ  कर  रहे  मैं विधि-आयोग की  इज्जत  करता  हैं
 विधि-आयोग

 में  बड़े  ही  विशिष्ट  व्यक्ति  हैं  ।  उनकी  दी  न्यायिक  पृष्ठ  भूमि  है  और  उन्हें  लम्बा  अनुभव  है  ।  लेकिन  बात  यह  है  कि  कपा
 विधि-आयोग  को  उन  लोगों  का  अनुभव  प्राप्त  है  जो  वास्तव  में  इस  पेशे  में  विशेषकर  उन  वकीलों  का  जो  कि  अपीलीय

 मामलों के  अपितु  मूल  मामलों के  हैं  ।  उनके  अनुभव  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  और  स्वयं  अभियोगी  व्यक्तियों के

 अनुभव  की  बात  इसमें  कहां  है  ?  स्वयं  प्रशासकों--यानी  मजिस्ट्रेटों  के  अनुभव  के  बारे  में  क्या  बात  आई  उस  पर

 विचार  ही  नहीं  किया  गया  ।

 मुझे  तो  ऐसा  लगता  है  कि  जिस  बात  की  आवश्यकता  उसको  इस  मामले  में  वैधानिक

 और  के  से  अधिक  विस्तार  और  जोर  देकर  बात  को  कहा  गया  है  ।  इसीलिए  तो  मैं  यह  चेतावनी

 देना  चाहता  हूं  कि  यह  सम्पूर्ण  अधिनियम का  एक  न्यायपुर्ण  तथा  सन्तुलित  संशोधन  बन  ने  के  एक  ढुल-मुल  प्रकार

 का  संशोधन  ही  बनकर  न  रह  जाये  ।

 मेरी  तीसरी  बात  यह  है  कि  जब  कभी  भी  ऐसा  संशोधन  लाया  जाता  है  तों  मुझे  लगता  है  कि  इससे  पुलिस  और  वकीलों
 को  रुपया  बटोरने  के  अधिक  अवसर  प्राप्त  होतें  मुझे  खेद  है  कि  मुझे  यह  सब  कहना  पड़  रहा हैं  ।  मेरे

 ~
 माननीय  fra  श्री  पारूलैकर  एक  वकील  होने  के  ard  ,  मेरे  शब्द  कहने  पर  आपत्ति  उठा  रहे  यदि  ऐसी

 बात  है  तो  मैं  शब्द  तो  वापिस  नहीं  ले  सकता  लेकिन  मैं  शब्द  पर  जोर  न  देकर  शब्द  पर  जोर  देता  हूं  ।

 असल  बात  तो  यह  है  कि  फिर  ऐसे  कानूनों  में  हम  हर  बार  संशोधन  करते  चलते  इससे  होता  क्या  है  कि  पुलिस  को

 दोनों  दलों  से  रुपया  ऐंठने  और  घूस  खाने  के  अधिक  से  अधिक  अवसर  प्राप्त  होते  हैं  ।  इसीलिए  तो  आप  ऐसी  विधि  बनाने

 जा  रहे  हैं  कि  जिससे  उनके  लिए  तो  अधिकाधिक  धन  खेंचना  सम्भव  हो  लेकिन  न्याय  किसी  को  भी  न  मिले  !

 बात  यह  है  कि  को  तो  किसी भी  परिभाषा  क्षेत्र में  रहकर  भी  विधि  को  जानना  ही  जबर्कि

 योगी  व्यक्ति  आम  आदमी  को  कानून  से  कभी  साबका  ही  नहीं  घड़ता  ।  इसीलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस
 पवित्र

 सदन  में  विधायक  होने  के  हमें  ऐसे  ढंग  से  विधान  तैयार  नहीं  करना  चाहिये  जिससे  कि  गैर-विधिक  नागरिकों  को

 और  फंसना  पड़े  और  मसीबतें  झेलनी  न्याय  मिलने  की  बात  तो  दूर  रही  ।  लेकिन  यह  कहां  का  न्याय  होगा  कि  केवल

 वकीलों
 और

 पुलिस-अ  धिकारियों  को  ही  अधिक  धन  बटोरने  के  अवसर  हम  जुटाते  रहें  ।  यह  मेरी  दूसरी  बात  है
 |

 संक्षेप में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  न्यायिक  प्रक्रिया  में  न  तो  विलम्ब  ही  होना  चाहिए  और  न  ही  जल्दबाजी  tt

 यदि  सरकार  वास्तव  में  विधेयक  में  सुधार  करना  चाहती  है  तो  ऐसे  सुधार  किए  जाएं  जिससें  विलम्ब  भी  समाप्त  हो  और

 जल्दबाजी  भी  ।
 मुझे  पक्का  पता  नहीं  है  कि  इसमें  वे  सफल  हुए  हैं  अथवा  नहीं  ।  इसलिए  मैंने  यह  बातें  कहीं  ।

 म
 मंत्री  महोदय  एवं  माननीय  सदस्यों  के  इस  विचार  से  सहमत  हूं  कि  यह  एक  छोटा  सा  विधेयक है  ।  प्रसन्नता की

 बात  है  कि  मंत्री  महोदय  ने
 उस  मूल  विधेयक  में  से  अवांछित  या  आपत्तिजनक  अथवा  विवादास्पद  संशोधन  हटा  दिए  हैं  जो

 पांचवीं  लोकसभा  के  भंग  होने  पर  व्यपगत  हो  गया  इसके लिए  मंत्री  महोदय  बधाई  के  पात्र हैं  ।  अब  मंत्री  महोदय

 बहुत  कम  संशोधनों  के  साथ  यह  विधेयक  लाए  यह  अच्छी वात  है  अब  समय  आ  गया  है  कि  हम  समस्याओं  को

 चुटकलों  के  रूप  में
 न

 समझे  और  न  ही  विशिष्ट  चूकों  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  सोचे  बल्कि  हमें  चाहिए  कि  हम  उनके

 विधि  मंत्रालय  या  सम्बन्धित  मंत्रालयों  द्वारा  विचार करने  के  बाद  एक  व्यापक  विधेयक  लाएं  ।  यदि  हमें  ऐसा

 करना  है  तो
 हमें  अगले  वर्ष  एक  विधेयक  पेश  करना  चाहिएं  और  इस  पर  विचार  करने  के  बाद  प्रवर  समिति  को  भेजा
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 और  उसके  बाद  इस  पर  चर्चा एवं  विचार  पास  किया  जाए  ।  इसके  बाद  पन्द्रह या या  20  वर्ष  इसमें  संशोधन न
 किया  जाए ।  यही  वास्तविक उद्देश्य  होना  चाहिए  ।  मैं  आपत्ति  इसलिए  कह  रहा  हूं  कयोंकि  गत

 सरकार  एवं  इस  सरकार
 तभी  राज्य  सरकारों  का  दृष्टिकोण  वधायी  तदथंवाद  का  रहा  है  न  कि  विधायी  कानून  बनाते  जिसका  स्थायी  मूल्य

 यदि  सरकार  का  उद्देश्य  विधायी  तदर्थ  वाद  का  है  तो  उसे  इस  सदन  में  अथवा  राज्य  विधान  मंडलों  में  संशोधनकारी
 विधेयक  लाना  होगा  |

 मैं  मंत्री  महोदय का  ध्यान  खंडों  की  ओर  दिलाना चाहता  हूं  ।  पृष्ठ  16,  खंड  में  det  महोदय  ने  सदन  के  विचारार्थ
 टिप्पणियां  दी  हैं  ।

 इस  बारे  में  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  प्रयास  विशेष  न्यायालय  स्थापित  करने  का  है
 ?

 सरकार  विशेष  न्यायालय  क्यों  बनाना  चाहती  हैं  ?
 आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  इसका  उत्तर  इस  विधेयक के  पृष्ठ

 16
 पर  दी

 गई
 टिप्पणियों  को  पढ़ने  के  बाद  ऐसा  लगता  है  कि  एक  से  अधिक  जिले  तथा  क्षेत्राधिकार

 रखे  गए  हैं  ।  मंत्री

 महोदय  ने  कहा  है  कि  विशेष
 न्यायालय  एवं  जूडिशियल  मजिस्ट्रेट  के  क्षेत्राधिकार  के  संदर्भ  में  क्षेत्राधिकार

 की
 परिभाषा

 करने  तथा  इसका  विस्तार  राज्य  या  उसके  किसी  भाग  तक  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  शक्ति  देने  क  अधिकार

 दिए  जाएंगे  ।  इस  पैराग्राफ  के  पढ़ने  के  बाद  ऐसा  लगता  है  कि  विशेष  न्यायालय  बनाने  का  विचार  है  ।  मंत्री  महोदय  इसका

 स्पष्टीकरंण  करें  |  मैं  जानता  हूं  कि  यह  मामला  पहले  से  ही  सथांच्च  न्यायालय  में  है  ।  सरकार  इस  प्रकार  के
 संशोधन  a

 लाए  और  कानून  में  विसंगति  पैदा  न  करे

 अब
 म खड़  21  के ज्रारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  मंत्री  महोदय  विधेयक के  पृष्ठ  19  को  देखें  ।  भाषा  सम्बन्धी  खंड

 में  संशोधन  क्यों
 किया जा  रहा  है  ?  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  न्यायालय

 की
 भाषा  में  साक्ष्य  होगा

 ।  अब
 उनका  कहना

 है  कि  न्यायालय  की  भाषा  अंग्रेजी  या  हिन्दी में  होगी  ।  मैं  चाहता हं  कि  न्यायालय  की  भाषा  वही  होनी  चाहिए  जो  भाषा
 उस

 राज्य  के  अधिकांश  लोगों  द्वारा  बोली  जाती  है  ।  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  इसमें  कठिनाई  होगी  क्योंकि  एक  न्यायालय
 में  कई  भाषाएं  हो  सकती  हैं  ।  चाहे  एक  न्यायालय  में  एक  से  अधिक  भाषाएं  क्यों  न  फिर  भी  यह  तो  निश्चित है  कि

 पायालय  की  भाषा  वहां  के  अधिकांश  लोगों  द्वारा  बोले  जानी  वाली  भाषा  होगीं  एक  स्पष्टीकरण चाहता  हूं  कया

 इसका  अथ  यह  है  कि  जो  व्यक्ति  अपनी  भाषा  में  साक्ष्य  देना  चाहता  उसे  ऐसा  करने  से  रोका  जाएगा  और  उसे  विवश
 किया  जाएगा  कि  ag  अंग्रेंजी  या  हिन्दी  में  बौलें  ।  यदि  भाषा  गज  मराठी  या  कोई  ओर  हो  तो  आत  अलग
 ह्  तब  उसे  अंग्रेजी  या  हिन्दी  भाषा  बोलने  का  विकल्प  यदि  ae  न्यायालय  की  भाषा  तो  या  अंग्रेजी  या

 हिन्दी में  साक्ष्य  कें  लिए  विवश  किया  या  इससे  सें  कठिनाई  या  परेशानी  नहीं  आशा  है  कि  विधेयक

 ऐसी  व्यवस्था  नहीं  होगी  ।  जहां  तक  खंड  19  का  सम्बन्ध  सरकार  उन  लोगों  को  60 से  90  दिन  का  समय  देना
 चाहती  है  जिन्होंने  घणित  अपराध  किया  है  ।  यह  खतरनाक  है  क्यों  कि  इसमें  इन  लोगों  को  30  दिन  का  समय  और  मिल
 जाएगा  |  यह  गारन्टी  कहां  है  कि  30  दिन  की  अवधि  और  मिलने  पर  पुलिस  अधिकारी  यह  तबर  नहीं  देगे  कि  जांच  अभी

 पूरी  नहीं  हुई  इस  संशोधन से  यह  दोष  दूर  नहीं  होता  या  इसे  नाद  में  टूर  किया  जा  सकता  है  केवल  अवधि  बढ़ा
 देना  ही  संतोष  की  बात  नहीं  है  ।  मैं  यह  स्वीकार करता  हूं  से  90  दिन  करना  अच्छा  है  परन्तु जब  तक  पुलिस

 अधिकारी को  90  दिन  में  जांच  पुरी  कर  लेने  के  लिए  कानून  नहीं  बनाया  तब  तक  90  दिन  की  अवधि  करने  से

 कोई  लाभ  नहीं

 खंड  13  में  कतिपय  आपत्तिजनक  बातें कहीं  गई  1973  के  मूल  अधितियम के  पृष्ठ  55,  घारा  167

 में  यह  गया  है  :--

 भी  मजिस्ट्रेट  इस  धारा  के  अधीन  नजरबन्दी  को  तब  तक  प्राधिकृत  नहीं  कर  सकता  जब  तक  दोषी  को  उसके

 समक्ष पेश  न  किया  जाय

 अब  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  वह  इसमें  संशोधन  करना  चाहते है  ।  मंत्री  महोदय का  कहना  है  कि  यदि  दोषी  को

 पेश  नहीं  किया  तो  उसके  लिए  लिखित  aren  ही  पर्याप्त  यह  की  उपेक्षा करना  होगा  ।  दोषी को  यह

 अधिकार  है  कि  उसे  मजिस्ट्रेट  क  समक्ष  पेश  किया  जाए  अन्यथा  पुलिस  अपराधी  को  धमकाएगी  और  परेशान

 करेगी  ।
 उस

 समय
 तक

 हमें  यह
 पता  नहीं  होता  कि  वह  वास्तविक  अपराधी  है  नहीं  अत  उप-धारा  में  इस

 प्रकार  से  संशोधन किया  जाए  कि  उसे  न्याय  के  मूल  अधिकार  से  वंचित  न  किया  जाए ।

 न्यायालयों  में  काम  करने  वालों  के  वास्तविक  अनभव  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाए  ।  एक  नया  संशोधन पेश  किया
 जाए  जिसमें  न  केवल  त्यायालयों  में  काम  करने  वालों  बल्कि  प्रशासन  के  अनुभव  पर  भी  विचार  किया  जाए  ।  ऐसा  भी

 सुनने में  आया  हैं  कि  न्यायालय  के  निम्नस्तरों  पर  तथा  पुलिस  प्रशासन  में  राजनीतिक  प्रभाव  व्याप्त  हमें  इन  तथ्यों  सें

 इनकार  नहीं  करना  चाहिए  ।  माननीय  मंत्री  एसा  संशोधन  लाए  जिससे  न्यायपालिका  तथा  पुलिस  प्रशासन  में  राजनीतिक
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 प्रा

 [Mo  पो  ९  जो०  मावलंकर ]

 प्रस्ताव  को  दूर  नहीं  तो  कम  किया जा  सके  ।  हम  जो  भी  करे  वह  न्याय  सिद्धान्तों  एवं  प्रशासन  के  मूल  सिद्धान्तों  के  अनुरूप

 होना  चाहिए  1!  यदि  ऐसा  किया  जाए  तो  मेरा  विश्वास  है  कि  कानून  तथा  इसका  क्रियान्वयन  नागरिकों  को  न्याय  दिलाने

 में  लाभकारी होगा  ।

 ह
 |  उपाध्यक्ष  मैं  श्री  मावलंकर  क  साथ  सहमत  हूं  कि  कम  से  कम श्री  विनायक  प्रसाद  यादव  )

 ito  आर७  पी०  do  और  ao  पी०  सी७  जैसे  कानूनों  में  इतनी  जल्दी  जल्दी  चेंज  नहीं  होना  चाहिए  1887-88  में

 अंग्रेज  ने  सी०  आर  पी०  सी०  बनाया  और  1974  तक  उसमें  कोई  प  रिवतन  कर  ने  की  ज़रूरत  महसूस  नहीं  हुई  ।

 1974 में  एक  नया  सी०  ओआर०  पी०पी०  बनाया  और  उसके  चार  साल  के  अन्दर  मिनिस्टर  साहब  एक  और  एमेंडिंग

 बिल  t  आये  हैं  ।  इतने  मौलिक  कानून  में  इतनी  जल्दी  एमेंडमेंट  लाने  की  जरूरत  क्यों  इसपर  हमें  गंभीरता  सें

 करना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  कल  आपने  यह  रिमाक॑  किया  था  कि  मेरे  एमेंडमेंट  खाली  पब्लिक  ओपीनियन  एलिसित  करने

 के  लिए  होते  दूसरे  बिलों  के  बारे  में  मेरे  इस  प्रकार  के  एमेंडमेंट  अनुपयुक्त  हो  सकते  लेकिन  मंत्री  महोदय  सी०

 पी७  सी०  में  जो  एमेंडमेंट लाये  उसको  निश्चित  रूप  से  या  तो  जायंट  सिलेक्ट  कमेटी  में  भेजना  चाहिए  या  इसको  जनता

 की  राय  प्राप्त  करने  के  लिए  सर्कलेट  करना  चाहिए  कि  जो  एमेंडमेंट  लाया  जा  रहा  वही  काफी  या  इसमें  और  किसी

 संशोधन की  भी  जरूरत  है  ।

 इस  बिल  में  सेक्शन  107  में  संशोधन  किया  गया  1974  के  सी  ०  आरक७  पी०  alo  में  यह  प्रावधान  था  कि

 जिन  पर  सेक्शन  107  लगाया  उन्हें  जमानत  नहीं  देनी  वे  पसनल  बांड  देने  पर  रिलीज़  कर  दिये  जायेंगे  ।

 अब  मंत्री  महोदय  कह  रहे  है  कि  वह  जो  संशोधन  किया  गया  वह  ग़लत  और  पहले  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 सवाल  यह  है  कि  सैक्शन  107  किन  लोगों  पर  लगाया  जाता  है  ।  गांवों  में  जमी  qa fern  107  चलाते  हैं  पट्टेदारों और

 मज़दूरों  और  शहरों  में  कारखानों  के  मालिक  चलाते  हैं  अपने  मज़दूरों  पर  ।  फिर  अफसर  107  चलाते  हैं  गांवों  में  जो

 अफसर  को  घूसखोरी का  विरोध  करता है  उस  पर  ।  मैं  अपने  यहां की  बात  आप  से  निवेदन  करना  चाहता  20-25

 दिन  पहले  मैँ  अपने  क्षेत्र  में  गया  था  ।  हमारे  यहां  चकबन्दी  का  प्रोसेस  चल  रहा  है  ।  चकबन्दी  में  व्यापक  पैमाने  पर

 खोरी  चकबन्दी अफसर  कर  कुछ  किसानों  ने  विरोध  किया  कि  घूसखोरी  इतनी  नहीं  होनी  जनता  का  राज

 है  ।  आप  को  सुन  कर  आश्चय  होगा  कि  जिन  लोगों  ने  विरोध  गांव के  लगभग  100  ऐसे  आदमियों पर  चकबन्दी

 पदाधिकारी नें  107  का  मुकदमा  कर  दिया  और  उन  को  जेल  में  भेज  दिया  ।  अभी  तक  ag  प्राविजन  है  बांड  देने  पर  लोग
 निकल  जाएंगे  ।  अब  मिनिस्टर  साहव  कहते  हैं  कि  आप  को  दो  जमानत  भी  देनी  पड़ेगी  ।  ज़मानत  कोर्ट  में  कसें  ली  जा  रही

 कोट  में  जब  जमानतदार  का  प्रश्न  आता  है  तो  जो  मैजिस्ट्रेट  जपानत  लेते  हैं  वह  कहते  हैं  कि  जमानतदार  के  पास

 जमीन  है  या  नहीं  और  जमीन  है  तो  अप-टु-डेट  मालगुजारी  की  रसीद  कटाई  है  या  नहीं  ?  मैं  मंत्री  महोदय  से  कहता  चाहता

 हूं  कि  जब  गांव  के  गरीब  पर  जमीन-मालिक  मुकदसा  चलाता  है  107  का  तो  गांव  के  गरीब  लोग  तो  बिना  जमीन  के  होते  हैं
 और  गरीब  लोगों  की  जमानत  लेने  के  लिए  कोई  जमीन  मालिक  तैयार  नहीं  होता  ।  इस  का  मतलब  होगा  कि  भांव  का  जो

 बटाईदार  है  या  कारखाने  का  जो  मजदूर  है  वह  जेल  में  सड़ता  उस  को  कोई  जमीन  वाला  जमानतदार  नहीं  मिलेगा

 और  वह  जेल  से  नहीं  निकल  सकेगा  ।  तो  एक  तो  इतना अनुचित  अमेंडमेंट यह  लाया  जा  रहा  है

 इतना ही  उपाध्यक्ष  आप  ही  तो  हम  लोगों  को  सिखात  थे  कि  107,  109  और  110  सी०  आर०

 पी०  सा०  की  गुंडा  दफाएं  हैं  ।  बदमाशों  से  निपटने  के  लिए  ये  दफाएं  ही  बदमाश  हैं  आप  भी  ऐसा  ही  कहते  थे  ।  आज
 तो  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  सी  ०ज्ञार०  पी०  सी०,मे ंसें  107,  109  और  110  दफाएं  खत्म  कर  दी  जाय  ।  109  किसी

 पर  चलाया  जाता  श
 =  ?  109  और  110  तब  चलाया  जाता  है  जव  कोई  नौजवान  शहर  में  घूमता  रहे  और  उसे  से  पुलिस

 पूछे  कि  तुम्ह'री  रोजी-रोटी  का  क्या  ठिकाना  वह  रोजी  रोटी  का  waa cea TT  न  दे  सके  तो  फिर  उस
 को  पुलिस  जेल  में  बन्द  कर  देती जिस  देश  में  सैकड़ा पीछे  60  आदमी  गरीबी  रेखा  के  नीचे  10

 करोड़  नौजवान  जहां  वेकार  जिन  की  रोजी  रोटी  का  कोई  साधन  न  उस  देश  के  स्टेच्यूट बुक  पर  107,  109

 और  110
 जैसी  गुंडा  दफाएं  एक  मिनट  भी  नहीं  रहनी  चाहिएं  ।  इसलिये  मैं  मंत्री  महोदय  सें  निवेदन  करूंगा कि  इस

 मेंट  विल  को  स्थगित  कर  के  इसे  पत्लिक  ओपिनियन  के  लिए  भेजना  चाहिए  और  नहीं  तो  फिर  गंभीरता  से  सोच  कर  के

 एक  काम्प्रीहूंसिव  अमेंडमेंट  बिल  इस  के  लिए  ag  लावें  जिस  में  107,  109  और  110  न  हो  ताकि  गरीब  का  जो  शोषण

 होता  है  और  अफसरों  के  जुर्म  के  खिलाफ  जो  कार्यकर्ता  बोलता  है  उस  को  जेल  की  हवा  खिलायी  जाती  ऐसा  कोई  मौका
 न

 इस  तरह  का  अमेंडमेंट उसमें  लाना  चाहिए  ।
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 7  1900  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 सेक्शन  167  में  भी  संशोधन  लाया  जा  रहा  अभी  जो  नया  ato  आर०  पी०  सी ०  बना  था  उस  था  कि  60

 दिन  के  अंदर  किसी  काग्निजेबल  arte  का  इन्वेस्टिगेशन  पुलिस  खत्म  न  करे  तो  वह  जेल  से  निकल  जायगा  ।  अब

 स्टर  साहब  को  चार  वर्ष  के  बाद  ही  अनुभव  होने  लगा  इन  के  पुलिस  अफसरों  ने  रिपोर्ट  दी  है  कि  हम  60  दिन  में

 स्टिगेशन  नहीं  कर  पाते  इसलिए  90  दिन  तक  हमें  जेल  में  रखने  का  मौका  दिया  जाय  |  जो  एमर्जेन्सी में  जेल  गए  हैं  वह

 जानते  है ंकि  आज  हिन्दुस्तान  की  कोई  ऐसो  जेल  नहीं  है  जो  ओवर-क्राउडेड  न  हो  अंडर  ट्रायल  प्रिजतर्से  से  |  तो  एक  तरफ

 तो  जरूरत  है  कि  जेलों  में  ओवर  क्राउडिंग  न  उस  के  लिए  जेल  तो  और  हमारे  मिनिस्टर  साहब  बना  नहीं  सकते

 हैं  क्योंकि  पैसे  की  कमी  है  लेकिन  ओवर  क्राउडिंग  न  हो  उप  के  लिए तो  इंतजाम कर  सकते  हैं  ।  मगर  ओवर  क्राउडिंग  कसे

 और  हो  ऐसा  अमेंडमेंट  सी ०  आर०  पी०  सो  ०  में  करते  जा  स्टे a. न्  इसलिए  मैं  कह  रहा हूं  कि  जो  90  दिन  का  प्राविजन  है

 90  दिन  तक  उसे  जेल  में  सड़ाया  यह  अनुचित  गैर-कानूनी  है  और  इसे  किसी  भी  हालत  में  मिनिस्टर  साहब

 को  नहीं  लाना  चाहिए  ।  यदि यह  मालूम  पड़े  कि  90  दिन  का  TAA  पुलिस  इंवेस्टिगेटिंग  अफसर  के  लिए  कम  ह्

 तो  पुलिस  अफसरों  इंवेस्टिगेटिंग  अफपरों  को  संडया  बड़ाती  चाहिए  |  जनता  को  अननेसेसरी  जेल  में  सड़ाने  का  आपको

 कोई  अधिकार  नहीं है  ।

 अभी  एक  यह  प्राविजन है  कि  दफा  107  या  किसी  और  दफा  में  किसी  के  पास  अगर  जमानतदार  नहीं  है  तो

 जुडिशल  मैजिस्ट्रेट  या  जुडिशल  मैजिस्ट्रेट  को  यह  अधिकार  है  कि  उसको  वे  छोड़  दें  लेकिन  अब  आप  कहते  हैं  कि  केवल

 मैजिस्ट्रेट  को  ही  यह  अधिकार  दिया  जाये  ।  यदि  कोई  जमानतदार  पेश  नहीं  करता  है  और  जेल  में  बन्द  zat

 डिस्ट्रिकट  मैजिस्ट्रेट  ही  उसको  छोड़  सकेगा  आज  बी  डो  ओ  या  कोई  दूसरा  अफपर  घुसखोरी  करता  तो  उसके  खिलाफ

 पार्टी  के  लोग  बोलते  उसका  विरोध  करते  हैं  तो  दफा  107  उन  पर  आयद  कर  दीशजाती है है
 और  उनको

 ज़मानतदार  नहीं  मिलता है  और  यह  जुडिशल  मैजिस्ट्रेट की  नजर  में  आता है  तो  वे  उनको  छोड़  देते  हैं  ।  अब  यह

 कहते  हैं  कि  जुडिशल  मैजिस्ट्रेट  डिस्ट्रिंड  मैजिस्ट्रेट  को  ही  यह  अधिकार  दिया  जाये  कि  ज़मानतदार  न

 पेश  करने  पर  उसको  छोड़ा  जा  सकता  है  या  नहीं  ।  अब्र बी  ओ  के  खिलाफ  कोई  अदालत  में  जायेगा
 तो

 कया  डिस्ट्रिकट

 मैजिस्ट्रट  उसको  छोड़  सकता  है  ?  इसलिए  मैं  समझता  हूं  यट  विल्कुल  गलत  अमेस्डमेन्ट  मैं  आपके  द्वारा  मन्त्री  जी  से

 तथा  आपसे  भी  निवेदन  करता  हूं  कि  इतनी  जलदी  में  जो  यह  अपेष्डवेड s  लाया  जा  रहा  है  इसके  लिए  सरकार  को  कुछ  टाइम

 लेना  चाहिए  ।  1974  के  क्रीमिनत्त  प्रोसीजर  कोड  पर  थोड़ा  और  अनुमत  प्राप्त  करके  तथा  जनता  और  वकीलों  की  राय

 इत  शब्दों जानकर  यहां  पर  अमेन्डमेन्ट  बिल  लाया  जाना  चाहिए  ।  अभी  इत  बिल  को  पास  करने  को  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।

 के  साथ  आपको  धन्यवाद  देते  हुए  मै  समाप्त  करता  हूं  ।

 co  अशोकराज  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  दण्ड  प्रक्रिया

 संहिता  के  बारे  में  विधेयक  सभी  पहलूओं  अध्ययन  के  बाद  पेश  किया  जाना  चाहिए  था  ।  कानून  बनाते  समय  इस

 बात  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  कि  कानूनी  प्रावधान  जर  वे  क्रियान्वित  किए  लोगों  का  भन्ना  करेंगे  ।  यह  विधेयक

 जल्दबाजी  में  बनाया  तथा  पेश  किया  गया  |

 मैं  विशेष  न्यायालयों  की  स्थापना  के  वारे  में  कटना  चाहता हूं  ।  मैं  यह  पूछना  चाहता हूं  कि
 विशेष  न्यायालय  कयों

 स्थापित  किए जा  रहैं  हैं  ?  मंत्री  महोदय  इस  प्रावधात  को  पुरी  तरड़  करें  इच  जितेक  के  त  में

 हस्तक्षेप  की  आशंका  है  ।  मंत्री  महोदय  इसके  लिए  पहले  से  ही  सुरक्षोपाय  कर  लें  ।

 हमारे देश  में  70%  लोग  अशिक्षित हैं  और  ये  लोग  पुलिस के  उत्साह  के  शिकार  होते  हैं  ।  इस  विधेयक  से

 पुलिस  को  अधिक-शर्क्तियां  प्राप्त  होतो  हैं  ।  सम्भावना  बड  दै  कि  पुलित  अधिक  शक्तियों  पाकर  उलका  Zeta  त  कदेंगो  |

 पार्टी  के  नेता  आयात  श्त्रिति  के  अपने  अनुभवों  के  वारे में  बताते  रहते  अतः  मैं  उनको  चेतावनी  देता

 चाहता हूं  कि  वे  इस  प्रकार  का  कानून  न  बनाएँ  ।

 विधेयक  का  मूल  उदेश्य  कातून-प्रिय  नागरिकों  को  शांति  से  रहते  देवा है  ।  मेरा  चुनाव  है  कि  ता  रे  देत  सें  ि  बैत

 खोले  जाए  ताकि  लोग  कानून  के  अनित्रार्य  उपबन्धों  का  नाम  उठा  सके  |  केत्द्ोय  सरकार  को  वाहिए  कि  जड  देश  के  जाम

 लोगों  को  मुफ्त  कानूनी  ate  को  सुविधा  दें  और  ahs  यह  सम्भत्र  नहीं  हो  तो  सरकार  तमना डु  भ. भी ज्  रम्या  को

 वित्तीय
 सहायता

 दे  क्योंकि  यह  राज्य
 गरीब  लोगों  को  मुफ्त  कानूनी  सलाह  दे  रहा

 *तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  नश्ल  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 दण्ड  प्रक्रिपाਂ  संहिता  विधयेक  28  1978

 [at  एक

 यह  बात  आम  तौर  पर  कही  जाती  है  कि  मुकदमे  बाज़े  सालों  साल  चलती  हैं  और  मुकदमेबाज  निर्णय  से  पूर्व  ही  कंगलें
 हो  जातें हैं  ।  देर  से  न्याय  मिलना  न्याय  न  मिलना  है  |  यह  आम  कहावत  है  ।  मामले  के  निपटान  के  लिए  निर्धारित  अवधि

 होनी  चाहिए  ।  कानून  भी  इतने  जटिल  नहीं  होने  किं  मामले  लग्बे  समय  चलते  रहें  ।

 हिन्दी  को  गलत  ढंग  से  लागू  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  केन्द्र  अपने  प्रत्येक  कानून  का  उपयोग  हिन्दी

 लादने  के  लिए  कर  रही  है  ।  इस  विधेयक  में  विशेष  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  मैं  इस  ae  का  अपनी
 पार्टी

 ओर
 से

 खण्डन  करता  हूँ  क्योंकि  इसके  द्वारा  हिन्दी  लादी  जा  रही  है  ।  भाषा  स्वतः  सीखी  जाती  है
 दबाव  डालकर

 नहीं
 we

 अंग्रेजी  को  देश  निकाल  बाहर  फेकने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।  परन्तु  विधेयक  में  यह  विरोधाभास है
 कि

 साक्ष्य  अंग्रेजी  और  हिन्दी  दोनों  में  लिए  जा  सकते हैं  ।  मैं  इसका  स्वागत  करता  हुं  ।  परन्तु  ख  एंड  21  के  द्वारा  हिन्दी
 न

 लादी  जाए  ।  इसे  खण्ड  का  लोप  कर  दिया  जाए  ।

 सरकारी  वकील  और  अतिरिक्त  वकील  की  frafra P)  जिलाधीश  और  सेशन  च्  की  सिफारिश
 से  न

 की
 वें  भी  आखिर  मनुष्य  है  और  पक्षपात  कर  सकते  हैं  ।  इसके  लिए  हमें  न्यायपा  लिका  विशेषज्ञों  की  एक  तालिका  बनानी

 जो  इस  पद  के  लिए  अनुभवी लोगों  का  सुझाव  दे  ।  मंत्री  महोदय  इस  पर  विचार  कर  विधेयक  में  यथोचित  करें
 ।

 भारतीय  दण्ड  दंण्ड  प्रक्रिया  संहिता  आदि  कानून  नाम  मात्र  से  लोगों  के  सन  में  भय  पैदा  करते हैं
 ।  सरकार इन  कानूनों

 के  कल्याणकारी  उपबन्धों  को  जनता  को  बताने  के  लिए  विधि  कक्षों  की  स्थापना  करे

 fe  स०
 :  जहाँ तक  खण्ड  3  का  सम्बन्ध  हैं  विशेष  अदालतों  का  गठन

 किस

 प्रकार  होगा
 ।

 क्षेत्राधिक।र  के  सम्बन्ध  में  स्थानीय  क्षेत्र  की  व्याख्या  बड़ी  गलत  की  गई  है  ।  केवल  खण्ड  3  में  उल्लिखित

 अदालतों  का  ही  वहाँ  क्षेत्राधिकार  होगा  ।

 मान  लीजिए  कि  एक  व्यक्ति  जिस पर  इस  अदालत  में  चल  यह  प्रार्थना करता  है  कि  यह
 अदालते  पक्षपात

 रहित  नहीं  है  और  इसलिए  मेरा  मुकदमा  यहाँ  से  स्थानान्तरित कर  दिया  जाए  ।  तब  आप  क्या  करेंगे  ?  इस  प्रकार
 हमारे  सामने  अनेक  कठिनाइयां  आएंगी  ।

 मामलों  के  प्रकार  के  सम्बन्ध  में  क्या  उच्च  न्यायालय  से  परामर्श  किया  जाएगा  ।  खण्ड  3  में  ऐसी  व्यवस्था है  bt
 में  जानना  चाहता  हूँ  कि  परामर्श  से  सरकार  का  क्या  अर्थ  है

 ?
 क्या  इसका  अर्थ  यह  है  कि  उच्च  न्यायालय  का  चाहे  कोई  भी

 मत  हो  सरकार  अपनी  कदम  उठाएगी  ।  इसे  स्पष्ट  किया  जाए  ।

 जहाँ तक  खण्ड  का  सम्बन्ध हैं  या  राज्य  सरकार  राज्य  न्यायपालिका  में  हस्तक्षेप  न  करे  |  आप  जिला  स्तर
 TT

 सरकारी
 वकील  की  नियुक्ति  क्यों  करना  ~  हैं  ?  जहाँ  तक  उच्च  न्यायालय  का  सम्बन्ध  हैं  सरकारी  वकील  की  नियुक्ति

 समझ  में  आती  है  ।  परन्तु  राज्य  अथवा  केन्द्र  की  अपनी  न्यायापालिका  है  विधान  सभा  कार्यपालिका  आदि  इसलिए  जिला

 स्तर  आप  नियक्ति न  करें  ।

 एक  अपराधी  को  न्यायालय के  सामने  पेश  किए  जाने  का  एक  सर्वमान्य  सिद्धांत  है  ।  आपार्तकोल  के  दौरान  इंसे  स्थगित
 कर

 दिया  गया  था  और  मैँ  इसके  लिए  लड़ने  वालों  में  से  rh  था  ।  हमारे  दल  नें  इसे  स्थगित  न  किए  जाने का  सुझाव  दिया

 था  ।  एक  अपराधी को  हर  हालत  में  अदालत  में  पेश  किया  जाए  ।  यदि  यह  उपबन्ध  पारित  किया  जाता  है  तो  पुलिस  अपराधी
 को  यातना  देकर  उससे  अदालत  के  ain  पेश  न  किए  जाने  का  कारण  लिखा  सकती  है  ।  यह  व्यवस्था बड़ी  भयानक

 होगी  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  इसे  लुप्त  कर  दिया  जाए  और  आपात  स्थिति  के  समान  उपबन्ध न  बनाए  ।

 एक  स्री  ढारा  अपने  स्थायी  निवास  स्थान  पर  शिकायत  at  कराने  की  व्यवस्था  किए  जाने  का  स्वागत  है  ।  परन्तु

 मंत्री  महोदय  मुफ्त  कानूनी  सहायता  देनें  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  इस  अवसर  का  उपयोग  नहीं  किया  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि

 इसका  उपबन्ध  करने  का  मंत्री  महीदय  आश्वासन  दें  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  क्योंकि  इसमें  मंत्री  महोदय  ने  कुछ  ऐसे श्री  पवित्र  Aga oar  |  (  देवगढ़
 ~

 संशोधन  ta  किए  हैं  जिनकी  मांग  यह  सदन  और  अनेक  राजनीतिक  दल  करते  आ  रहे  हैं  ।  भारतीय  दंड  संहिता  मेकले  न

 बनाई थी
 ।  जो  रोमन  विधि  के  आधार  पर  थी  ।  फिर  रोमन  विधि  उस  समाज  के  लिए  बनाई  गई  थी  जिसमें  5-7  प्रतिशत

 ही  अपराधी थे  ।  नगरों  और  कस्बा  के  लिए  बनाया  रोमन  कानन  भारत  भर  कानन  बना  दिया  गया  जिसकी  80  प्रतिशत
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 दण्ड  संहिता  विधी  फर्क 7  अग्रहायਂ
 क  प ना  ie

 जनता  गिरी  हुई  10  प्रतिशत  मध्यम  और  शेष  10  प्रतिशत  अच्छी  ।  ऐसा  विधान  भारत  के  लिए  सर्वेथा  अनुपूरक  है
 |

 अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  विधेयक  को  तो  पास  कर  दिया  जाए  परन्तु  भारतीय  समाज  के  उपयुक्त  एक  व्यापक  विधेयक

 जाए  ।

 एक  सदस्य  ने  यह  बात  उठाई  थीं कि  राज्य  और  केन्द्र के  लिए  भिन्न  प्रकार  के  सरकारी  वकील  होने  से
 विभाग  और

 मौमेलीं  में  असमानता  पैदा  हों  जाएगी  ।  ऐसा  नहीं  होगा  ।  सरकार  दोहरी  सरकारी  वकील  व्यवस्था  क्यों  रखना
 चाहती &  ?

 होने की इसका  कारण हैं  ;  कि  ऐसा  करने  से  राज्यों  द्वारा  जहाँ  विभिन्न  दलों  की  सरकार  होती  किसी  प्रकार  का  अन्याय
 सम्भावना  नहीं  रहेगी  ।  क्योंकि  मामले  की  फिर  से  जांच  हो  सकेगी  ।  इस  प्रकार  यह  व्यवस्था एक

 ओर  न्यायपा

 देने के
 oy

 स्वेत॑त्रता  और  दूसरी  ओर  लोगों  को  न्याय  लिए  बहुत ही  अच्छी  होगी  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  यह  विधेयक  सत्ताधारि  दल  अपनी  बुरी  नियत  से  लाया  है  ।
 ऐसा  कह  कर  सदस्य  ने  सरकार  के

 साध  अन्याय  किया  है  क्योंकि  वह  इस  विधेयक  को  सद्इच्छा  से  लाई  है  ।

 भारतीय  दंड  संहिता  में  यह  कमी  है  कि  सरकारी  वकील  सालों  तक  गवाहों  को  पेश  नहीं  करता  और  इससे  दूसरे  पक्ष  को

 अकथनीय  कठिनाई  होती है  ।  सरकारी  वकील  को  तो  पहली को  त  मिल  जात  है  इसलिए  वह  परवाह  नहीं  करता
 ।  यह

 एक  दयनीय  स्थिति  है  कि  30  वर्ष  की  स्वतंत्रता  के  बाद  भी  किसी  सरकार  ने  इस  ओर  ध्यान  नहीं  दिया
 ।

 कुछ  और  भी  कमियां  ।  उड़ीसा  में  सौतेले  भाइयों  और  मां  को  एक  आदमी  खुले  आम  दिन  में  मार  दिया
 ।

 सबने इसे  देखा  परन्तु  कुछ  प्रक्रिया  सम्बन्धी  कमी  कारण  लाखों  खर्च  कर  अपराधी  साफ  छूट  गया  |
 और

 लोगों  ने  न्यायपालिक

 को  गालियां  दी  कि  6-7  आदमियों  को  मार  कर  भी  वह  छोड  दिया  गया  ।  विधेयक  में  ऐसी  कुछ  कमियां  हैं
 ।  अतः  इस  मैकाले

 के  अधिनियम  में  परिवर्तन  किए  जाएं  ।

 इन  शद्ढों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूँ
 :

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्य  सुची  के  अनुसार  अब  हमें  बाढ़ों  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  ।  हमारे पास  कुल  25  मिनट  है  और

 सदन  4.  30  बजें  स्थगित  करना  होगा  ।

 at  यमुना  प्रसाद  wat  :  इसके  लिए  समय  बढ़ाया  जाए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  सुझाव  है  कि  हम  इस  विधेयक  पर  चर्चा  जारी  रखें  at  दय  कितना  समय  लेंगे  ।

 श्री  uae  डी ४  पाटिल  20  मिनट  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विधेयक  पर  चर्चा  समाप्त  कर  हम  बाढ़ों  की  चर्चा  को  लेंगे  ।

 चौधरी  बलवीर  सिह  :  उपाध्यक्ष  जब  यह  बिल  हाउस  में  तो  मैंने  समझा
 कि

 यह

 इन्दिरा  गांधी  का  बिल  आ  Tat है  |  मैंने  कोई  मज़ाक  की  बात  नहीं  कही  है  ।  उपाध्यक्ष आप  भी  डा०  राम  मनोहर

 लोहिया  के  साथ  रहे  हैं  ।  सब  से  पहले  उन्होंने  यह  आवाज  उठाई  थी  कि  सेक्शन  107  और  151  को  क्रिमिनल  प्रीसीजर कोड

 से  निकाल  देना  चाहिए  ।  1974  में  इसमें  थोड़ी  सी  तरमीम  की  गई  कि  नहीं  fas  पर्सनल
 हो  जायेगा  ।  उसके  बाद  इमर्जेन्सी  लग  गई  |  उसके  दौरान  सारे  हिन्दुस्तान  में  बहुत  ज्यादा  तादाद  में  लोग  सेक्शन  107

 और  151  में  पकड़े  गये  ।  मेरे  पास  फ़िगज़े नं  नहीं  है  ,  लेकिन  मैं  कह  सकता  हूं  कि  पंजाब  में  जितने  आदमी  पकड़े  वें  सब

 सेक्शन  107  और  151  में  पकड़े  गये  |  उसे  वक्त  के  कानून  के  मुताबिक  जो  आदमी  पकड़े  गये  थे  ,  उन्हें  पर्सनल  बांड  पर
 छोड़  देना  चाहिए  लेकिन  कोट्स  ने  वह  कानून  होने  के  बावजूद  कहा  कि  नहीं  शोर्टी  पचासपचास  हज़ार  रुपये

 की  दो  तीन  शोर्टीज  होनें  पर  रिलीज  किया  जायेगा  ।  आप  अन्दाज़ा  TTS  कि  कानन  कहता  है  कि  जोभी  आदमी  x

 107  और  151  में  पकड़ा  उसके  लिए  शोर्टी  की  जरूरत  है  उससे  fers  पर्सनल  बांड  पर  छोड़  दिया
 लेकिन  इसके  बावजूद  पंजाब  में

 जितनें  भी  आदमी  पकड़े  एक्सीक्यूटिव  मजिस्ट्रेट  नें  उनसे  शोर्टी  डिमांड  की
 ।

 मैंने  जेल  से
 हाई  कोटे  को  लिखकर  भेजा  कि  इस  कानून  पर  किस  ढंग  से  अंमल  किया  जा  रहा  है  हाई  कोर्ट ने  मुझे

 रिलीज़  कर  दिया  और  at  खिलाफ़  प्रोसीडिग्ज़ को  पेश  कर  दिया  ।  वह  आर्डर  एक  हफ्ते  के  बाद  पहुंचा  |  आप  अन्दाज़ा

 लगाईये  कि  हाई  कोर्ट  का  आर्डर  आ  जाये  और  वह  आर्डर  न  पहुंच  सकें  ।  और  वह  आर्डर  पहुंचने  पर  भी  मुझे  रिलीज़  नहीं

 किया  गया  मुझे  गेट  के  बाहर  पकड़  लिया  और  एक  दूसर  थाने  में  ले  जाया  गया  और  काग़ज़ात  में  शो  किया  गया
 कि

 मुझे  छोड़  दिया  गया  है  ।  लेकिन  मुझे  मीसा  में  दोबारा  पकड़  लिया  गया  ।

 एन०  थ क्०  शेजवलकर  पीठासीन  हुए  ।  |
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 दण्ड  प्रक्रिया  सहिता  विधयक  28  1978

 बलवीर

 मेरा  कस  चंडीगढ़
 हाई  कोर्ट  के  रिकार्डिड  केसिस  मे  दर्ज  है  ।  हाई  कोर्ट  का  फैसला  होने  के  बाद  भी  जितने  आदमी

 संक्शन  107  और  151.0  में  पकड़ें गये  जिन्हें  को  जेल  में  रख  ने  का  हक  नहीं  जिन्हें  पर्सनल  बांड  पर  छोड़  देना

 चाहिए  उनमें  से  एक  आदमी  को  भी  नहीं  छोड़ा  और  पर्सनल  बांड  के  बजाय  उन  की  श्योरटी  की  प्रोसीडिग्स

 लगातार  हाईकोट  के  hat  के  बाद  भी  चलती  रही  हैं  ।  आप  को  पता  होगा  कि  1940 में  जब  महात्मा  गांधी  नें

 सिविल  डिसओबिडिएंस  मूवमेंट  चलाया  उसमें पहले  सत्याग्रही  आचार्य  विनोबा  थे  ।  जब  बहुत  से
 लोग

 गिरफ्तार हो  गए  तो  एक  केस  यह  हाई  कोर्ट  में  चला  गय  |  वहां  कहा  कि  इस  आदमी  ने  लिख  कर  दिया  था  कि  में  सत्याग्रह

 करूंगा  लेकिन  इसने  सत्याग्रह  तो  किया  गवन  मेंट  ने  इसे  पहले  ही  गिरफ्तार  कर  लिया  ।  अब  हाई  कोटं  में  उस  केस

 का  हुआ  और  हाई  कोर्ट  ने  कहां  कि  एक  आदमी  ने  लिखकर  देता  है  कि  मैं  सत्याग्रह  वहू  कल  को  नहीं  करता  है
 तो  जब  तक  वह  सत्याग्रह  न  करे  तब  तक  उस  को  गिरफ्तार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इस  तरह  से  जो  लोग  पकड़े  गए  हैं
 नाजायज है  ।  यह  अंग्रेज का  राज  था  ।  अंग्रेज  के  राज  में  एक  हाईकोर्ट  ने  जजमेंट  दिया  और  सारे  हिन्दुस्तान  में  जितने

 सत्याग्रही  उस  मुवमेंट  में  पकड़े  थे  वह  सब  के  सब  रिलीज  कर  दिए  गए  ।  यहां  पंजांब  की  हाई  कोर्ट  रूलिंग  देती  है
 ।

 उस  के  बाद  नाभा  जेल  में  हाई  कोर्ट  के  जज  आए  ।  उनके  सामने  कहा  कि  यह  केस  इस  पर  हाई  कोर्ट की  जजमेंट  हो
 चुकी  है  और  मेरे  अपने  कस  में  जजमेंट  हुई  इस  के  बाद  भी  जेलों  में  107  और  157  के  हेसेज  पड़े  हुए  हैं  और  हजारों  की

 तादाद  में  पड़े  हुए  उन्होंने  कहा  कि  हम  जा  कर  देखेंगे  ।  नौ  नौ  महीने  और  साल  साल  भर  के  केसेज  पड़े  हुए  थे  हालांकि
 6  महीने  से  ज्यादा  रख  ही  नहीं  सकते  इस  कानून  के  अंदर  ।  अगर  कोई  जमानत  नहीं  मिलती  है  तो  वह  डिटेंशन  में

 महीने  से  ज्यादा  नहीं  हो  सकता  ।  लेकिन  एग्ज़ीक्यटिव के  किसी  आफिसर  ने  इस  का  कोई  नोटिस  नहीं  लिया  ।  तो  यह

 कानून  जब  मौजद  था  तब  सरकार  ने  या  एग्जीक्यू टिव  ने  उसर  की  कोई  परवाह  नहीं  की  ।  आप  पेश  करने  की  बात  कहते

 मुझे  फिरोजपुर  से  जालंधर  लाया  गया  अदालत  में  पेश  करने  के  बजाय  जब
 कि  जालंघर  जेल  में  ही  प्रोसीडिग्स  थीं  ।

 रास्ते  में  मोटर  खराब  हो  गई  ।  लेट  हो  गए  मैजिस्ट्रेट साहब  जिन  के  आगे  केस  था  वह  इंतजार  कर  के  चलें  गए  और
 उन्होंने  अपना  ty ATSs  लिख  दिया  कि  मुझे पेश  किया  गया  और  तारीख दी  गई  ।  डा  कूमेंट्री  एविडेंस  है  कि  मजिस्ट्रेट  बेक्त  से

 पहले  चले  मझ  पेश  नहीं  क्या  गया  लेकिन  उस  के  बावजूद  भी  मैजिस्ट्रेट ने  फाइल  पर  लिख  दिया  कि  मुझे  पेश  किया

 >  तब  जबे  aa गया  श्र मैँने  तारीख  दे  दी  |  यह  कानून  मौजूद  होने  पर इस  कानन  की  इसे  तरह  से  धज्जियां  उड़ती  ष

 न्क्वायरी  करें
 तो  बेशुमार यह  फैसला  कह  दिया  कि  मूलजिम पेश  नहीं  तब  क्या  हाल  आज  भी  आप

 केसेज  में  मुलजिमों  को  पेश  किए  स्रदालत  के  श्रंटर  उन  को  लाए  बगैर  तारीख  डलवा  ली  जाती  |  मार  पीट  कर

 के  जिस  की  हालत  खराब  कर  दिए  होते  हैं  उस  को  पेश  नहीं  किया  जाता  तौर  यह  कह  कर  कि  यह  मलजिम  पेश  हो  चुका
 इस  तारीख  डाल  दी  तारीख  डलवा  लेते  हैं  इस  तरह  के  एक  नही  हजारो  केसेज  हैं  ।  रिसेंटली  दो  तीन  केसज
 म  जहां  ने  गलत  तरके  सें  लोगो को  बर्द  कर  रखा  हम  ने  हाईकोर्ट  में  जा  कर  आर  वहां  मौके  पर  हाई
 BIE  का  जो  आदमी  मुकरर  किया  गय  उस  को  ले  वहां  पूलिस  कस्टडो  में  वह  आदमी  पाए  गए  और  फिर  बाकायदा

 मुकदमा  चला  |  तो  इस  ढंग  से  जव  चल  रहा  है  तो  झाप  कानून  को  फिर  उसी  पुरानी  लाइन  पर  लाना  चाहते  हैं  जिस  के

 खिलाफ  हम  ने  अंग्रेजों  के  राज  में  लगातार  लड़ाई  लड़ी  ौर इ ंइंदिरा  गांधी  या  उस  से  पहले  लाल  बहादुर  शास्ती  तर  पंडित

 नेहरू
 के  राज  पिछले  तीस  साल  लगातार  हम  ने  लड़ाई  लड़ी  कि  यह  107  ate  151,  ये  बाएं के  नाम  पर  धब्बे

 a  झर  किसी  को  इन
 के

 अंदर  गिरफ्तार  न  किया  जाय  |  होना  कौन  है  गिरफ्तार ?  जो  गरीब  झ्ादमी  है  वह  पूलिस  में

 fare  करने  जाता  ह ैहै  तो  बजाय  इस  के  कि  उच  की  रिपोर्ट के  आ्राधिर  पर  उस  बड़े  ्रादमी  के  खिलाफ  ऐक्शन  लिया

 वह  कहते  हैं  कि  ठीक  हम  दोनों  को  गिरफ्तार  कर  लेते  जो  रिपोर्ट  करने  गया  उसको  ही  वे

 गिरफ्तार कर  लत  हूं  अर  फिर  कल  को  प्रेशर  डालत ेहैं  कि  तुम  नर  कम्पलेंट  वापस  नहीं  तो  यह  मुकदमा  चलेगा  |  ती  में  त

 समझता  था  कि  झाप  ag  श्रम  डमेंट
 ला  रह ेहै

 र  हों  तो  बड़ी  खुशी  हुई  जिस  दिन  ला  श्री  शांति  भूपण  से
 इस  सदन  में

 कहा
 था  कि  हम  जल्दी  से  जल्दी  साल  भर  में  ऐसा  कानून  ला रहे  हैं  कि  तीन  महीने के  अत्दर  लोध्र  ७५ क काट स

 6  महीने में  सेशन्स  कोर्ट में  र  एक  साल  में में  हाई  न ज हि काट स में  हर  मुकदमें  का  फैसला  हो  जायेगा  तब  हम  ana  थे  कि
 कोस  में  जो  तमाम  मुकदमें  पेंडिंग  मैं  उनका  फैसला  जल्दी  हो  सकेगा  ।  ला  मिनिस्टर ने  इसी  हाउस  में  यह  एश्योरेंस  दी

 इस  बात  का  न  किया था  शरर  तव  हमने  तालियां  बजाई  थी  ।  हमने  सोचा  कि  जनता  पार्टी  श्रपना  वायदा

 पूरा  करने  के  कि  इंसाफ  मिलना
 चाहिए

 कदम  उठा
 रही  इंसाफ  जल्दी  नहीं  मिलता है  तो  इंसाफ

 का  कोई  मतलब  नहीं  रह  जाता  है  ।  मेरी  अपनी  नोटिस  में  ऐसे  केसेज  एक  आदमी  का  केस  ara  भी  इलाहाबाद  हाई
 are  में  हुआ  है  ।  एक  फौजी  अफसर  वे  बेचारे जीत  भी  गए  gat  मिलना  लेकिन  आज  दस  साल
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 से  ऊपर  हो  चुका है  उनका  केसे  पे  डिग  है  ।  जिस  आदमी  को  पैसा  मिलना है  वह  है  उसके  मरने  के  बाद  झगर  उसके

 बच्चों  को  पैसा  मिला  तो  उसका  क्या  फायदा  होगा  क्योंकि  वहू  खुद  उस  पेसा  को  इस्तेमाल  नहीं  कर  सकेगा  ?  झाप

 चाहते हैं  कि  लोगों  को  सस्ता  इंताफ  मिले  ,  जल्दी  इंसाफ  उसमें  कोई  रुकावट  न  गरीब  श्रादमी  को  बिना  पेसा

 ad  किए  ठीक  समय  पर  इंसाफ  मिले  ate  सरकार  उसके  लिए  पैसे  का  इंतजाम  करे  तो  इस  किस्म  का  कोई  कानून
 आता  उसके  लिए  हम  qaT  रकबात  देते  श्रौर  पब्लिक  में  जाकर  छाती  बजाकर  उसको  कह  सकतें  ।  जनता  पार्टी  ने  इमरजेन्सी

 के  खिलाफ  लड़ाई  लड़ी  थी  ate  लोगों  को  झ्ाजाद  किया--यहू  बात  हम  लोगों  में  कहते  हैं लेकिन  श्राप  वहीं  चीजें

 दूसरी  में  लाना  चाहत  अ्रगर  कोई  व्यक्ति  किसी  ढंग  से  गड़बड़  करता  है  तो  उसके  लिए  श्राप  खास  कदम  उठा

 सकते  अझापन  स्पेशल  कोर्ट  का  मामला  सुप्रीम  कोट  को  रेफर  किया  है  लेकिन  सारे  केसेज  के  लिए  स्पेशल  कोटं  नहीं

 जिन्होंने  देश  के  कानून  का  सत्यानाश  किया  संविधान  का  सत्यानाश  किया है  ate  जिन्होंने  देश  में  एनार्की  फैला  दी

 थी  उनके  खिलाफ  श्राप  कोई  कानून  लाते  तो  सारा  मुल्क  श्र  यह  हाउस  ्रापके  साथ  होता  लेकिन  उनको  पकड़ ने  की  ATT

 कोई  बात  नहीं की  है  ।

 सभापति  महोदय  :  अ्ाप  समाप्त  कीजिए  |

 चौधरी  बलवीर  सिंह  :  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  कहा है  कि  मैंने  एक  हुकुम  से  हजारों  आदमी  अ्त्दर  कर  दिए  थे

 लेकिन  यह  सरकार  पौने  दो  साल  में  एक  को  भी  wear  नहीं कर  सकीं  ।  वे  बड़े  जोरदार  लफ्जों में  कह  रही  हैं  फिर  कहां

 है  ग्रापका  कानून  ?  अभी  कल  बिहार में  श्रापके  मिनिस्टर  पकड़े  उनकों  मारा  मेम्बर  पालंमेस्टਂ  को  सारा  गया

 जबकि  aia  में  आपकी  हुकूमत  है  शौर  बिहार में  आ्रापकी  हुकूमत  है  ।  यह  कितने  wa  की  बात  है  कि  बावजूद  झापकी

 हुकूमत  होने  के  वहां  के  प्रफस र  झ्रापके  मिनिस्टर  को  मारने
 में  गुरेज़  नहीं  करते  ।  होशियारपुर  में  मेरे  साथ  भी  यही  gar

 थ  ।  मैं  रूलिंग  पार्टी  का  मेम्बर  दफ्तर  में  जाने  की  लाठीचाज  मे  रे  ऊपर  लाठियां  बरसाई  गई  |  =~ aaat

 के  राज  में  भी  ऐसा  करने की  जुरंत  नहीं  थी  ।  लेकिन  wa  जनता  पार्टी के  राज  में  रूलिंग  पार्टी  के  अ्रावमियों  के  खिलाफ़

 भी  लाठियां  चलती  हैं  जोकि  कानून  को  कायम  रखने  में  मदद देते  (araeart )  एक  साल  हो  गया  पंजाब  सरकार

 ने  झ्राश्वासन  दिया  था  कि  इंक्वायरी  करेंगे  लेकिन  कोई  इंक्वायरी  नही  हो  रही  है  faa  अफसरों  ने  यह  गुण्डागर्दी  की

 जुलूस  निकाल  कर  मैंने  श्री  मोरारजी  देसाई  को  उन  के  फोटो  दिखलाये  झौर  कहा  कि  इन  के  खिलाफ़  का यंवाही  होनी

 चाहिये  |  पंजाब  सरकार ने  कहा  कि  एक  weRaraa  श्राकिसर  मुर्कारिर
 करेंगे--लेकिन  क्या  हना  ।  वे  लोग  जो  जलूस

 निकाल  कर  जाते  जिन  की  फोटोज  मौजूद  उनके  लिये  हमारे  agi  कोड-ग्राफ-कण्डक्ट  है-फिर  भी  किसी  को  ae
 तक  नहीं  लगाई  गई  |

 मै  da)  जी  से  यही  कहना  चाहता  gaa Faas, में  ह  ्राप  प्रेक्टीकल  शकल  सें  देखने  की  कोशिश  करें  ।  अगर

 एमर्जन्सी  ५ म अ्रापਂ  को  हाथ  नहीं  प्राप  बचें  तो  जिन  को  हाथ  लगा  उन  से  ही  पूछ  लीजिये  कि  क्या-क्या  eat
 Ql  मुझे  लेक र  श्रदालत  में  पेश  करने  के  लिये  वहां पर  दरख्वास्त  गर्मी के  टिन  मुझे  6  घन्टे  हो  गयें

 aa  तक  पीने  को  पानी  भी  नहीं  दिया  गया  ।  हमारे  साथ  जो  सिक्योरिटी  र  ara  उन  का  अदालत  सें  बयान

 है--उन्होंने  कहा  कि  हम  को  यह  हुकम  हुमा  है  कि  इन  को  लेकर  इन  को  कोई  पानी  या  खाना  नहीं  देना  वहां
 पेश  कर  के  फिर  वापस  लेकर  wee  मे ंरे  दरख़्वास्त  देने  के  बाद  जब  झदालत  ने  उस  से  पूछ  तो  उस  ने  यह  बयान  दिया

 लेकिन  उस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं हुई  ।  जनता  पार्टी  की  सरकार  के  जमाने में  भी  वे  लोग  उसी  तरह  से  दन-दनाते  फिर

 रहे  हैं  बिहार  में  जो  कुछ  हुम  वह  भ्रांखें  खोलनेवाला है  मिनिस्टर  उन  के  लिये  कानून  जो  ae

 के  कानून  की  मिट्टी-पलीद  कर  रहे  इन  सरकारी  अफसरों पर  बगर  प्राप  का  डण्डा  नहीं  होगा  तो  गरीब  को
 कसे  इन्साफ  मिलेगा  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैँ  प्राप  को  धन्यवाद  देता  हूं  ने  मुझे  इस  मसले  पर  श्रपने  विचार  रखने  का  सौका  दिया  ॥

 श्री  बापू  साहिब  परुलेकर  )  :  मेंने  पिछले  सबह में  कुछ  संशोधन  प्रस्तुत  किये  थे  ।  परम्तु  यह  संशोधन

 व्यपगत  हो  गयें  हैं  anita  मेंने  उन्हें  पुनः  प्रस्तुत  नहीं  किया था  ।  मैंने  उपाध्यक्ष  महोदय  से  निवेदन  किया  और  उन्होंने

 मुझे इस
 पर  बोलने  की  अ्रनुमति  दे  दी  थी  ।  मैं  श्रभी  बोलना  चाहुंगा  |

 सभापति महोदय  :  ठीक  है  ।

 श्री
 बापू  साहिब  परुलेकर

 :  मंत्री  महोदय  ढ1रा  जो  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  गया  मैं  उससे  सहमत  हूं  ।  परतु
 इसके  साथ  ही  मैं  कुछ  सुझाव  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।
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 बापू  साहिब  परुलेकर |

 खण्ड  10  धारा  102  के  अस्तगेंत  एक  नये  संशोधन के  रूप  में  (3)  जोड़ने के  लिए  व्यवस्था  की  गई

 इस  का  सम्बन्ध  जांच  के  दौरान  पुलिस  के
 द्वारा

 कब्जे  में  ली  गयी  वस्तुभ्नों  से  है  ।  मेरे  विचारानुसर  इस  खण्ड  का

 ने  विचार  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  इसमें  यह  कहा  गया  है  कि  यदि  जांच  के प्रारूप  तैयार  करते  समय  इस  पर  सही  ढंग से

 दौरान ऐसे  वस्तुएं  aoa  में  की  गई  जिन्हें  झासानी से  न्यायालय  तक  नही  जा  तो  ऐसी  बस्तुअ्रों  को

 ब्यक्ति  के  सुपुद॑  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  कोई  व्यक्ति  शब्द  के  औचित्य  को  नहीं  समझ  हूं
 इसका

 नत्पय  तो  यह

 हम्ना  कि  यदि  कोई इंस्सपेक्टर  fafaa  वस्तुयें  ले  जा  रही  कोई  किसी  कार  को  कब्जे  में  लेता  तो  उसे  वह  कार  उस

 व्यक्ति  को  देने  के  वापिस  करने  की  जरूरत  नही  विधेयक  के  ware  उसे  यह  शक्ति  प्रदान  की  गई  है  कि  वह  कार  चाहे

 तो  जिला  पुलिस  mellaH  को  दे  सकता है  या  किसी  सब-इंस्पेक्टर  को  दे  सकता  है  ।  इसी  प्रकार  का  उपबन्ध  धारा  517

 में  किया  गया  है  ।  उच्चतम  स्यायालय  झौर  उच्च  स्यायालय  ने  इसकी  व्याख्या  यह  की  है  कि  कब्जे  में  ली  गई  वस्तुझ्रो  को

 स्यायालय  के  निर्णय  तक  उसी  व्यक्ति  को  वापिस  दे  देना  जिससे वे  कब्जे  में  ली  गई  हो  ।  परन्तु  यहां  जो  उपबन्ध

 किया  जा  रहा  है  उसके  झ्रनसार  पुलिस  अधिकारी  वह  वस्तु  किसी  को  भी  दे  सकता है  ।  इसलिए  में  मंत्री  महोदय  से  यह

 निवेदन  करना  चाहता हूं  कि वे  भी  व्यक्ति  को  ही  रखना  चाहतें  हैं  या  व्यक्ति  जिससे  वस्तुएं  कब्ज  में  ली  गयी

 है  शब्द  रखना  चाहते  हैं  ।  मैं  समझता हूं
 '

 किसी  भी  शब्दों  को  रखने
 से  बहुत  ग्रस्याय  हो  जायेगा  |

 इसके  बाद  खण्ड  33  का  उल्लेख  भी  किया  मया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  किसी  भी  जिसे  आजी वन

 कारावास  की  संज्ञा  सुनाई  गयी  हो  या  जिसके  मृत्युदण्ड  की  प्राजीवन  कारावास  में  बदल  दिया  गया  तब  तक  रिहा  नहीं

 किया  जब  तक  वह  कम-से-कम  14  वर्षों  का  कारावास  न  भोग  चका  हो  ।  मैं  मंकी  महोदय  से  अन रोध  करना

 चाहता  हूं  कि  वह  इस  बाते  को  स्पष्ट  करें  कि  क्या  सरकार  इस  अवधि  को  निकालते  क्या  सेजा  भूमतने  हुये  समय

 उसको  दी  गई  छट  भी  दृष्टिगत  रखेंगी  में  समझता  हूं  कि  wo  त्राच रण  के  KT  सजा  में  स्द््ट  देने  का  कोई

 मतलब  नहीं  ।  माननीय  मंदी  महोदय  इस  बात  से  तो  wand  ही  ह  कि  मज  रम  अच्छा  व्यवहार  तभी  करने  हं  जबकि

 उन्हें  यह  श्रा शा  होती  है  कि  अच्छा  व्यवहार  करने  पर  उनके  कारावास  के  समय  में  कमी  कर  दी  जायेंगी  |  अज  जबकि

 तरीकों  पर  बल  दिया  जा  रहा  विधेयक  का  प्रारूप  तयार  करते  समय  भी  इसे  दृष्टिगत  ख  जाना  चाहिये  ।

 खण्ड  31  के  बारे  में  मैं  एक  निवेदन  झौर  करना  चाहता  हूं  खण्ड  में  यह  कहा  गया  है  कि  सरकार  सावं  जनिक

 योजन  को  इस  बात  का  अ्रधिका र  2  सकती  है  कि  सश  यायालय  के  दोष  मविति  के  प्रादेश  के  विरुद्ध  wa  दज  न  करे

 यदि
 पुनरीक्षण

 के  इस  श्रादेश  को  लागू  करने  योग्य  बना  fear  जाये  तो  मुझे  उसमें  कोई  प्रापत  नही  होगी  परतु  धारा

 399  (3)  के  द्वारा  पूनरीक्षण  में  जारी  किए  गए  आदेशों  कों  यांत्रितका  प्रदान  कर  दी  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  यह
 यदि  इन  दोनों  धा  रातों  को  विस्तृत  रूप  से  पढ़ा  जाये  तथा  उनकी  तुलना  की  तो  उनके  सही  व्याख्या  क  रने  में

 वक्ताओं  तथा  Faas at शों  दोनों  को  ही  काफी  परेशानी  होगी  ।  इस  पर  विचार  किया  जान [ ह  चाहिये  |

 अब  मैँ  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  की  अर  सदन  का  ध्यान  lake  करना  चाहता  हूं  जिसका  घारा  167

 को  संशोधित  करने  वाले  खण्ड  13  की  सम्बन्ध  में  है  मैं  मंत्री  महोब्य से  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  1973 से  पूवे

 की  स्थिति ही  यूने  कायम  की  जाये  निस्संदेह यह  सच  है  कि  ग्रवधि  60  दिनो क  स्थान  पर  बढ़ा  कर  90  दिन  कर  दे

 है, परम्तु  इसके  बावजूद  भी  में  यह  महसूस  करता  हूं  कि  इंस  उपबन्ध  को  सांविधिक  ग्रंथ  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिये

 और  इस  सम्बध  में  यथापूर्व  स्थिति  अर्थात  जो  1973  में  पहले  की  पनः  कायम  की  जानी  उदाहरणाथं  मंत्री

 महोदय  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  को  मान  लो  कि  सरका९  के  विरुद्ध  कोई  जिहाद  आर१

 किया  जाता  है  जिसमें  कि  100,  200  या  300  लोगों  को  पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार  कर  लिया  जाता  है  तो  क्या  भला  जिला

 स्यायाधीश  द्वारा  इन  300  लोगों  चलान  तीन  महीने  में  भी  कर  पाना  सम्भव  होगा  ?  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तो

 इन  सभी  व्यक्तियों  को  जमानत  पर  ter  करना  पड़ेगा  क्योंकि  यह  उपबन्ध  है  ।  इसी  तरह  के  प्रत्य  अनक  मामल

 उद्घृत  किये  जा  सकत  हैं  ।  झाज  क  युग
 मे

 श्रष्टाचार  का  बोलबाला है
 |  यदि  कोई  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  पुलिस  को  रिश्वत

 आरोप-पत्र  90  दिन  तक  प्रस्तुत  न  करवा  सकन  में  सफल  हो  जाता  उक्त  अभियुक्त  को  जमानत  पर  रिहा
 कर  दिया  जायेगा  ।  यह  भी  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  3.0  परस्पर  विरोधी  है  जिसके  अनस र  यह  उपबन्ध  किया

 गया है  कि
 तभी  किसी  एसी  दोषी  जिस  पर  मौत  की  सज़ा  पाने  का  जुम॑  जमानत  पर  रिहा  नहीं  किसा  जायेगा  जब

 या  किं  वह  बीमार  हो  या  दोषी  कोई  स्त्री  हो  यह  दोनों  ही  बरते  एक  साथ  एक  wed  ब्राप॑  या  पुलिस  को
 स्वेच्छा  पर  छोड़  रहे  हैं  कि  यदिवह  तो  उस  व्यक्ति  के  बारे में  दोषपदत्ध  प्रस्तुत  a  करे  जबकि  दूसरी  we  धारा  437
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 के  अनुसार  सांविधिक  da  में  यवस्था  भी  है  कि  जिस  व्यक्ति  का  मुकदमा  सैशन  कोर्ट में  चल  रहा  हो  उसकी  जमानत

 नहीं  हो  ae  |  इससे  पुष्िस  न्रग्लों  को  भ्रष्टाचार  का  और  अधिक  अवसर  उपलब्ध  हो  जायेगा  |  अत  मेरा  निवेदन  है

 कि  इस  उपबस्ध  से  कोई  लाभ  हीने  वाला  नही  है  ।

 मेरे  अनेक  माननीय  मित्नों  ने  दोषी  के  अधिकारों  के  पक्ष  में  बहुत  कछ  कहा  है  |  यह  ठिक  है  कि  दोषी  क  साथ  भी

 न्याय  fear  जाना  चाहिये  परम्तु  इसके  साथ  ही  यह  भी  श्रनिवायं  है  कि
 जो  शिकायत  करने  वाला  है  या  जिसके  परिवार

 क  सदस्यो  का  कर्ल  किया  गया  है  उसके  हितों  की  सुरक्षा  भी  की  जायें  |

 में  खण्ड  8  की  घारा  24  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  जिसमें  जिला  मजिस्ट्रेट  को  सरकारी

 योजकों  की  नामावली  तैयार  करने  का  अधिकार  दिया  है  मैं  इस  सम्बत्ध में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  विशेष  रूप

 से  इस  लिए  झ्राकृष्ट  करना  चाहता  हूं  क्योकि  वह  at  महाराष्ट्र  में  एक  झधिवनता  रहे  हैं  घौर  वहं  यह  जानते  हैं  कि  जिला

 त्यायाधीश  ढ  रा  सरकारी  अभियोजकों  की  नियुक्ति  किस  प्रकार  की  जाती  है  ।  सेशन  जज  के  समक्ष  अधिवक्ता  ma  दिन

 काम  करता  रहता  है  तथा  वहू  उसके  गुण-दौषों  से  भलीभांति  ग्रबग़त  होता  है  ।  ्र  मे  र  निवेदन  यह  है  कि  यह  शक्ति

 अगर  सैशन  जज  को  दे  दी  जायें  तो  उद्देश्य  की  पूति  झधिक  भ्रच्छे  तरीके  से  हो  सकेगी  तथा  इसमें  होने  बाला  भेदभाव  भी

 शीघ्र  ही  समाप्त  ही  जाएगा  |

 इसलिए  में  मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  F  वह  इन  पर  विचार  करे  तथा  इस

 सम्बन्ध  में  झपेक्षित  संशोधन  करनें  का  प्रयटन  करे  ।

 गुह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 एस०

 डो
 ०

 :
 में  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होने  इस

 विधेयक  का  समन  करते  हुए  इसे  अधिक  उपयोगी  बनाने  की  दृष्टि  से  अनेक  सुझाव  दिए  है  अभी  इसमें  कुछ  ge  az

 प्रक्रियात्मक  कानून नें  संशोधन  नही  किया  जा  रहा  मौलिक  कानून  नें  अभी  संशोधन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ह |  Wa:

 मौलिक  कानून  के  बारे  में  गई  टिप्पणियां  अभी  यहां  लागू  नही  होगी

 चर्चा  के  दौरान  एक  बात  यह  भी  कही  गई  है  कि  यह  इन्दिरा  सरकार  की  देन  है  ।  यह  बात  कुछ  हृद  तक  सही  है  परन्तु

 फिर  भी  इसे  पूरी  तरह  से  झापात  थिति  की  देन  नही  कहा  जा  सकता  क्योकि  झापात  स्थिति  से  काफी  पहलें  1973  के

 ्रघिनियम  पर  कई  ९तरों  पर  विवार  हो  रहा  ;  कलिपय  लोगों  के  समक्ष  पाई  थी  त्रौर  उसमें  विलम्ब  नहीं

 किया  जा  सकता  था  क्योंकी  व्यवहार  में  प्र क्रियाटमक  कानून  बादी  के  हित  में  होना  चाहिए  ।  में  इस  सनद  नें  यह  स्पष्ट

 कर  दूं  कि  संसद  cia  जो  भी  कोई  विधान  बनाया  जाता  वह  सम्पूण  राष्ट्र  पर  लागू  होता  है  अतः  हमें
 इसके  qa-

 पृष्ठभूमि  के  बारे  में  अधि  कि  चिता  नहों  करनी  चाहिए  ।

 मानसीय  दो  मित्रों  दारा  यह  सुझाव  भी  दिया  गया  था  क्रि  इस  विधेयक  को  जनमत  हेतू  परिचालित  किया  जाना

 चाहिये  ।  एक  माननीय  fad  ने  रूप  से  यह  gang  भी  दिया  था  कि  इसे  संयुक्त  स्मिति  को  भेज  दिया  जाना  चाहि

 मैं  यह  स्पष्ट  कर  दूं  कि  यह  विधेयक  6  मई  से  संसद  क  asa  है  इसक  Ta  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वादश  विचार

 किया  जा  चुका  था  और  26  1976  को  पारित  किया  गया  था परन्तु  चूंकि  उसके  बाद:लोकसभा  मंग  कर  दी  गई

 इसलिए  लोकसभा  इस  विधेयक  पर  विचार  नहीं  कर  सकी  ।  यही  कारण है  कि  उन  Nanay  को  हटाने  के  लिए  अब  सरकार

 ने  प्रस्तुत  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  ।  इसके  माध्यम  से  सकत  तथा  प्रक्रियात्मक  कानून  की  भावना  से  विपरित  किये  गये

 को  हटाया  जा  रहा  है  ।

 जिन  प्रावधानों  को  हटाया  जा  रहा  है  वें  निम्न  लिखित  है  ।

 )  सेशन  कोटं  को  जेल  या  उस  ta  पर  कचहरी  लंगाने  कि  दोषी  को  रखा  गया  से  सम्बन्धित

 प्रावधानों  ।

 न
 वह  प्रावधानों  जिसके  अन्तगंत  राज्य  सरकारों  द्वारा  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  की  शक्तियां  उन  कार्यकारी

 स्ट्रेट  ं  को
 दी

 गई
 थी

 जोकि  ऐसे  मुकदमों  की  सुनवाई  कर  रहे  थे  जिनके  दोष  भारतीय  दर्ण्ड  संहिता  या  किसी  ऐसे  विशेष  कानून
 के  अन्तर्गत  आते  जिनमें  एक  साल  का  कारावास  या  जुर्माना  या  दोनों  ही  सजायें[दी  जा  सकती  इसी  प्रकार के

 जिन  उपबन्धों की  धारा  18  जिसका  सम्बन्ध  विशेष  मेट्रोपोलिटन  मजिस्ट्रेट  से  को  इसमें  शामिल नहीं  किया  गयाहै  ।

 धारा  14  में  far  गया  प्रावधान  जिसके  अनुसार  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जेल  या  जहां  कि  दोषी
 को  ्खा  गया  वही  सुनवाई  करने  का  उपबन्ध  था
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 बा

 एस०  डी०  पाटिल

 धारा  25  में  संशोधन  करने  सम्बन्धी  जिसमें व्यवस्था  है  कि  सहायक  सरकारी  अभियोजकों

 पर  भी  निरीक्षण  तथा  प्रशासनिक  नियंत्रण  बनाये  रखने के  बारे  पुलिसਂ  के  महानिरीक्षक  को  सम्पूर्ण  शक्तियां  प्रदान

 करने के  बारे  राज्य  सरकार  को  दी  गई  शक्तियों  पर  किसी  प्रकार  की  रोक  नहीं  लगाई जा  सकेगी  ।

 मेट्रोपोलिटन  मजिस्ट्रेट  विशेष  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  जिसे  बयान  तथा  स्वीकारोक्तियों को  रिकार्ड

 करने  की  प्रथम  श्रेणी  की  शर्क्तियां  प्राप्त  समर्थकारी  करने  वाला  उपबन्ध ।

 ऐसा  जिसका  यहू  समझा  जाये  कि  दस्तावेज  देश  की  सुरक्षा  के  हितों  के  प्रतिकूल

 युक्त  को  दस्तावेजों  की  प्रतियां
 देने  तथां  उनके  निरीक्षण  करने  से  इन्कार  करना है  ।

 पूर्ण  मासी  जमानत  प्रदान  करने  सम्बन्धी  उपबन्ध  का  लोप  करनें  का  उद्देश्य  वाला  उपबन्ध  |

 अतः  इन  सातों  खंडों  जिन्हें  सरकार  अनावश्यक  तथा  पार्टियों  के  हितों  के  प्रतिकूल  समझती  लोप  कर  fear

 गया  है  ।  इतना  ही  नहीं  सरकार  ने  कुछ  विशेषकर  पुरानी  धारा  24  को  नया  रूप  देने  पर  विचार  किया

 कतिपय  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  इस  धारा  के  स्थान  पर  दूसरी  धारा  रखी  जायेगी  ।  धारा  293  का  भी  संशोधन

 किया  जा  रहा  है  क्योंकि  यह  महसूस  किया  गया  है  कि  फारेन्सिक  साइनसेज  के  निदेशक  के  लिए  सभी  रिपोर्टों  पर

 हस्ताक्षर  करना  व्यावहारिक  रूप  से  संभव  नहीं  है  ।  कतिपय  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  धारा  377  तथा  378

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  संशोधन  निगमित  किए गए  हैं  ।  कुछ  मामलों  में  सजाओं  में  कमी  करने  की  शक्तियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने

 वाली  एक  नई  धारा  संहितायें  अधिनियमित
 की

 गई  जिसका  सुझाव  भारतीय दंड  संहिता  1972

 सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  ने  दिया  था  ।

 चौधरी  बलवीर  सिह  :  सभापति  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 सभापति  महोदय  :  इसमें  क्या  व्यवस्था  है  ?

 चौधरी  बलवीर  सिंह
 :

 मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि  हम  लोगों  ने  यहां  बहुत  सी  बातें  कहीं  हैं और  मिनिस्टर

 साहब  अपना  लिखा  हुआ  वक्तव्य  पढ़  रहे  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  वह  हमारी  बातों  का  कया  जवाब  देंग े?

 सभापति  महोदय
 :

 अभी  उनका  भाषण  समाप्त  नहीं  हुआ  है  |

 श्री  एस०
 डी  ०

 पाटिल  :
 में

 केवल  पृष्ठभूमि  बता  रहा  हूं  ।  जहां तक  विधेयक  को  जनराय  जानने  के  लिए  परिचालिल्

 करने  या  संयुक्त  समिति  को  भेजने  का  सम्बन्ध  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  कोई  उद्देश्य  पुरा  नहीं  होगा  और  यहां  जिन

 धनों  का  प्रस्ताव  किया  गया  वे  बहुत  ही  आनुषंगिक  स्वरूप  के  हैं  और  कुछ  संशोधन  तो  बहुत  ही  आवश्यक  जिनसे

 प्रक्रिया  संहिता  का  का्यकरण  अधिक  प्रभावी  |  होगा  और  विलम्ब  करने  से  कई  जटिलताएं  पैदा  हो  जायेंगी  ।  राज्य

 कार  भी  इस  संशोधन  पर  जोर  डाल  रही  है  ।  कानून  और  व्यवस्था  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  का  विषय  है  और  इसलिए

 हमें  उनकी  आकांक्षांओं  का  सम्मान  करना  चाहिए
 ।

 वे  इन  संशोधनों  पर  बहुत  जोर  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  वी  ७  वेंकटसुब्बेया  :  आप  श्री  बलवीरसिंह  को  मंत्री  बनाकर  कुछ  कृपा  करें  क्योंकि  वह  मंत्री  पद  के  लिए  बहुत
 उत्सुक हैं

 श्री  एस०  डी०  पाटील  :  श्रीमान्  में  खंडवार  विचार  करूंगा  |

 घारा
 11  में  खंड

 3
 के  बारे  में  आशंका  प्रकट  की  गई  है  कि  जैसे  हम  अुले  छिपे  विशेष  न्यायालय  स्थापित  करने  का

 प्रयास कर  रहे  हैं  ।  हम  ऐसा  कदापि  नहीं  कर  किन्तु  कुछ  मामलों  में  हमें  विशेष  न्यायालयों  की  आवश्यकता  है  ।

 उदाहरण  के  लिए  रेलवे  के  मामले  जहां  क्षेत्राधिकार  किसी  एक  विशेष  क्षेत्र  तक  सीमित  नही ंहै  ।  इसक  अतिरिक्त
 जनों  के  विरुद्ध  भी  मामले  हैं  ।  हमें  हरिजनों  पर  किए  जा  रहे  अत्याचारों  पर  अवश्य  विचार  करना  चाहिए  ।

 श्री  मोहम्मद शफी  कुरेशी  1
 अल्प  संख्यकों का  क्या  होगा  ?

 थ्री  एस०  ही  पाटिल  :  अल्पसंख्यांक  भी  ।
 आपने  इसका  उल्लेख  किया  है  इसके  लिए  मैं  आपका  आभारी

 हूं  अतः  कानून  तथा  व्यवस्था के  प्रशासन  में  कतिपय  ऐसी  समस्याएं  जिनको  हम  सामान्य  प्रक्रिया  द्वारा  हल  नहीं  कर
 रहे ६  |  इस

 खंड  जो  कि  एक  समथंकारी  खंड  यह  भी  उपबन्ध  है  कि  राज्य  सरकार  उच्च  न्यायालय  से  परामर्श
 करक  frig

 करेगी
 कि

 क्या  ऐसा  विशेष  न्यायालय  वांछनीय  है  अथवा  नहीं  ।
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 अब  मैँ  खंड  8  पर  आता  जिसके  बारे  में  कई  माननीय  सदस्य  सोच  रहे  हैं  कि  हम  दो  प्रकार  के  अभियोजक  क्यों

 रख  रहे  हैं  ।  संविधान  के  अनुसार  केन्द्र  तथा  राज्य  का  क्षेत्राधिकार  बंटा  हुआ  है  ।  केन्द्र  के  पास  जांच  करने  के  लिए  कुछ

 विशिष्ट  होते  उदाहरण  के  लिए  नजरबन्दी  तथा  श्रष्टाचार  निवारण  के  मामले  राष्ट्रीय  महत्व  के  हैं  और  जिनके

 च्यापक  परिणाम  होते  हैं  और  जिनमें  कई  प्रकार  की  पेची  दिगियां  होती  हैं  ऐसे  मामलों  की  जांच  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा
 की  जाती है  ।  इस  उद्देश्य  के  लिए  हमें  अनुभवी  लोगों  को  नियुक्त  करना  पड़ता  है  जो  परिपक्व  हों  तथा  अधिक  ज्ञान  रखते

 हों  ।  क्योंकि  कई  मामले  बहुत  ही  जटिल  होते  हैं  विशेषकर  दुविनियोग  या  गबन  के  ।  जो  कि  केन्द्रीय  सरकारी

 चारी  करते  अतः  पृथक्  नामिका  हम  केन्द्रीय  कर्मचारियों  को  निपटने  के  लिए  रख  रहे हैं  (staat ) )

 1908  की
 पुरानी  संहिता  के  अन्तर्गत  हमें  शक्तियां  प्राप्त  थीं  किन्तु  जो  कुछ  हम  सोच  रहे  हैं  वह  यह  है  कि  जब  कभी

 हमें  इस  तरह  की  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  जाये  तो  हमारे  पास  अपेक्षित  प्रतिभा  तथा  अनुभव  वाले  व्यक्ति  होने  चाहिएं

 वे  उन  मामलों  को  निपटा  सकें  जिनका  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सरकार  से  है  ।  इसी  कारण  हम  दो  प्रकार  की  नामिका  wa

 रहे  हैं  ।

 अब  जहां  तक  सरकारी  अभियोजकों  जो  कि  जिला  न्यायालय  स्तर  पर  सरकारी  वकीलों के  रूप  में  प्रैक्टिस

 कर  रहे  सम्बन्ध  कुछ  राज्यों  की  अपनी  निर्धारित  नामिकाएं हैं  ।  कुछ  राज्य  जिला  न्यायाधीश  से  परामर्श  करने

 का  तरीका  अपनाते  हैं  ।  न्यायपालिका  को  राजनीति  से  अलग  रखने  के  लिए  हमने  यह  व्यवस्था  की  है  कि  जिला

 मी  आवश्यक  रूप  से  जिला  न्यायाधीश  से  परामशं  करेगा  और  मैं  समझता  हूं  कि  जिला  स्तर  पर  जिला  मजिस्ट्रेट  तथा

 न्यायाधीश  आपस  में  s  करके  कतिपय  नाम  निर्धारित  करेंगे  ।  चूंकि  इस  नामिका  में  सम्मिलित  करने  के  लिए

 प्रत्येक  योग्य  नहीं  अतः  तालिका  में  चयन  के  लिए  कतिपय  द. मागेंदर्शी  सिद्धान्त  बनाए  गए  हैं  ।  यह  उपबन्ध

 इसलिए  किया  गया  है  क्योंकि  कई  are  जिला  स्तर  पर  प्रेक्टिस  करनें  वाले  व्यक्ति  के  बारे  में  जिला  स्यायाघीश

 को  पर्याप्त  जानकारी  न  हो  और  यदि  आपके  पास  चयन  के  लिये  बहुत  लोग  हैं  तो  फिर  जिला  मजिस्ट्रेट  जानता  है

 कि  तहसील  स्तर  पर  भी  प्रतिभा  वाले  लोग हैं  जिला  मजिस्ट्रेट  को  समूचे  जिले  के  बारे में  पुरी  जानकारी  होनी  चाहिए  ।

 फिर  भी  इसकी  जांच  पड़ताल  दो  व्यक्तियों  द्वारा  की  जाती  है  et  जब  तक  वह  तालिका  दोनों  व्यक्तियों  द्वारा  तैयार  नहीं

 की  जाती  at  तक  उसे  सरकार  को  नहीं  भेजा  जा  सकता  |

 sto  पी ०  जी ०  मंत्री  जी  से  स्पष्टीकरण  चाहता हूं  ।  आप  कहते  हैं  कि  faat  मजिस्ट्रेट  al

 जिला  न्यायाधीश  से  परामर्श  करना  चाहिए  ।  यदि  जिला  मजिस्ट्रेट  जिला  eqraren a  के  सुझाव  को  स्वीकार  नहीं  करेगा  तो

 क्या  होगा  fi  |

 श्री  एस०  sto  पाटिल  यह  सलाह  नहीं  यह  परामश  है  |  परामशं  का  ag  है  कि  उन्हें  साथ  साथ  बेठकर  नाम

 निर्धारित  करने  चाहिएं  ।  ऐसा  कोई  मामला  हो  सकता  है  जिसमें  कि  दोनों  की  wa  एक  न  हो  किन्तु  अधिकांश  a  परामशे

 करना  है  ।  नामिका  कवल  दो  या  तीन  व्यक्तियों  की  नहीं  होगी  ।  यह  तो  काफी  लम्बी  जामिका  होगी  और  चयन  करने

 के  लिए  पर्याप्त  गुंजाइश  होगी  और  जिन  व्यक्तियों  ने  7  वर्ष  तक  प्रैक्टिस  कर  ली  हो  .

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  प्रशन  यह  है  कि  यदि  दोनों  की  एक  ही  नहीं  होती  हैं  तो  क्या  ।

 श्री  एस०  ste  पाटिल  :  सरकारी  तौर  पर  उन्हें  कुछ  मागंदर्शी  भी  दिए  गए

 ऐसे  मामले  बहुत  कम  होते  हैं  और  यदि  ऐसे  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  आयेंगे तो  हमें  उन  पर  विचार

 करना  होगा  ।

 एक  साननीय  सदस्य :  क्या  ऐसा  होगा कि  यदि  दोनों की  fart  राय  होगी  तो  जिला  FOTaTa  की  ही  राय  मानी

 जायगी  ?

 श्री  एस०  डी०  पाटिल  यह  भी  सही  नहीं  है  ।  किन्तु जहां  तक  संभव  TMA A AAI में  मतैक्य  होगा  और  मतैक्य

 से  जिन  नामों  का  चयन  किया  जायेगा  उन्हें  स  रकार  को  भेज  दिया  जायेगा  |

 Sto  जी०  सावलंकर  :  मे  रा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  मैं  किसी  प्रकार  का  काल्पनिक  प्रश्न  नहीं

 रहा  यह  जोकि  एक  विशेष  विधान  dare  कर  रहा  इस  बारे  में  उदासी  नहीं  बरत  सकती  ।  हमें  यह  स्पष्ट
 ~

 करना  चाहिए  कि  कानून  द्वारा  वास्तव  में  क्या  लक्षित  होता हैं  क्योंकि  थोड़ी  देर में  आपने  कहना  है  कि  जो  पक्ष  में  वे

 कह  तथा  जो  विपक्ष  में  हैं  वे  कहें  ।  जब हमें यही  पता  नहीं  होगा  कि  हम  पारित  कया  कर  रहे  हैं  तो  हम
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 Gite  ste  ate  ntaciez]

 शस  दो मतदान  कैसे  कर  पायेंगे  ?  जिस  बारे  में  संसद  कुछ  नहीं  जानती  उस  बारे में  सं  साप  उसे  पारित  करने  ही  लिए  att

 सकता  .।  ae  स्पष्ट  रूप  से  बताएं  कि  यदिਂ  दोनों  सहमत  नहीं  होते  तो  TTA  तब  तक  किया  जाता  रहेगा  जब  तक  कि

 दोनों  सहमत  न  हो  जायें  ।

 सभापति  महोदय
 :

 यह  व्यवस्था  का  प्रशन  नहीं  है  |  ag  आपका  विचार  हो  सकता है  ।

 ait  बापू  साहिब  परुलेकर  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  यह  स्पष्ठ  करें  कि  यदि  जिला  मजिस्ट्रेट
 तथा  जिला  न्यायाधीश  की

 ~ -, Wey  राय
 है

 तो  किन  की  राय  मानी  जायेगी  ।

 ,  alt  vqe  डी०  पाटिल  :  यह  राज्य  सरकार  द्वारा  दिए  जाने  वाले  अनुदेशों  पर  निभर  करता  है  ।  यह
 व्यय

 नहीं  है

 माननीय  सदस्य  व्यथ  का  an  दे  रहे  हैं  राय  fara  होने

 सभापति  महोदय  :  सरकार  सहज  ही  यह  सकती  है  कि  हम  निणेय  नहीं  कर  रहे  किस्तु  जब  आप  इस  तरह

 का  विधान  बना  रहे  हैं  तो  प्रश्नों  पर  तो  विचार  करना  ही  होगा  ।  इन  बातों  पर  तो  विचार  होना  ही  है  ।

 आप  ag  बताएं  कि  ऐसे  में  कया  होगा  |

 श्री  एस०  डी०  पाटिल  विधेयक  में  हम  कह  रहे  हैं  कि जिला  मजिस्ट्रेट  सेशन  जज  के  साथ  परामशे  करके

 नामों  की  एक  तैयार  करेगा  ।  जिला  मजिस्ट्रेट  को  यह  अधिकार  दिया  हुआ  है  |

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 आप  इसे  सत्र  न्यायाधीश की  क्यों देते  हूँ  ?

 oft  एस०  डी०  पाटिल  वह  जिले  का  प्रमुख  होता है  ।  वह  समूचे  qr  का  अंग  होता  हैं  कानून
 में  dar

 उपबन्ध  है  ।  संशोधी  विधेयक  में  भी  यह  उपबन्ध  पहले  यह  कि  जिला  मजिस्ट्रेट  सेशन  जज  के  साथ

 ad  करके  व्यक्तियों  के  नामों  की  एक  तालका  तैयार  करेगा  जो  कि  उसकी  दृष्टि  में  नियुक्त  करने  के  लिए  योग्य  हों  ।

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  यही  मैं  भी  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  एस०  डी०  पाटिल
 :  धारा  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  धारा  24(4)  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  जिला  मजिस्ट्रेट  सेशन  जज  के

 परामशं  करके  एक  तालिका  तैयार  करेगा  ।  उसें  नामिका  तैयार  करनी  है  ।
 cm!  MIS प्रो०  पो०  जी०  मावलंकर  :  इसमें  के  साथ  परामर्श  करके  कहा  गया  है  ।  उसमें  भी  कहा  गया  है  ।

 यह  आवश्यक  है
 ।

 सभापति  महोदय  परामर्श नितांत  आवश्यक  है  ।  फिर  भी  इसकी  व्याख्या  करने  का  काम  कानूनी  अदालतों  का  है  ।

 शाप  आगे  बोलिए  ॥

 _.,  श्री.एस ०  ste  पाटिल  :  जैसा  कि  हम  जानते  हूँ
 कि

 कानून  और  व्यवस्था  का  विषय  तथा  प्रशासन  के  after  कार्यकरण

 की  जिम्मेदारी  जिला  मजिस्ट्रेट  तथा  उपायुक्त  पर  होती  है  ।  इसलिए  उपधारा  (4)  में  ऐसा  उपबन्ध  किया  गया  है  |  अतः

 जिला  मजिस्ट्रेट  को  उससें  परामश  करना  है  ।  वह  उससें  परामर्श  करके  तालिका  में  रखे  जाने  वाले  oufeaat at  योग्यता  का

 निर्णय  लेगा  ।  यह  अनिवाये  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  जहां  तक  7
 वर्ष  की  अवधि  का  सम्बन्ध  सुझाव  दिया  गया  है  कि  इसें  घटाकर  5  वर्ष  कर  दिया  जाना

 चाहिए  ।
 10  वर्ष  की  अवधि  को  भी  घटाने  के  लिए  कुछ  सुझाव  दिए  गए  हैं  ।

 श्री  दिनेश  जोरदर
 i
 में  केवल  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हू  यह  खंड  8  के  उपखंड  (5)  के  बारे  में  है  ।  जब  .  तक

 कुछ  संतोषजनक  नहीं  होती  तब  तक  राज्य  सरकार  किसी  व्यक्ति  को  सरकारी  अभियोजक  या  अतिरिक्त  सरकारी

 अभियोजक  नियुक्त  नहीं  किया  जा  सकता
 ।

 किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  के  लिएं  इस  बारे  में  et  तरह  की  ate  प्रक्रिया  निर्धारित
 नही ंहै

 ।
 वे  किसी  भी  व्यक्ति

 की
 नियुक्ति  कर  सकतें  हैं  ।  आप  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सरकारी  fears  या  अतिरिक्त

 सरकारी  श्रभियोजक  नियुक्त  करने  के  लिए  इसी  तरह  की  प्रक्रिया  निर्धारित  कयों  नहीं  कर  देते
 ?

 श्री
 एस०

 डी०  पाटिल  :  पहले  के  विधेयक
 में  fet  राज्य,सभा  ने  पारित  किया  उ  उपबन्ध था  1.  कन्द्र, का

 इस
 बारे  में  कुछ

 स्वतंत्रता
 दी  गई  है

 ।
 केन्द्र  की  अप्रनी  मर्जी  होनी  चाहिए  यह  किसी  और  को  नहीं  दी.जा  सकती

 ।  Se

 उस  प्राधिकार  को  जिला  मजिस्ट्रेट  अथव  सेंशन  जज  को  नहीं  दे  सकता  ।  इस  मामले  में  केन्द्र  की  अपनी  मर्जी  होती  चाहिए  ।
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 का  ि

 प्रो ०  पी  ०  जी०  मावलंकर  :  हमने  जो  कुछ  समझा  हम  पारित  कर  लेंगे  ।  बस  ।

 श्री  एस०  डी०  पाटिल  :  जहां  तक  7  वर्ष  की  अवधि  को  घटाकर  5  वर्ष  का  सम्बन्ध  तथा  दस  वर्ष  की  अवधि  को

 अटाने  का  सम्बन्ध  इस  बारे  में  मैं  कुछ  कहना  चाहुंगा  |  10  वर्ष  की  अवधि  केवल  विशेष  अभियोजकों  क  लिए  है  |  7  वर्ष की

 अवधि  साधारण  अभियोजकों के  लिए  है  ।  arfaraqar  काफी  अनुभवी  तथा  परिपक्व  होना  चाहिए  ।  अन्यथा उसे  नियक्त

 करना  संभव  नहीं  होगा
 |  इस  अवधि  को  कम  करना  संभव  नहीं  है  |  यह  अवधि  विधि  आयोग  ने  अपने  पहलें  प्रतिवेदन

 के  पृष्ठ  311,  पैरा  38(3 3)  में  भी  निर्धारित  की
 है  ।

 खंड  11  पर  आतहुए

 श्री  साहिब  परुलेकर  मंत्री  जी  ने  एक  महत्वपूर्ण  बात  को  स्पष्ट  नहीं  किया  है  |  में  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं

 क्योंकि  ag  रिका  में  जाना  चाहिए  |

 सभापति  महोदय  कृपया  प्रतीक्षा  कीजिए  |  पहले  उन्हें  कहने  दोजिए  ।  आप  यह  बाद  में  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  बापु  साहिब  परुलेकर  किन्तु  वह  तो  अगली  बात  पर  चले  गए  हें  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  आप प्रतीक्षा कीजिए  ।  पहले  उन्हें  सब  बातें  करने  दीजिए  ।

 श्री  एस०  डी०  श्री  पुरुलेंकर ने  खण्ड  10  का  उल्लेख  किया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  हैं  कि  भी  व्यक्ति  द्वारा

 यह  वचन  देनेपर  कि  वह  सम्पत्ति  को  न्यायालय  में  प्रस्तुत  उस  सम्पत्ति  को  उस  व्यक्ति  को  सुपुर्दे  करने  कर  ऐसा  किसी

 व्यक्ति  द्वारा  जरूरी  तौर  पर  नहीं  क्रिया  जायेगा  ।  कोई  भी  बाहरी  व्यक्ति  बौंड  भरने  और  सम्पत्ति  को  जोखिम

 नहीं  उठायेगा  सम्बद्ध  व्यक्ति  ही  बचता  ।  हो  सकता  है  कि  किन्हीं  अवसरों  पर  सम्बद्ध  व्यक्षि  उपलब्ध  न  हो  और

 उसके  कारण  हो  सकते हैं  ।  सम्पत्ति  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  वचन  पत्न  को  भरने  सम्बन्धी  पहलू  काफ़ी  व्यापक  है  ।

 खण्ड  11  पर  आते  जमानत  के  लिए  कहना  व्यक्तिगत  मुचलके  के  जमानत  के  लिए  भी  कहा  जायेगा  |

 विधेयक में  इसें पुराने का  कानून  में  पहले  सें  ही  एक  उपबन्ध है  |  1955  इसके  किए  एक़  उपबन्ध  था  ॥  1973

 इस  आधार पर  समाप्त  कर  दिया  गया  कि  इससे  उन  गरीब  लोगों  को  परेशानी  होगी  जो  पेशेवर  लोगों  की  पकड़  में  हैं  ।
 aN A

 वर  लोग  व्यक्तियों  की  जमानत  देकर  उनका  शोषण  करते  हैं  ।  कभी-कभी  वे  उनसे  कुछ  करा  लेते  हैं  ताकि

 वे  उनके  बहुत  सें  उद्देश्यों  में  काम  आ  सके  |  इस  मुसीबत को  टालने के  इस  खण्ड  में  संशोधन  गया है  और

 जमानतਂ  को  निकालਂ दिया  गया  है  ।  लेकिन  इस  अधिनियम  को  क्रियात्वित  अर्थात्  1973  के  बाद  एक  ऐसी  स्थिति

 पैदा  हो  गयी  है  जिसमें  बहुंत  राज्यों  को  कठिनाई  पेश  आ  रही  है  ।  उन  जिन  पर  शक्ति  और.सद्भाव  बनाये  रखने

 के  लिए  प्रतिबन्ध लगाया  जाता  जो  व्यक्ति  अध्याय  8  के  अन्तगंत  आ  जाते  जो  अध्याय

 के  आते  जो  असामाजिक  तत्व  उन  पर  जमानत  द्वारा  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  जाता

 श्री  aaatt  fag  चौधरी  :  wasted  में  तो  हम  भी  एन्टी-सोशल थे  ।

 श्री  एस०  डी०  पाटिल  :  आपातकाल में  कुछ  उस  पर  मैँ  .  टिप्पणी  नहीं  कर  रहा हूं  .।  सारी  दुनिया  va

 जानती  है  ।  हम  स्थिति  पर.विचार  कर  हैं  और  10  सा  .124  का  प्रश्न चहीं  क्योंकि  अध्याय  नया  है  1

 यह  शान्ति  तथा  सद्भाव.को बनाये  रखने  क  लिए  है  किसी  बस्ती  विशेष  में  कानून  व्यवस्था  को  बनाये  रखना  है

 यदि  कोई  व्यक्ति उसमें  गड़बड़ी  है  तो  उस  रूरी-तौ  प्रतिबन्ध  चाहिए  ag  केवल  कल्पना  है

 कि  लोगों पर  प्रतिबन्ध नहीं  लगाया  जाता  ।  ऐसी  कुछ  परिस्थितियां  होती  हैं  जिनमें  यदि  न्पायालय  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  या

 मजिस्ट्रेट.इस निष्कर्ष  पहुंचे  कि  इस  व्यक्ति  पर  प्रतिबन्ध लगाया  जाना  वहां  जमानत  का  प्रश्न  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।

 बहुत से  न  इस  प्रकार  की  मांग  की  है  ।  क्योंकि  यह  समवर्ती सुची  में  इसलिए  हमें  यह  देखना  है  कि  यह  मांग  पूरी  हो

 थ्री  दीनेन  भट्टाचाय  :  यह  उपबन्ध  1973  में  बनाया गया  था  I

 श्री  एस०  डी०  पाटिल :  1974  मेंਂ  वे  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  कठिनाइयां  हैं  ।

 श्री  दौनेंन  भट्टाचार्य  आपात्काल क  बाद

 श्री  एस०  vie  पाटिल  नहीं  ।  इसीलिए  मैंने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  यह-श्नीमती  गांधी  या  sas  शासन  का  रिव्यू

 नही ंहै  ।  यह  पहले का  है  .।:  चर्चा  197  5  पहले  की  है  और  बहुत  पहले  की  1  शर्त  इसे  Qt b ATT के  साथ

 का  कोई  लाभ  नहीं  है  और  यह  कहने  का  कोई  उपयोग  नहों  है  कि  यह  श्रीमती  गांधी  की  ही  नकल  है  |  इस  प्रश्न को  बहुत  पहले
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 gue  ste

 निपटाया  जा  चुका  था  और  कुछ  उपबन्ध  बनाये  ग८  थे  और  मौजूदा  स्थिति में  इसके  कई  अच्छे  उदाहरण  इसें  हमें  कयों  नहीं

 रखना  चाहिए  ?  विभिरर  राज्यों  की  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  इसे  सम्मिलित  किया  गया  है  ।

 मैं  खण्ड  13  पर  आता  हूं  जो  के  बारे  में  है  ।  जहां तक  का  सम्बन्ध  है  वह  अभियुक्त  को  प्रस्तुत

 करने  के  बारे  में  है  ।  माना  कि  वह  संकटकालीन  स्थितियों  सें  निपटने  के  लिए  लेकिन  हमने  इसे  निकाल  दिया  है
 ।  मैं

 स्थिति को  स्पष्ट  करूंगा  ।  तब  मैं  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचूंगा  कि  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  सुझाकों  का  क्या  किया
 जाये  ।  कभी-कभी  अभियुक्त  गम्भीर  रूप  से  बीमार  होता  है  या  न्यायालय  में  या  मजिस्ट्रेट  के  सामने  उसकी  पेशी  में  सुरक्षा  का

 निहित  होता  है  ।  ऐसा  उन्हीं  मामलों  में  किया  जायेगा  ।  हमनें  हाल  ही  में  देखा  है  कि  कुछ  अवसरों  पर  न्यायालय
 में

 कितनी  भीड़  होती  है  और  सुरक्षा  की  व्यवस्था  करना  एक  समस्या  बन  जाती  है  ।  यह  उपबन्ध  उस  स्थिति  सें  निपटने  के  इरादे

 सें  ही  बनाया गया  है  ।  क्योंकि  इस  खण्ड  को  निकालने  के  लिए  व्यापक  सहमति  इसलिए  इसें  निकालने  में  मुझे  कोई  आपत्ति

 नहीं है  ।  व्यक्तिगत रूप  से  मैं  इसे  रखना  चाहता  हुं  क्योंकि  कि  इस  प्रकार  की  परिस्थितियों  से  निपटने  के  लिए  यह  महत्वपूर्ण  है
 ।

 श्री  दिनेश  जोरदर  :  हाल  ही  में  रंगा  और  बिल्ला  का  एक  मामला  सामने  आया  जिसमें  सुरक्षा  और  भीड़  का  प्रश्न
 उठा ।  इसका  समाधान  भी  था  ।  मजिस्ट्रेट वहीं  पर  न्यायालय बेठा  सकता  जहां  अभियुक्तों  को  बन्द  रखा  गया  था ।

 इस  प्रकार  के  अपवादों  का  ध्यान  रखने  के  लिए  यह  उपबन्ध  क्यों  बनाया  जा  रहा  है  ?  मेरी  याद  में  इस  प्रकार  यह  एक

 मात्र  मामला  है

 श्र  एस०  die  पाटिल  :  हमने  aires  या  जज  के  उस  अधिकार  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  जिसके  अन्तगंत  वह  उसी  स्थान
 पर  न्यायालय  बेठा  सके  जहां  अभियुक्तों  को  कैद  रखा  गया  है  या  उन  स्थानों  पर  जहां  न्यायालय नहीं  बैठता  ।

 तो  भी  इस  उपबन्ध  विशेष  को  निकालने  के  लिए  मैं  तैयार  हूं  ।

 जहां  तक  के  अन्तगंत  खण्ड  (  का  सम्बन्ध  ऐसा  है  कि  इस  खण्ड  विशेष  के  बारे  में  कुछ  गलतफ  हमी

 है  ।  कुछ  सम्भावित  घटनाओं  सें  निपटने  के  लिए  इसका  प्रस्ताव किया  गया  है  |  जूडीसियल  मजिस्ट्रेट  के  उपलब्ध

 न
 होने  पहली  शर्तें  की  स्थिति  में  ही  पुलिस  अधिकारी  अभियुक्त  को  उस  निकटतम  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  के  पास

 भेज  सकता  है  जिसको  जूडीसियल  या  मैट्रोपोलिटन  मजिस्ट्रेट  के  अधिकार  दिए  गये  हों  ।  पहली  शर्तें  यह  है  कि  जूडीसियल

 मजिस्ट्रेट  उपलब्ध
 न  हो  ।

 दूसरी  शर्त  यह  है  कि  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  के  पास  जूडीसियल  मजिस्ट्रेट  के  अधिकार  होने  चाहिए
 |

 प्रत्येक  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  को  ये  अधिकार  नहीं  दिये  जाते  ।  यह  केवल  उस  स्थिति  विशेष  तक  ही  सीमित  है  जिसमें  जूडीसियल

 मजिस्ट्रेट  फौरन  उपलब्ध  न  हो  ।  कई  बार  ऐसा  होता  है  जब  किन्हीं  कारणोंवश  जूडी  aq  मजिस्ट्रेट  उपलब्ध  नहीं  होता  |

 उस  हालत  में  अभियुक्त
 को

 उस  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  के  सामने  पेश  करना  होता  है  जिसके  पास  जूडीसियल  मजिस्ट्रेट  के  अधिकार
 है  ।  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  सें  अलग  रखने  के  हमारे  सिद्धांत  की  व्यस्वथा  में  यह  किसी  भी  रूप  हस्तक्षेप  नहीं

 करता
 |

 इस  भय  का  कोई  सुदृढ़  श्ञाधार  नहीं  है  ।

 खण्ड
 21

 में  भी  मेरी  ओर  से  कोई  अटकाव  नहीं  है  ।  इस  उपबन्ध  को  उन  स्थितियों से  निपटने  के  लिए  रखा  गया

 जिनमें  गवाह  न्यायालय  या  जिले  या  राज्य  की  भाषा  नहीं  जानता  हो  ।  लेकिन  यदि  कुछ  माननीय  सदस्यों  को  इससें  एलर्जी  हो

 या  उनकी  ऐसी  भावना  हो  कि  इसके  द्वारा  अप्रत्यक्ष  रूप  में  हिन्दी  को  लाया  जा  रहा  तो  मैं  यह  मानने के  लिए  तैयार हूं  कि

 यदि  सदन  चाहता  है  तो  इसे  भी  निकाल  दिया  जाये  ।  मैंने  इसे  पढ़ने  का  प्रयास  किया  है  क्योंकि  मेरे  लिए  ag  एक  नई  बात  है
 कया

 खंड
 339  का  उप-खण्ड  (3)  अंतिमता  प्रदान  करता है  ।

 सेशन  जज  के  समक्ष  किसी  व्यक्ति  द्वारा  या  किसी  व्यक्ति  की  ओर  से  पुन  रीक्षण  के  लिए  कोई  आवेदन  पत्न  दिया  जाये

 तो  सेशन  जज  द्वारा  उस  पर  दिया  गया  निर्णय  अंतिम  होगा  और  पुनरीक्षण  के  द्वारा  उस  पर  और  आगे  कोई

 कार्यवाही नहीं  की  जायेगी
 ”

 पुनरीक्षण,के  द्वारा  कार्यवाही  को  रोका  जाता  अपील  को  नहीं  ।  हम  यहां  यह  चाहते  हैं  कि  पुनरीक्षण  में  विमुक्ति  के
 विरुद्ध  अपील  करने  का  @ ferare  दिया  जायें

 अंतिम
 बात

 खंड  33
 के  बारे  में  है  gaia  क्या  यह  विशेष  खंड  उस  अधिकार  में  हस्तक्षेप  करता  है  ।  मैंने  कई  बार  अपनी

 टिप्पणियों में  इसे  स्पष्ट  किया  है  कि  जब  किसी  व्यक्ति  को  श्ाजीवन  कारावास  दिया  जाता  है  तो  यह  बात  उत्पन्न  हो
 जाती
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 क्योंकि हम  भारतीय दंड  संहिता  की  घारा  53  में  ऐसा  उपबन्ध  कर  रहे  और  हम  इस  विशेष  खंड  43.0  क  को  पेश  कर  रहे

 अर्थात्

 432  में  किसी  भी  बात  के  होतें  हुए  भी  जहां  अपराध  के  लिए  किसी  व्यक्ति  को  शाजीवन  कारावास दिया  जाता  है

 और  कानून  के  द्वारा  जिसके  लिए  मत्यदंड  का  उपबन्ध  भी  है  या  जहां  किसी  व्यक्ति  को  दिए  गए  मृत्यु  दंड  को

 कम  करके  धारा  433  के  अन्तर्गत  आजीवन  कारावास  किया  गया  ऐसे  व्यक्ति  को  तब  तक  जेल  से  रिहा  नहीं

 किया  जाना  चाहिए  जब  तक  कि  वह  कम  से  कम  14  वर्षों  तक  जेल  में  न  रहा  हो  ।

 यहां  उसके  मृत्यु  दंड  को  कम  करके  आजीवन  कारावास  किया  जा  रहा  है  ।  इस  तरह  अपराधी  व्यक्ति के  प्रति  यह

 सहानुभूति  दिखाई  जा  रही  है  क्योंकि  कुछ  विशेष  परिस्थितियां  होती  है  या  सरकार  की  शक्तियां  हैं  जिन्हें  पहले  ही  स्पष्ट  किया

 जा  चका है  ।  इस  शक्ति  का  उपयोग  करने  के  पश्चात  यदि  माना  कि  आजीवन  कारावास  को  5  या  6  वर्ष  की  कैद  में  बदलना  हो

 तो  फिर  यह  निरंक है  ।  और  इसलिए  यदि  कत्ल  जैसे  जघन्य  अपराधों  में  यदि  अपराधी  को  5  या  6  में  जेल  से  रिहा  कर

 दिया  जाये  तो  फिर  इसका  कोई  विशेष  प्रभाव  नहीं  होगा  ।  भारतीय दंड  संहिता  1972  सम्बन्धी

 संसद  के  दोनों  सदनों  की  एक  संयुक्त  समिति  ने  भारतीय  दंड  की  धारा  57  में  एक  परन्तुक  अन्त:स्थापित किया  जिसके
 अन्तर्गत यह  उपबंध  किया  गया  है  कि  यदि  किसी  व्यक्ति  पर  अभियोग  चलाने  के  बाद  उसे  आजीवन  कारावास  दिया  गया  हो  या

 जहां  किसी  व्यक्ति  को  अपराध  के  लिए  दिए  गए  मत्य  दंड  को  आजीवन  कारावास  में  प  रिवर्तित  किया  गया  हो  तो  उस  व्यक्ति  को

 जेल  से  तब  तक  रिहा  नहीं  किया  जाना  चाहिए जब  तक  कि  वह  14  वर्ष  तक  की  अवधि  जेल  में  न  बिता ले  ।  उस  दंड  के  प्रभावी

 प्रभाव को  बनाए  रखने  के  लिए  यह  अवधि  अब  5  या  6  वर्ष की  बजाय  बढ़ाकर  14  वर्ष कर  दी  गई  राज्य  सभा

 ने  इसें  पहले  ही  पारित  कर  लिया  है  ।  मैं  खंड  13( 2)  (  )  का  उल्लेख  कर  रहा  हुं  जिसमें  कहा  गया  है

 मृत्य  आजीवन  कारावास  या  कम  से  कम  दस  वर्ष  की  जेल  के  लिए  दंडनीय  अपराध  सम्बन्धी  जांच  में  90  दिन

 कतिपय  अपराध  ऐसे  जिनके  लिए  दस  वर्षों  से  भी  अधिक  या  आजीवन  कारावास  अथवा  मृत्युदंड  है  ।  ऐसे  मामलों में

 यदि  जांच  90  दिनों  में  पुरी  करनी  हो  तो  यह  बहुत  मुश्किल  काम  हो  जाता  है  ।  इससे  कई  कठिनाइयां उत्पन्न  हो  जाती हैं  ।
 197  3  के  अधिनियम  के  द्वारा  यह  अनिवायं  कर  दिया  गया  कि  यदि  जांच  पूरी  नहीं  होती  है  तो  ऐसे  व्यक्ति  को  जमानत  पर

 रिहा

 कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  हो  सकता  हैकि  पुलिस  तंत्र  इतना  सक्षम  न  हो--मैं  यह  नहीं  कहता  कि वें  सबके  सब  असक्षम  किन्तु
 माना  कि  वे  इतने  सक्षम  नहीं  होते--साक्ष्य  एकब्रित  करने  में  भी  कठिनाइया ंहैं  ।  माना  कि  साक्षी  का  सम्बन्ध  कई  मामलों  से

 होता  जो  कि  भारत  के  बाहर  के  हो  या  भारत  में  एक  जिले  सें  दूसरे  जिले  या  दूर-दूर  के  जिलों  के  ऐसे  मामलों में  आपको

 पुलिस  तंत्र  के  लिए  भी  सोचना  चाहिए  क्योंकि  पुलिस  तंत्र  जांचकर्ता  तंत्र  होता  है  ।  यदि  जांच  प्रभावी  ढंग  से  करनी  है  तो  इसे

 पुरा  करने  के  लिए  कुछ  समय  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इसीलिए  यह  अवधि  केवल  जघस्य  अपराधों  के  मामले  में  बढ़ाई  गई  है  ।  प्रो  साहिब  हमारे  कई  माननीय

 सदस्यों  ने  इसे  उपबन्ध  का  स्वागत  किया  है  ।  अखिर  यह  सब  राज्य  प्रशासन  पर  निभेर  करता  है  कि  अपने  जांच  तंत्र  को  faa

 तरह  से  सक्तिय  बनाया  जाये  ।  कुछ  लोग  कायें  क  रने  में  शिथिलता  दिखाते  हैं  ।  में  रे  ध्यान  में  ऐसे  मामले  आये हैं  जिनमें  कई  लोगों

 को  काय  में  शिथिल  पाया  गया है  ।  उनकी  पदानवति  की  गई  है  ।  ऐसी  बात  नही  है  कि  उन्हें  अपना  कार्य  करने  में  शिथिलता

 दिखाने  या  सतकता  न  बरतने  के  लिए  दंड  न  दिया  गया  हो  |

 श्री  दिनेश  जोरदार  (  )  ऐसी  स्थिति  में  आपको  हमारे  पुलिस  बल  को  एक  नयी  प्रेरणा  देनी  होगी  ॥

 श्री  एस०  डी०  पाटिल  :  यह  निणय  करना  संसद  का  काम  है  ।  मे  रा  खयाल  है  मैं  लगभग  कुछ  एक  को  छोड़कर  सभी

 खंड़ों  पर  बोल  चुका हूं  |  मँ  सदस्यों  से  अनुरोध  करता हूं  कि  वे  विधेयक  के  प्रथम  पठन  को  अपना  qa  समथेन  प्रदान  करें  ।

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  विधायी  तदथंवाद  के  बारे  मे  अपके  क्या  विचार  हूँ  ।

 श्री  cae  डी०  पाटिल  :  कोई  कानन  बनाने  के  लिए  कौनसा  विधान  अपनाया  ये  आम  चर्चा  के  मामले  हूं  ।  यदि

 इस  पर  कोई  विचारगोष्टी  होगी  तो  प्रो०  मावलंकर  हमे  उसके  बाये  मे  बताएंगे  और  हम  स्वागत  करेंगे  !
 किन्तु  यहां  मैं

 इस  पर  कुछ  नही  बोलना  चाहता  ।  यह  मेरे  बस  से  बाहर  की  बात  हैं  ।

 aft  बापू  साहिब  पर्लेकर  ):
 मैं  आपका  ध्यान  खंड 8  के  उपखंड  (6)  की  ओर  आकपप्रित  क  रना  चाहता  हूं

 इसमें  कहा  गया  है  :--

 है  तो
 राज्य

 5  में  किसी  बात  के  होते  हुए  भी  यदि  किसी  राज्य  में  अभियोजक  अधिकारियों  का  स्थायी  संवर्ग है

 सरकार  इस  तरह  के  संवेग  के  व्यक्तियों  मे  से  सरकारी  अभियोजक  या  अतिरिक्त  सरकारी  अभियोजक  की  करेंगी  ।

 संशोधन  में  पुलिस  झ्भियोजक  हैं  र  क्या  खंड  5  में  उल्लिखित  संवर्ग  में  पुलिस  अभियोजकों  को  भी  सम्मिलित  किया  गया
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 श्री  एस०  डी०  पादिल  पुलिस  अभियोजन  पूर्णतया  एक  भिन्न  वग  है  |

 att  बापू  साहिब  परुलेकर :  अभियोजक  अधिकरियों  का  एक  स्थायी  संवर्गਂ  का  उल्लेख  किया गया  अतः  इसमें

 पुलिस  अभियोजक  भी  आ  जाता है  ।  अन्यथा  सभी  पुलिस  अभियोजक  सरकारी  अभियोजकों  के  वग  में  आ  जायेंगे  कृपया

 आप  इसे  स्पष्ट  कीजिए  और  इसे  fratd  म  रखना  चाहिए  |  म्रन्यथा  यह  लिखित  याचिका  को  दोहरायेगा  |  कुछ  पुलिस

 अभियोजक  लिखित  याचिका  दायर  करेंगे  ।

 थी  एस०  डी०  पाटिल :  इस  विशेष  धा रा  में  कहां  गया है  '  कि  किसी  बात  के  होते  हुए  भी  यदि  किसी  राज्य  म  अभियोजक

 अधिका  रियों  का  कोई  स्थायी  dat  ar  राज्यों के  ऐसे  संवर्ग  है  ।  यह  आवश्यक  कि  वह  पुलिस  अभियोजक
 अधिकारी

 होना  चाहिए  ।  अप  यह  सोच  रहे  है  कि  व  afta  अभियोजक हैं  ।

 श्री  बापु  साहिब  परुलेकर :  महा  राष्ट्र  के  मामले  में  ।

 श्री
 एस०

 डी०  पाटिल :  पुलिस  अभियोजकों  का  संवगं  बिल्कुल  भिन्न  संवर्ग  होता  और  जहां  तक  सरकारी

 योजकों  सहायक  अभियोजकों  की,जी  कि  इस  विशेष  खंड  के  Arata  आतें  सम्बन्ध  उनका
 aaa  जिला  मजिस्ट्रेंट

 ~
 जिलों  से  परामशं  करने के  बाद  aR  प्रशन

 ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  वे  नियुक्तियां  उप॑-महाँ  निरीक्षक  या  पुलिस

 महो  निरीक्षक
 द्वारा  की  जाती  हैः

 सभापति  महोदय :
 दो  संशोधन

 हैं
 ।  एक  संशोधन  श्री  विनायक  प्रसाद  यादव  का

 है  जिसका  उद्देश्य  faa
 jae  पर

 राय  जानने  हेतु  परिचालित  करना  है  |  दूसरा  संशोधन  श्री  दिनेश  जो  रदर
 का  जिसका  उद्देश्य  विधेयक  को

 संयुक्त  समिति  में  भेजना  है  |  मैं  पहले  श्री  विनायक  प्रसाद  यादव  का  संशोधन  पेश  करुंगा  |

 अब  प्रश्न  यह  है

 की  1  जनवरी  1979  तक  जनराय  जानने  हेतु  विधेयक  परिचालित  किया  जाय े।

 प्रस्ताव  अस्वीकृत हुआ  ।

 सभापति  महोदय :  श्री  दिनेश  जोरदर  का  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  संशोधन  संख्या

 श्री  दिनेश
 जोरदार

 म  इस  पर  बल  नहीं दे  रहा  हूं  ।

 सभार्ात  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  को  अपना  संशोधन  वापस  लेने  की  अनुमति  है
 ?

 संशोधन  सभा  को  से  वापस  लिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  श्रश्न  यहं  =

 दंड  संहिता  1973  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  t

 सभापति  महोदय
 ।  खंड  2

 से
 7

 के  लिये  कोई  संशोधन  नहीं  है
 ।

 प्रश्न  यह  t:—
 ्प्कि  खण्ड 2  से  7  विधेयक  अंग  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड
 2
 से  7  विधेयक में  जोड़  दिए  गए  ॥

 सभापति  महोदय  :
 खंड  8  के  लिये  एक  संशोधन  है  |

 थ्री  एस०  Sto  पाटिल :  मैने  खंड  8  से  संबंधित  एक  संशोधन  सभा  पटल  पर  है  ।  यह  केवल  रुपात्मक  परिवर्तन

 है  क्योंकि  यह  अनावश्यक है  |

 किया  गया  )

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  44  में  उपधारा  (5)”  का  लोप  कर  दिया  जाये  ।
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 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 8  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥

 8  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  9  से  12  विधेयक में  जोड़  दिए  गए ॥

 सभापति  महोदय  :  हम  खंड  13  को  लेंगे  ।  संशोधन  संख्या  6  श्री ०  गहीनी  का  है  ।  इसे  एक  अपवादक रूप  में
 अनुमति  दी  जा  रही  है  क्योंकि  मुझे  बताया  गया है  कि  माननीय  मंदी  इस  संशोधन  के  बारे में  सहमत  el  इसे  पहलें

 परिचालित  नहीं  किया  जा  सका  )

 श्री  एस०  डी०  पाटिल  :  में  यह  संशोधन  स्वीकार  करता
 हूं

 ।

 श्री  आर०  sie
 गहानी

 :  में  संशोधन  संख्या  6  प्रस्तुत  करता
 हः

 ण

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  14  से  16  का  लोप  ,  कियां
 जाये  ।

 जिन  पंक्तियों  का  मैं  लोप  करना  चाहता  वे  इस  प्रकार  है  :  पैरा  म॑  भी  मजिस्ट्रेट  करेगाਂ  शब्दों

 स्थान  पर  क  faa  लिखित  रूप  में  femme  होने  वाले  कारणों  के  कोई  भी  मजिस्ट्रेट  करेगाਂ  शब्दों  को  प्रतिस्थापित  किया

 इन  सभी  लाइनों  का  लोप  कर  दिया

 श्री  एस०  glo  पाटिल  :  जिन  कारणों  को  मैं  पहले  बता  चुका  हुं  उन्हें  र्यायालय  में  पेश  करना  अभियुक्त  मौलिक

 अधिकार  है  ।  में  यह  संशोधन  स्वीकार  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  हैं  पृष्ठ  5,

 पंक्ति  14  से  16  का  लोप  कर  दिया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह

 खंड  13  संशोधित  रूप  मे  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  13  संशोधित  रूप  में
 विधेयक  में  जोड  दिया

 गया  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ्प्कि  खंड  21  का  लोप  कर  दिया  war’  इसका  कारण  यह  है  कि  आलोचना

 की  गई  कि  सरका र  अप्रत्यक्ष  रूप  से  हिन्दी  लागू  करने  का  प्रयास  कर  रही  है  ।  कठिनाई यह  थी  कि  जब  कभी  कोई  अभियुक्त

 उस  जिलें  की  भाषा  को  नहीं  जानता  तो  उसे  यह  छूट  दे  दी  जाती  है  कि  वह  या  तो  हिन्दी  में  बोलें  या  अंग्रेजी  में  ॥

 सभापति  महोदय
 :  इस  पर  कोई  संशोधन  नहीं  हो  सकता  ।

 खंड
 21  को  स्वीकार  नहीं  किया जा

 ।

 मैं  खंड  14  से  20  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह

 खंड  14 से  20  विधेयक  का  झंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 बंड  14  से  20  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 सभापति  महोदय  ।  अब  हम  खण्ड  21  को  लेते  ||

 sito  पी  ०  जी०  मावलंकर :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इस  आलोचना  के  कारण  कि  हिन्दी  को  परोक्ष  ढंग  से  लाने  की

 चेष्टा  की  जा
 रही  है  इसीलिए  वह  इसें  निकालने  को  तैयार  थदि  वंतंमान  संशोधन  द्वारा  जोकि  ag  ave

 21
 के  लिए

 लाए  की  भाषा  जोकि  उस  क्षेत्र की  3
 घिकांश  जनसंख्या  की  भांषा  है

 और
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  किसी
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 पी०  जी ं  मावलंकर ]

 क्षेत्र के  लोगों का  ऐसा  ग्रुप  जिनकी  भाषा  क्षेत्रीय  भाषा से  अलग  वह  त्यायालयों  में  हिन्दी  था  अंग्रेजी  का  उपयोग  कर

 पायेंगे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  किसी  व्यक्ति  की  भाषा  न्यायालय  की  भाषा  से  अलग  है  तभी  हिन्दी  अथवा  अंग्रेजी का  प्रश्न

 उठता है  यदि  ऐसी  बात  है  तो  वह  इसे  क्यों  निकाल रहें  हैं  ?

 श्री  एस०  डी०  यह  अब  तो  बना  कुछ  सदस्यों  ने  हिन्दी  को  इस  खण्ड  से  निकालना  चाह चाहा है  ।  ऐसी

 हालत  में  जब  एक  साथी  न्यायालय  की  भाषा  नहीं  जानता  उसका  बयान  न्यायालय  की  भाषा  में  रिकार्ड  किया  जायेगा  bs

 श्री  बेंकटसुब्बेया  :  शायद  अंग्रेजी को  ही  वह  स्थान  प्राप्त था  ।

 Hie  iia  die  मावलंकर  न्यायालय की  भाषा  के  रूप  में  ।

 श्री  पी०  बेंकटसुब्बेया  उसके  स्थान  पर  अंग्रेंजी  और  हिन्दी  को  रखा  गया  हिन्दी को  क्यों  जोड़ा गया  है

 श्रो  आर
 ०

 न्यायालयों  की  प्रक्रिया  यह  है  कि  इसें  क्षेत्र  की  भाषा  a  और  ऐसा  नहीं  हैं  तो  यह  अंग्रजी

 में  रिकार्ड  किया  जाता  है  ।  अब  अंग्रेजी  और  हिन्दी  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  इससें  सन्देह  पैदा  हो  सकता  है  कि  हिन्दी
 को  परीक्ष  रीति  से  लागू  किया  जा  रहा  है  ।  इस  अधिनियम  के  लिए  इस  उपबन्ध  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  वर्तमान

 व्यवस्था  संतोषजनक रहीं  है  तथा  किसी  न  कोई  शिकायत नहीं  की  है  ।  इस  प्रकार  के  संशोधन  की  क्या  आवश्यकता
 थी  1

 इस  बात  को  दूबारा  उठाने  से  संकट  पैदा  होगा  ।  इस  समय  वे  क्षेत्रीय  भाषा  अथ  वा  अंग्रेजी  में  रिकार्ड  करने  है  देश

 ऐसा  कोई
 मजेस्ट्रेट  नहीं  है  जो  अप्रेंजी

 न
 जानता  हो  ।

 इसें  हटा  दिया  जारे
 ।  श्स्यथा

 हम  इस  खण्ड  के
 विरूद्ध

 )

 श्री  साहिब  परुलेकर  )  मैं  आपका  ध्यान  खण्ड  21  की  ओर  दिलाना  चाहता  ह

 जो  कि  इस  प्रकार है

 मूल  अधिनियम  कीਂ  धारा  277  के  खण्ड  उस  भाषा म  जाये  शब्दों  के  बाद

 शब्द
 116.0

 यदि  ऐसा  करना  व्यवहाः  न  हो  तो  इसे  अंग्रेजी  या  हिन्दी  में  feats  किया  जाय  जोड़  जाय 1

 इसमें  भी  क्षेत्रीय भाषाਂ  क्यों  नहीं  जोड़ा  जाता
 ?

 मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  संशोधन  रखें
 ।

 श्र  आर७  वेंकटारमन  :  क्षेत्रीय  भाषा  तो  पहले ही  रखी  गई  ।  इस  जोड़नें  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 श्री  यमूना  प्रसाद  शास्री  श्रीमन , ५  मेरा  कहना  है  कि  पहले  से  ही  यह  प्रावधान  है  कि  एक

 शादमी  जो  अपना  बयान  देंगा  वह  वहां  की  रीजनल  लैंग्वेज  में  अपनी  मातृभाषा में  देगा  और  उसमें  कोई

 aft  नहीं  हो  सकती  है  ।  जिसको  अपनी  बात  अदालत  के  सामने  कहनी  है  उसको  अपनी  में

 बात  कहने  का  अधिकार  होना  चाहिए  और  वह  wa  उपयुक्त  है  ।  लेकिन  अगर  कोई  व्यक्ति  उस  क्षेत्र

 की  भाषा में
 में  बोल  नहीं  सकता  है  तो  उसके  लिए  यह  प्रावधान  रखा  गया

 कि  या  तो  वह  अपनी  बात

 अंग्रेजी  में  कहे  या  हिन्दी  में  कहे  और  मैं  समझता  हूं  यह  बात  सर्वथा  उचित  इसको  डिलीट  नहीं  करना

 चाहिए  ।  जहां  तक  अंग्रेजी  का  प्रश्न  आप  सभी  लोग  जानते  समझते  हैं  कि  इस  देश  के  कितने  लोग  अंग्रेज़ी
 बोले  और

 समझ  सकते  हैं  ।  एक  area  जो  बयान  देना  चाहता  है  वह  अगर  वहां  की  वहां की

 ae  लैंग्वेज़  में  नहीं  बोल  सकता  है  तो  उसके  लिए  केवल  अंग्रेजी  को  रखना  उसके  साथ  धोखा-धड़ी  करना
 afs  लेंग्वेज  ऐक्ट  कहता  है  कि  जब  तक  इस  देंश  एक  भी  राज्य  के  लोंग  चाहेंगे  की  अंग्रे जी

 चलती  रहें  तबतक  अंग्रेजी  चलती  रहेगी  इसलिए  आप  अंग्रेज़ी  रखते  हैं  तो  कोई  दिक्कत  नहीं  है  लेकिन  हिन्दी

 को  जरूर  रखना  चाहिए  |

 यह  कहना  भी  गलत  है  कि  इस  देश  में  कोई  भी  मैजिस्ट्रेट  ऐसा  नहीं  है  जोकि  अंग्रेज़ी  न  जानता  हो

 क्योंकि  आप  जानते  हैं  कि  हिन्दी  तथा  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  माध्यम  से  कानून  की  भी  पढ़ाई  होती

 THoVo  तथा  दूसरे  विषय  हिन्दी  अथवा  क्षेत्रीय  भाषाओं
 में

 पढ़ाये  जाते  हैं  इसलिये
 ऐसे

 न्यायाधीश  भी  ar
 सकते

 हैं  जिनको  अंग्रेजी  का  ज्ञान  न  हो  ।  जो  आदमी  बयान  दे  रहा  है  उसको  खास  तौर  से  आप्शन  होना

 कि  अगर  गह  वहां  को  कोर्ट  लम्बे  को  नहीं  हमता  है  तो  हिन्दी  या  अंग्रे  में  उसका  बयान  हो में  आपक  माध्यम  से  कहूंगा  कि  इतको  डिलिट  नहँ  fat  जाये  कयोंकि  यह  स्वधा  उपर्युक्त  है  तथा

 भी  है
 और

 इसमें  कोई  भी  कठिनाई  नहीं  आयेगी  ।
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 ~
 सभापति  महोदय  :  इसे  आप  वाद-विवाद  का  रूप  न  दें  ।  नाप  अपनी  बात  कहें  ।

 श्री  आर०  वेंकटारमन  !  इस  खण्ड  का  संबन्ध  किसी  के  बोलने  से  नहीं  अपितु  साक्ष्य  के  fears  किये  जाने  सें

 है  जोकि  इस  समय  क्षेत्रीय  भाषा  तथा  हिन्दी  में  किया  जाता  है  ।  विभिन्न  नियमों  सें  इ।सकी
 औै
 ए  ।  यदि  arr

 इस  बात से  इन्कार करते  है  तो  आप  प्रक्रिया  को  नहीं  जानते  ।

 मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  कोई  भी  व्यक्ति  ऐसा  नहीं  है  जो  अंग्रेजी  न  जानता  हो  ।  जैसा  कि  मैंने  बताया
 देश  में  कोई  मजिस्ट्रेट  नहीं  है  जो  अंग्रेजी  न  जानता  हो  ।  मैंने  इतना  ही  कहा  fe  मजिस्ट्रेट

 क्षेत्रीय  भाषा  नहीं  जानता  तो  वह  अंग्रेजी  में  रिकार्ड  करेगा  ।  यदि  वह  क्षेत्रीय  भाषा  जानता  है  तो  ag  उसी

 में  fears  करेगा  ।  यदि  किसी  क्षेत्र  की  भाषा  हिन्दी  है  तो  हिन्दी  में  रिकार्ड  करेगा
 ।

 इसमें
 किसी

 को
 आपत्ति

 नहीं  है  ।  मेरा  केवल  इतना  ही  कथन  था  कि  वर्तमान  प्रक्रिया  से  कोई  भी  समस्या  पदा  नहीं  होती  ।

 इसलिए  नयी  व्यवस्था  की  क्या  जरूरत  है  ।

 श्री  उग्रसेत  :  इस  का  मतलब  है-सब  कुछ  लेकिन  हिन्दी  न  रहे  ।  ( sqaqgta  )

 +
 सभापति  महोदय  :  मेरा  निवेदन  अगर  किसी  को  कुछ  कहना  स्  तो  जो  आनरेबिल  मेम्बर  बोल

 रहे  उन  की  बात  पूरी  हो  जाने  दीजिए  उस  क[बाद  फिर  आप  को  :  कहना  वह  afer  ।  लेकिन

 बीच  न  जिस  से  न  उन  की  बात  सुनाई  पड़े  और  न  झप  की  बात  सुनाई  पड़े  ।

 चौधरी  बलबीर  fag  इन्होंने  जो  अंग्रेजी  की  बात  कही  मैं  एक  बात

 हूं  एक  अदालत  में  मुकदमा  चल  रहा  था

 सभापति  ager  1  ary  मुद्दे  की  बात  yi  भाषण
 न

 दीजिये
 ।

 चौधरो  बलबीर  सिंह  :  अदालत  ने  उस  मुकदमे  में  कहा  ।  मुकदमे  वाला  एक  गरीब  आदमी

 वहू  समझता  नहीं  था  वकील  नें  कहा  अब  डिस्मिस्ड  साथ  लग  गया  है  और  बाहर  जा  कर
 उस  न  उस  के  नाम  पर  और  पैसे  te  लिये  ।  मैं  इन  से  कहना  चाहता  हुं  कि  अब  अंग्रेजी  की  गुलामी  छोड़

 दें  fea  में  अगर  कोई  लिख  कर  देना  चाहे  या  बयान  तो  उस  की  इजाजत  छोनी  चाहिये  ।

 इस  देश  में  तमाम  लोग  aaa  जानते  हैं  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  इस  देश  की  आबादी  अंग्रेजी  नहीं  जानती

 है  ।

 महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  प्रार्थना  करूंगा  fe  वें  बहुत  संक्षेप  में  अपने  विचार  प्रकट
 कर  |

 श्री  उग्रसेन  ।  माननीय  सभापति  यह  जो  प्रिन्सिपल  एक्ट  इस  में  साफ़  लिखा  हुआ  है  -

 अंग्रेजी  या  हिन्दी  ।  अब  इस  के  साथ  अगर  आप  क्षेत्रीय  भाषा  को  भी  जोड़  दें,-तो  यह  बात  समझ  म  आ

 सकती  है  ।  लेकिन  हिन्दी  को  वहां  से  निकालने  की  बात  समझ  में  नहीं  आती  है  ।  हम  ने  तीन  भाषा  फार्मूले
 को  माना  है-उस  में  हिन्दी  अंग्रेजी  चलेंगी  और  क्षेत्रीय  भाषा  चलेगी  इसलिये  मैं  व्यक्तिगत तौर

 a
 ~

 पर  यही  चाहता  हूं  कि  इसी  तरह  रखा  क्षेत्रीय भाषा  में  भी  बयान  देने  की  गुंजाइश  रहनी  चाहिये  |

 आप  जानते  हैँ  एफ०  आइ०  आर०  कसे  लिखी  जायेगी  ?  मैंने  कमीशन  के  सामने  गवाही  दी  ।  वहां

 पर  यह  बात  कहीं  गई  कि  वही  प्रथम  सुचना  रपट  अच्छी  होती  है  जो  स्वतः  लिखाई  जाती  सिखलाई

 हुई  नहीं  होती  है  ।  हम  रपट  को  देख  कर  बतला  सकते  हैं  fe  दरोग़ा  ने  कौन  सी  लिखाई  है  और  कौन

 सी  लिखाई  गई  है  ।  इस  लिये  मेरा  कहना  है  कि  उस  को  आजादी  वह  जिस  भाषा

 में  लिखा  सके  ।  अगर  वह  क्षेत्रीय  भाषा  में  नहीं  लिखा  सकता  तो  उसे  मौका  दीजिये  कि

 में  अगर  हिन्दी  नहीं  जानता  केवल  art  जानता  है  तब  दूसरी  बात  उस  को  अंग्रेजी  म

 लिखने का  अवसर  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  इस  तरह  से  संशोधन  ला  कर  हिन्दी  को  निकालने  का  प्रयास

 हमारी  जनता  पार्टी  की  सरकार  इस  का  विरोध  करती  हिन्दी  में  तो  रहना  चाहिये  ।

 घो ८  पी०  जी०  मावलंकर  :  वर्तमान  बार  बार  तक  करने  के  लिये  च्  नहीं  है  ।  मेरा  सुझाव

 है  कि  सरकार  की  सहमति  तथा  से  यह  कार्य  आगे  जा  सकता  है  ।  यदि  सर  कार  इस  विशेष

 खण्ड  के  साथ  भी  विधेयक  लाती  है
 तो

 इस  पर  शीघ्रता  से  फैसला  नहीं  जाना  चाहिए  इस
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 खण्ड  को  उन्हें  इस  समय  के  लिये  रख  लेना  चाहिए  ।  गैर  हिन्दी  भाषी  के  लोगों  की  आलोचना की

 पहले  ही  उनपर  प्रतिक्रिया  हुई  है
 ।

 यदि  सरकार  समझती  है  तो  gat  सदन  में  इसपर  संशोधन  ca  सकती
 यदि

 है  ।  इस  प्रकार  सरकार  को  सोचने  का  अवसर  मिल  जायेगा
 ।

 दूसरे  सदन  का  उपयोग  भीं  यही
 ।

 सरकार  इसे  हटाना  चाहती  है  तो  मैं  इसका  विरोध  नहीं  करता  |

 श्री  दिनेश  जोरदार  (ATerar)  हमारा  gat  सदन  से  सरोकार  नहीं  ।  जैसे  कि  मंत्री  महोदय

 स्वीकार  कर  लिया  है
 ।

 उन्हें  ऐसा  करने  दे
 ।

 श्री  ए०  सुझा  साहिब  :  संहिता  में  उल्लेख है  कि  साक्षी  अंग्रेजी  में  ली  जाये
 ।

 कोई
 क्षेत्रीय

 भाषा  हिन्दी  agar  तमिल  अथवा  मलयालम  है  तो  मजिस्ट्रेट  उसमें  साक्ष्य  रिकार्ड  कर  सकता  है
 ।

 इस  खण्ड
 में

 अथवा  अंग्रेजी
 ”

 का  कोई  seq  ही  नहीं  है  ।  उन्हें  इसे  वापिस  लेना  चाहिए  ।

 श्री  एस०  डी०  पाटिल  :  इस  संशोधन  को  कुछ  गलत  समझा  गया  है  ।  धारा
 277

 में
 गया

 है  कि  प्रत्येक  ऐसे  मामले  में  जहां  धारा  275  अथवा  276  में  साक्षी  अथवा  साक्ष्य  न्यायालय  की  भाषा

 में  देता  है  तो  इसे  किया  जायेगा  यदि  वह  उस  भाषा  में  नहीं  देता  तो  उसे  रिकार्ड  करना  aa

 हाये  होगा  तब  उसका  प्रमाणिक  अनुवाद  न्यायालय  की  भाषा  में  मजिस्ट्रेट  द्वारों  रिकाई  किया  जायेंगा  ad

 संशोधन  इसलिए  रखा  गया  ताकि  कुछ  =e  में  विशेषता  उड़िसा  मैं  न्  भिन्न  भाषाएं  हैं  तंथा  कतिपय  मामलों

 में  पीठासीन  अधिकारी  न्यायालय  की  भाषा  नहीं  जानते  ।'  यह  एक  व्यावहारिक कठिनाई  है  फिर  ait
 सेरकार्र

 इंस  बारे

 में  इतनी  उत्सूक  नहीं  है  ।  इसी  लिए  मैंने  स्वीकार  कर  लिया  ।'  यदि  इस  खण्ड  कों  frata feat aTaT दिया  जाता
 तो  कोई  हानी  नहीं  थी  ।

 खण्ड  21  विधेयक  का  भंग  बनें  । सभापति  महोदय  प्रश्न यह  है

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  wut

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है
 :

 36
 विधेयक  का  अंग  बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खड  224  36  में  जोड़  दिये  गये  ।

 सभापति  महोदय  प्रश्न यह  है

 1,  अधिनियमन सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड  1,
 अधिनियम  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गये  ।

 श्री  एस०
 डी०  पाटिल  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :  विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जायेਂ

 श्रो  हरिकेश  बहादूर  :  यद्यपि  मैं  सरकार  दवारा  लाये  गये  इस  विधेयक  समथेन  करने
 के

 लिये  खड़ा  हुआ  फिर
 भी  यह  महसूस  करता  हुं  कि  इससें  हमारे  देश  के  अन्दर  बढते  हुए  अपराधों  को  खत्म  करनें  में

 कोई

 विशेष  मदद  नहीं  मिलेगी
 ।

 आजਂ  की  हालत  में  जब  अपराध  वहुत  तेजी  सें  बढ़  रहे  हैं  इस  विधेयक में  कुछ  बुनियादी  परिवर्तन

 की
 आवश्यकता  थी  और  sad  भी  आगे  बढकर  कुछ  ऐस  परिवर्तन की  आवश्यंकता  थी  जिससें  अपराधियों  की  अपराध

 प्रवृत्ति पर  कोई  अंकुश  लगता  तो  सरकार  ने  कुछ  अच्छा  काम  किया  होता  I

 आज
 जो  हमारे  देश  में  दंड  की  प्रक्रिया  अपराधियों  को  दंड  देने  की  जो  नियमावली  है  उसके  तहत  यह  पाया  जा  रहा

 है  कि  भयंकर  अपराघ  करने  के  बाद  अपराधी  जब  अदालतों  में  जाते  हैं  अपनी  सफाई  देने  के  लिये  तो  वहां  सें
 अधिकांश  अपराधी

 छूट  जाते  है
 ।

 नतीजा  यह  हो  रहा रहा  है  कि  अपराध  करने  की  प्रवृत्ति  उस  व्यक्ति  के  अन्दर  तो  बढती  ही  है  जो  अपराध  करने
 के  बाद  अदालत से  छूट  जाता  साथही  पूरे  समाज  के  अन्दर  अपराध  करने  की  प्रवृत्ति  बढ़  रही  है  और  इसके  कारण

 आज
 देश

 में  यह  स्थिति  पैदा
 हो  गई  है  कि  पूरी  तंरह

 सें  अराजकता  और
 हिंसा  का  वातावरंण कोई  भी  व्यक्ति

 अपने को  सुरक्षित
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 दण्ड  प्रक्रिया  सहिंता  (  संशोधन

 )  विधयर्क vt
 arr द

 नहीं  समझ  रहा  है  ।  कुछ  ऐसें  अपराध  हैं  जैसे  ब्लैक  प्रोफ़ींटियरिंग  जो  भयंकर
 भपरांध  हैँ  और  ऐसें  अपराधियों  को  जिस  प्रकार  का  दंड  दिया  जाता  आज  संविधान  के  अन्दर  जो  प्रक्रियायें  लागू  की  गई

 हैं  वह  हमारे  देश  के  अन्दर  बढ़ते  हुए  अपराध  को  खत्म  करने  में  नाकाफी  है
 ।

 इसमें  जो
 संशोधन

 किये
 रहा  है  हमने  यह

 अनुभव  किया  था  शायद  कुछ  और  भी  अधिक  क्रान्तिकारी  faa  किये  जायेंगे  ताकि  देश  में  अराजकता  और  हिंसा
 के

 वातावरण

 को  रोकने  में  मदद  मिलेगी  ।  लेकिन  वैसा  इस  विधेयक  में  देखन  को  नहीं  मिला
 |  आज  देश  के  अन्दर  लोगों  का  विश्वास  कानून

 से  टूट  रहा है  जिसका  नतीजा  यह  होगा  कि  लोकतांत्रिक  व्यवस्था  खतरे  में  पड़  जायेगी
 ।

 आज  प्रति  दिन  बराबर  इस  बात
 की  चर्चा  हो  रही  है  कि  बढ़ते  हुए  अपराघ  के  कारण  लोकतंत्र

 और
 स्वतंत्रता  का  तथा  उसमें  जो  मानवीय  अधिकारियों  का

 संरक्षण  है  अगर  उनका  मतलब  यही  होती है  कि  तरह  तरह  के  अपराध  बढ़ते  जायें  और  उन  परं  अंकुश  ने  लगे  ती  लोकतंत्र

 का  कोई  महत्व  नहीं  है
 ।  at  यह  प्रवृत्ति  बढ़ती  जायगी  तों  पूरी  कानून  व्यवस्था  अस्तव्यस्त

 हो
 जायगी

 और
 नतींजा  यह  होगा

 कि  हमें  एक  ऐसी  तानाशाही  का  सामना  करनां  पड़ेगा  जिसके  विरुद्ध  हमने  हमेशा  संघर्ष  किया  है
 ।  इसलिये मेरो  सुझाव

 तो  यह  है  कि  मंत्री  जी  फिर  से  इस  बात  पर  विचार  करें  कि  जो  भयंकर  किस्म  के  अपराध  हैं  उनमें  अपराधियों  को  दंडित

 करने  जो  व्यवस्था  हो  वह  कोई  नई  व्यवस्था  लागू  की  जाय  और  इसके  लिये  स्पेशल  बनाये  जायें  तथा  अपराधियों
 को  जो  सजा  देने  की  व्यवस्था  है  उसमें  देरी  न  हो  और  अपराधों  की  जांच  करने  की  जो  व्यवस्था  है  उसमें  भी  कुछ

 परिवतेन

 किया  जाय  और  अपराधों  के  बारे  में  जांच  करने  के  बाद  जो  रिपोर्टे  आती  है  उस  पर  तत्काल  कायूंवाही की
 जाय  ।  अगर

 हम  इन  कामों  को  तभी  हम  देश  में  बढ़ते  हुए  अपराधों को  रोक  सकेंगे  ।

 विशेष  रूप  इस  विधेयक  के  बारे  में  मुझे  यह  भी  कहना  है  कि  लोकतांत्रिक
 और

 fe  जों
 दी  गई  आज़ादी  का  शोषण  करने  के  लिये  अगर  लोगों को  छूट  या  लोग  यह  म

 a  as

 rarer  दी गई  उसके  जरिये  वह  दूसरों  के  जीवन
 को  में  डाल

 सकतें  |  तो  उससे  हमारी  पूरी

 व्यवस्था  खतरे में  पड़  जायेगी  |  इससे  लोकतंत्र  की  हत्या  भी  हो  सकती  है
 ।  इसलिये मैं  इस  अंवंसर  पंर

 मंत्री
 जी  कें  माध्यम  से  सरकार  को  सावधान  करना  चाहता  हूं  कि  लोकतांत्रिक  व्यवस्था

 कों
 कायम

 रखने

 के
 लिये

 अपराधियों  को  देंडित
 करने

 के  wer  नियम  बनाये  जायें  ।

 आज
 हमारे  न्यायालयों  में  ठीक  ढंग  से  न्याय  नहीं  हो  रहा  है

 ।
 दुर्भाग्य  की  बात  आमतौर  से

 आज

 इस  बात  की  चर्चा  होती  है  कि  न्यायालय  में  जों  न्याय  हो  रहा  बह  पैसे  से  बेचा  और

 '

 खरींदा  जा  रहा
 हैं  ।"  इसका  कारण  यह  भी  हो  सकता  है  कि  हमारें  जो  जजेज़  वह  aes  उनको  जो  वेतन  दिया

 जाता  वह  बहुत  कम  है  ।  इसके  लिये  हमें  विचार  करना  चाहिये
 और  उसे  बढ़ाने  की  कोशिश  कंरनी

 atte  क्योंकि  वे  लोग  बहुत  महत्वपूर्ण  कार्य  करते  हैं  ।  साथ  ही  जुडिशियरी  के  ज़रिये  न्याय
 न

 होने  का

 एक  कारण  यह  भी  है  कि  वह  अपने  को  faraeire  और  सेफ  नहीं  महसूस  करते  हैं
 ।

 अगर  अपने  जजमेंट

 में  किसी  अपराधी  के  खिलाफ  ag  निर्णय  कर  देते  हैं  तो  उन्हें  डर  रहता  है  कि  ऐसे  अपराधी  उन  पर

 आक्रमण  कर  सकते  हैं  और  रीसेंट  पास्ट  में  इस  तरह  की  घटनाएं  हुई  भी  हूँ
 ।

 इसलिये  इस  पर
 भी

 ध्यान

 fen  जाना  चाहिये  ।

 कौमुनल  रायट्स  रोकने  के  लिये  इस  विधेयक  में  एक  विशेष  व्यवस्था  होनी  चाहिये
 थी  ।  आज

 देश

 में  हर  जगह  साम्प्रदायिक दंगे  रहें  जातिवाद  से  संबंधित  दंगें  हो  रहे  हैं
 ।

 इन्हें  रोकने
 क

 लिये  विशेष
 प्रक्रया  इसमें  ला  देनी  चाहिये  और  ऐसे  अपराधियों  को  कम  से  कम  5  वर्ष  की  कड़ी

 सजा
 देने  की

 व्यवस्था  इसमें  की  जानी  चाहिये  थी  ।  इसकी  भी  इसमें  कमी  देखी गई  है  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  मेरी  बातों  पर  ध्यान  देंगे  और
 ऐसा

 विधेयक  लायेंगे  जिसमें

 इन  कमियों
 को

 पूरा  करने  की  कोशिश  की  जायेगी
 ।

 श्री  एस०  डी०  पाटिल  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  व्यक्त  की  गई  चिंता  को  समझता  हूं  लेकिन  उनके

 विचार  तभी  संगत  होंगे  जब  भारतीय  दण्ड  संहिता  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  यह  प्रक्रियात्मक  कानून  है

 न  कि  मूल  कानून  |  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  1973  कें  क्रियान्वयन  के

 सम्बन्ध  में  कतिपय  कठिनाईयां  बताई  गई  हैं  और  इन  कठिनाईयों से  मुक्ति  पाने  के  उद्देश्य  से  ही

 हम  यह  विधेयक
 लाए  हैं

 ।
 इसी  सीमित  उद्देश्य  से  यह|  विधेयक  पेश  किया  जा  रहा  है

 ।
 '

 कानून  तथा
 व्यवस्था  की  न्यायपालिका  कार्यपालिका  तथा  अन्य  प्रश्न

 उस
 समय  सम्बद्ध  होंगे

 जब  भारतीय  दण्ड

 संहिता  पर  चर्चा  होगी  ।
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 देश  के  विभिन्न  भागों  में  बाढ़  से  प्रति  ag  होने  वालों  28  1978

 क्षति  के  are  में  चर्चा

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  संशोधित  रूप
 ५

 रित  किया  जाएਂ स्लाय

 प्रस्ताव  TATA  हुआ  |

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  बाढ  से  प्रति  वर्ष  होने  वाली  क्षति  के  बारे  में
 चर्चा  री

 सभापति  महोदय  :  अब  15  मिनट  बचे  है  और  हमें  बाढ़ों  पर  चर्चा  जारी  रखनी  है  ।  श्री  झ

 बोल  रहे  थे  लेकिन  अब  वह  उपस्थित  नहीं  है  ।  अतः  श्री  वेंकटासुब्बया  बोलेंगे  ।

 श्री  पी०  ame  सुन्दैया  वर्तमान  सरकार  द्वारा  अपने  कर्तव्यों को  निभाने  में  जिस  प्रकार

 की  असफलता  दिखाई  गई  और  उचित  समय  पर  संगत  कार्यवाही  नहीं  की  यदि  मैं  इस  बारे  में  कुछ

 तथ्य  बताऊं  मुझे  गलत  न  समझा  जाए  ।  ऐसे  समय  में  जबकि  देश  के  अधिकांश  भाग  बाढ़ग्रस्त  थ

 मंत्री  महोदय  अपनी  जिम्मेदारी  से  बच  रहे  थे  ।  मंत्री  महोदय  ढ़ाका  में  बंगला  देश  सरकार  से  बातचीत  कर

 रहे  थे  ।  अन्तःदलीय  मतभेदों  के  कारण  उन्हें  वापस  बुलाया  गया  और  उन्होंने  अपने  त्याग-पत्न  दे  दिया
 ५

 सारे  मंत्रालय  में  भ्रांति  सी  फैल  गई  ।  यह  केवल  मेरी  रायਂ  नहीं  बटक  जनता  सरकार  के  BATH  पश्चिम

 बंगाल क  मुख्य  मंत्री  श्री  ज्योति  बसु  की  है  ।  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने

 मंत्री  ज्योति  ने  अकाली  निरंकारी  विवाद पर  कृषि  मंत्री  श्री  सुश्जीतरसिंह  बरनाला कें  द्वास

 पत्र  देने  का  हवाला  देते  हुए  बताया  कि  इससे  उनके  राज्य  में  चल  रहे  राहत  कार्यों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा है
 |

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  काम  के  लिए  भोजन  कार्यक्रम  में  कुछ  संशोधन  करना  चाहती थी  जिसके  लिए  श्री

 सहमत  थे  ।  लेकिन  इसके  बाद  मंत्ती  महोदय  ने  त्याग-पत्न  दे  fear  और  अपेक्षित  आदेश  पास  कराने  पर  जोर  डालने  के  लिए

 कोई  नहीं था  अधिकारी  काम  नहीं  कर  सके  और  दस  दिन  का  विलम्ब  हो  गया  ।'

 ऐसी  परिस्थितियों  में  दस  दिन  के  विलम्ब  से  स्थिति  काफी  बिगड़  गई  ।  यह  भी  बताया  गया है  :

 बसु  ने  खेद  व्यक्त  किया  कि  प्रधान  मंत्री  ने  उनके  राज्यों  के  बाढ़  ग्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा  नहीं  किया  ।  उन्होंने  दो

 या  तीन
 बार  दौरा  करने  का  सुझाव  दिया  था  परन्तु  श्री  देसाई  ने  कोई  न  कोई  बहाना  बना

 पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  का  सरकार  के  निराशाजनक  कार्यकरण  के  बारे  में  यह  कहना  है  ।  यह  राज्य  प्राकृतिक

 प्रकोप  का  बुरी  तरह  शिकार  हुआ  ।

 सरकार  रिकाडं  उत्पादन  का  श्रेय  अपने  ऊपर  लेना  चाहती  है  ।  लेकिन  वह  यह  भूल  जाती है  कि  गत  30-40  वर्षों

 में  उठाए  गए  कदमों  से  ही  ऐसा  सम्भव  हो  सका  ।  जब  वह  श्रेय  लेने  के  लिए  तैयार  है  तो  आलोचना  सुनने  के  लिए  भी  तैयार

 रहना  चाहिए  ।  देश  के  इतिहास  में  बाढ़  से  इतनी  भीषण  तबाही  कभी  नहीं  हुई  ।  ऐसे  कई  पहलू  हैं  जिनसे  यह  पता  चलता

 है  कि  इस  सरकार  या  गत  सरकार  ने  प्राकृतिक  प्रकोप  से  बचने  के  लिए  गम्भीरता  से  काम  नहीं  किया  हमारे  देश  में  ब्रह्म
 गोदावरी  तथा  महानदी  जैसी  बड़ी  बड़ी  नदियां  ह  ।  यदि  इनका  उपयोग  करने  लिए

 सुनियोजित  कार्येक्रम  बनाया  जाता  तो  यह  नुक्सान नहीं  होता  ।  लेकिन  हम  तो  जल  विवादों  में  ही  उलझे  रहे  ।  उधर

 वनों की  कटाई  भी  जारी  रही  ।  हिमालय में  वन  सम्पदा  को  समाप्त  करना  नियमित  रूप  से  जारी  रहा  ।

 परम्परा  यह  रही  है  कि  जब  भी  बाढ़  आती  संसद  में  उस  पर  चर्चा  की  जाती  है  और  फिर  कार्यक्रम  बनाया  जाता
 बाद  में  भुला  दिया  जाता  जब  जनता  पार्टी  सत्तारुढ़  हुई  थी  तो  श्री  मोरारजी  देसाई  ने  कहा  था  गंगा  को  कावेरी

 से  तथा  को  गंगा  के  साथ  जोड़ने  के  लिए  योजना  बनाई  जाएगी  उस  योजना का  क्या  हुआ  सरकार ने  इस  बड़े
 कार्य

 के  लिए  20,000  करोड़ रुपये  भी  अलग  रखें थे  ।  इससे  न  केवल  बाढ़  की  समस्या  हल  सकती  है  बल्कि  बे

 गारी  की  समस्या  भी  हल  हो  सकती  है  और  देश  में  एकता  की  भावना बढ़  सकती  है  ।  लेकिन  जनता  पार्टी  आपसी  झगड़ों
 में

 व्यस्त  है  और  राष्ट्रीय  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिए  इनके  पास  समय  नहीं  है  इस  योजना  का  आराम  से  परित्याग
 कर  दिया  गया  ।

 नदियों
 पर  नियंत्रण  पान ेके  लिए  राष्ट्रीय  नीति  होनी  चाहिए  और  देश  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  विभिन्न

 सरकारों  को  ऐसा  फार्मुला  बनाना  चाहिए  जिस  पर  सब  एकमत  हों  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  हर  साल  बाढ़े  आऐंगी
 हम  प्रकोप  समाप्त  होने  के  बाद  ही  इन  पर  चर्चा  करते  रहेंगे  ।

 170



 7  1900  )  सदस्य  का  अवरोध  तया  रिहाई  के  बार  में  सूचना

 कई  लाख  लोग  बेघर  हो  गए  हैं  ।  लखों  हैक्टीयर  भूमि  जलम"न  हो  गई  और  कृषि  उत्पादन  की  क्षति  हुई  ।  इन  मामलों

 पर  सरकार  को  गम्भो रता  से  विवार  करना  चाहिए  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  दक्षिग  में  गोदावरो  को  कृष्णा  के  साथ  जोड़ने

 का  प्रस्ताव है  ।  गोदावरी के  जल  के  बंटवारे  के  बारे  में  सम्बन्धित राज्यों  के  साथ  समझौता हो  गया  ।  यदि  इसे  क्रियान्वित

 fear  तो  इससे  aia  प्रदेश  और  उड़ीसा  लाभान्वित  होंगे  |  जब  समस्याएं  हल  हो  गई  तो  सरकार

 इस  प्रकार  at  विलम्ब  किए  बिना  समस्याओं  को  शीघ्र  से  शीघ्र  निपटाएगी  ।  इस  बात  पर  राजनीतिक  मतभेद  नहीं  होना

 चाहिए  ।  यह  एक  CUSzTT  समस्या है  और  इसमें  हर  राज्य  को  सहमति  प्रकट  करनी  चाहिए

 मैं  कृषि  मंत्रो  के  ध्यान  में  यह  ara  लाना  चाहता  हूं  कि  जब  भी  देश  के  एक  हिस्से  में  बाढ़  आती

 है  तो  दूसर  हिस्से  में  अकाल  और  महामारी  फल  जाती  है  ।  यदि  इन  क्षेत्रो ंमें  भी  सिंचाई  की  जाती  है

 तो  न  केवल  बाढ़ों  को  रोका  जा  सकेगा  बल्कि  इस  क्षेत्र  को  भी  सिंचाई  की  सुविधा  मिल  सकगी ।  प्रस्ताव

 है  कि  कृष्णा  नदी  से  जल  लेकर  मद्रास  शहर  के  लोगों  को  पेय  जल  मिल  सकेगा  ।  कृष्णा  नदी  के  पानी

 की  दिशा  बदलने  से  are  प्रदेश  का  रायलसीमा  क्षेत्र  भी  लाभान्वित  होगा  ।  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने
 ७

 ऐसा  प्रस्ताव  भेजा  है  और  यह  कन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्वीकृति  हेतु  पड़ा  है  ।  मंत्री  महोदय  a ग  मेरा

 रोध  है  कि  az  आपसी  झगड़ों  को  छोड़कर  इन  समस्याओं  की  ओर  ध्यान  दें  ।

 सभापति  महोदय  :  इससे  पहले  कि

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :  ऐसा  कब  तक  जारी  रहेगा  ?

 सभापति  महोदय  यह  fata  भी  सदन  को  करना  है  ||

 श्री  एम ०  राम  गोपाल  रेड्डी  :]  गत  बार  सभापति  महोदया  डा०  सुशीला  नैयर  ने  मुझे  बताया  कि

 मुझे  अगली  बार  बोलने  का  अवसर  मिलेगा  |

 श्री  धीरेन्द्रनाथ aq:  यह  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  दो  घंटे  और  दिए  जाएं  ।

 प्रो०  दिलोप  चक्रवर्ती  :  विषय  के  महत्व  को  देखते  हुए  गत  बार  समय  को  बढ़ाने की  मांग  की  गई

 थी  और  स्वीकार  कर  लिया  था  ।  कार्य  सूची  से
 पता

 चलता  है  कि  इस  विषय  के  लिए
 दो  घंटे  और  रखें  गए  हैं  ।  अब  यह  निर्णय  करना  सदन  का  कॉम  है  कि  समय  कब  तक  बढ़ाया  जाए  ?

 चौधरी  बलबीर  fag  )  दो  घंटे  का  टाईम  हमने  मान  लिया  है  तो  दो  घंटे  टाईम

 रहना ही  चाहिए

 सभापति  महोदय  जहां  तक  समय  का  प्रश्न  मेरे  विचार  से  दो  घंटे  और  रखना  उचित  होगा
 कार्य  मंत्रणा  समिति  जो  भी  fet  या  समय  तत्र  करेगी  उसी  हिसाब  से  चर्चा  शुरू  की  जाएगी  ।  (sate  )

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  यह  मामला  सरकार  की  नीति  से  सम्बन्धित  है  ।  सरकार  की  नीति  क्या  है  ?

 योजना  अग्रिम  पर  धन  दिया  जाता  है  ।  यदि  योजना  धन  को  कम  करके  सहायता  दी  जाती  है  तो  इसका
 aa  है  कि  नीति  में  परिवर्तन  किया  गया  है  ।  यह  परिवतेंन  कयों  किया  गया  है  ?

 सभापति  महोदय  यह  मामला  इस  समय  विचाराधीन  नहीं  है
 ।

 क्या  सदन  यह  चाहता  है  कि  चर्चा

 का  समय  दो  घंटे  और  बढ़ा  दिया  जाए  ?

 कई  साननीय  सदस्य  मू  हां  ।

 समापति  महोदय  :  समय  बढ़ाया  जाता  है  |  अब  मुझे  एक  घोषणा  करनी  है  । >

 सदस्य  की  अव  रोध  तथा  रिहाई  के  बारे  में  सूचना

 सभापति  महोदय  :  मुझे  सदन  को  देती  है  कि  लोक  सभा  के  अध्यक्ष  के
 नाम  पुलिस

 पुलित  स्टेशन  नागपुर  से  27  1978  संदेश  प्राप्त  हुआ  है

 वसन्त  संसद  सदस्य  को  निषेधाज्ञा  भंग  कर  परिषद च्  हाल  की  ओर  मोर्चा  जानें  की
 ~

 प्रयास  में  बम्बई  पुलिस  अधिनियम  की  धारा  68-69  के  अन्तर्गत  27-11-78  को  17.  45  बजे  गिरफ्तार

 किया  गया  ।  उन्हें  27-11-78  को  20.00  बजे  रिहा  कर  दिया  गया  ।”
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 बिहार  के  एक  मंत्री  और  एक  सदस्य  की  गिरफ्तारी  के  28  1978

 बार  में  वक्तव्य

 बिहार  के  एक  मंत्री  और  एक  संसदीय  सदस्य  की  शिरफ्तारी  के  बार  में  वक्तव्य

 सभापति  महोदय  अब  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  दगे  |

 श्री  पी०
 बचेंकटा  सुब्बेया

 :
 क्या  मैं  वक्तव्य  के  बारे  में  जान  सकता  हूं  ?

 सभापति  सहोदय  आप  उनका  वक्तव्य  सुनिए
 |

 सब  पता  चल  जाएगा

 श्री  पो०  घेंकटा  सुब्बेया  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था
 कि

 वह  कल  वक्तव्य  देंगे
 ।

 Sto  दिलिप  चक्रवर्ती  :  मंत्री  महोदय  आज  वक्तव्य  दें  |

 सभापति  महोदय  !  वह  स्वेच्छा  से  वक्तव्य  दे  सकते  हैँ
 ।

 थ  eas

 श्री  एम०  रेड्डी  अब  स्थगित  होने में
 केवल  1  मिनट  रह  गया  है  |

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिकलाल  :  बिहार  राज्य  सरकार  से  सूचना  के

 सार  श्री  मोहन  wet  बिहार  तथा  श्री  राम  विलास  संसद  सदस्य  सभा  )

 कों  घारा  147,  148  तथा  307  भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अधीन  26-11-78  को  सराय  रंजन  पुलिस  थाना

 मामला  संख्या  9  के  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार  किया  गया  ।  यह  मामला  सरायरंजन  विधानसभा  निर्वाचन  क्षेत्र

 में  सलीमपुर  बूथ  संख्या  25  पर  मंत्री  के  सुरक्षा  गार्ड  द्वारा  गोली  चलाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  दर्ज  किया

 गया  था  ।  गिरफ्तार  व्यक्तियों  को  उसी  दिन  जमानत  पर  रिहा  कर  दिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  अब  सभा  कल  11
 बजे

 तक
 के  लिए  स्थगित  होती  है

 |

 इसके  बाद  लोक  सभा  29  1978/8  1900  के  11  बजे  Reatea  पूरव  तक  के

 लिए  स्थगित हुई  ।
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